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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 mene  महोदय  पीठासीन  हुए

 शमी  वीरेन  घोष  :  समाचार  पन्नों  में  ऐसी  खबरें  छपी  हैं  कि  नवम्बर  में  लोक  सभा  का

 चुनाव
 कराने  को  कहा  गया  है  ।  प्रधान  मन्त्री  ते  एक  शिष्टमण्डल  से  यह  बात  कही  ।  यदि  ऐसा

 2  तो  क्या  जनता  और  संसद  को  विश्वास  में  पट्टीं  लिया  जाना  चाहिए  ?  समाचार  पत्रों  में  यह

 खबर  प्रकाशित  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  सलाह  कर  मैंने  तो  सुना  नहीं  ।

 eft  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :
 बूटा  सिंह  जी  से  बात  करके  तय  कर  लेंगे  |

 सक्रिय  खेल  तथा  निर्माण  भर  भावास  मन्त्री  बटा  बुरा  मत  सुनो

 बुरा  मत  देखो
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो
 वेसे  ही  मुझे  बड़ी  मुकल से  नजर  भाते  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 अध्यक्ष  यह  उधर  जा  रहे  हम  नहीं  देख  र हे  हैं  ।

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 दरद  शत  केन्द्रों  को  प्रसारण  क्षमता  में  विधि

 #19).  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :
 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  के  किन-किन  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  प्रसारण  क्षमता  को  बढ़ाने  का  विचार

 किया  गया  है

 इनकी  प्रसारण  क्षमता  कब  तक  भौर  कितनी  बढ़ाई  जाएगी

 1):  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  कब  तक  कर  लिया

 क्षमता क  है  कि  कि  वाले  दूरदर्शन  केन्द्रों की  स्थापना  करने  सम्बन्धी चर या  देश  में  कम  प्रसारण

 कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किय  गया  है  कौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या



 मौखिक  saz  6  1984

 सभा  x  फटका  med  = ma  aq  Na  सगा  त  था  स  nein bo  |  ba
 हा

 रचना  और  प्रकरण  मंत्रा  a.  विभाग  में  राज्य  भन्ती
 ह  4

 एच०  Fo  एल०  :  अहमदाबाद  नरिवेग्द्रम

 बं  पणजी  और  नागपुर  में  दूरदर्शन

 की  शक्ति  बढ़ाई  जा  रही  है  1

 और  दिल्ली  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  शक्ति
 गर  20  विशेषांक  की

 जाएगी  ।  अन्य  सभी  ट्रांसमीटरों  at  शीत  बढ़ाकर  10  विश् लो वाट  जाएगी  ।  उच्च  शक्ति

 वाले  ट्रांसमीटरों  के  संस्थान  का  काय  1984-85  के  ate  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद

 द्

 (4)  जी  हो  ।  1  6-६  4-85.  के  दौरान  विवर्ण  प  और  .  विवरण  it  के  अनुसर

 धक
 ि  व  पद

 29  sea  बीत  वाले  और  118  अल्प  शीत  वाले
 दूरदर्शन  ट्रांस  मेट  ५  चालू  हो  जाते  की

 उम्मीद  है  ।

 faacn

 छंटी  योजना  के  दौरान  waita
 किए

 जा  रहे  नए  ट्रस मीटरों  की  सूची  ।

 उच्च
 डालती

 वाले  ट्रांसमीटर
 (10

 oo

 क्रम  संख्या  स्थान  राज्य

 —  प्रदेश विजयवाड़ा

 विशाखापत्तनम

 गोहाटी  असम

 पटना  बिहार

 राँची

 अहमदाबाद  ढांचा  चालू हो

 मारका  गुजरात

 राजकोट

 कसौटी  हिमाचल  प्रदेश

 10  जम्म  जम्मू  और  काश्मीर

 11  पक्ष

 12  कोचीन  केरल



 मौखिक  उत्तर 16'  1905

 2

 13  न्द्र्म

 14  भोपाल  मध्य  प्रदेश

 15  इन्दौर

 16  कटक  उड़ीसा

 भाटिया  पंजाब 17

 18  कोडेक नाल  तमिलनाडू

 19  इलाहाबाद  ढांचा  चालू हो

 20  मगर  उत्तर  प्रदेश

 21  वाराणसी

 22  गोरखपुर

 23  भर गर तला  त्रिपुरा

 24  आसनसोल  ढांचा  चालू  हो  गया

 25  कुर्सियां  पश्चिम  बंगाल

 26
 मुर्शिदाबाद
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 MS  तय  एएए  a

 क्रम  संख्या

 ि  य  ााावाणाााुतुवयतपायुशुशावशशवतशशायावशश्णा्याएवणवाततातण्वाततततणवातततमामामााााभाााााा —  EN  EP  FE, राज्यसंघ

 शासित  क्षत्र

 fea  गढ़  असम

 तेजपुर

 गिन्नी वारंगल
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 नेल्लोर
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 धो  aaa  जटिया  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  प्रसारण  कीं  जो  योजना  बताय पी

 }  T उसके  अन्तर्गत  acy  शक्ति  और  उच्च  शक्ति  क्ष  0  किलोवाट  और  20  किलोवाट

 तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसका  कितना  एवरेज  होगा
 ?  इनसेट  के

 अध्ययन  के  fru  जाने  वाले  प्रसारण  किन-किन  केन्द्रों  से  होंगे  और  कितना  रंगीन  प्रसारण

 होगा  और  इस  योजना  के  अनुसार  1984-85  के  अन्तर्गत  कितनीਂ  जनसंख्या  इससे  लाभान्वित

 हो  सकेगी ?

 थी  एच०  क्क्  एल०  भगत :  मैं  पहले  अन्तिम  प्रश्न  को  लूंगा  ।  अब  हम  29-/.  जनसंख्या

 को  लाभान्वित  करते हैं  ।  पूरी  योजना  के  पूर्ण  हो  जाने  पर
 en

 70/-  जनसंख्या  को  लाभान्वित

 करेंग े|

 70/”  पापुलेशन  का  एवरेज  होगा  |  सवाल  ata  किया  कि  कितना  रेंज

 होगा
 ?  तो  लो  पावर  ट्रांसमीटर  का  रँज  70  से  25  किलोमीटर  तक  है  और  हाई  पावर

 ट्रांसमीटर  10  क्लोज़ा  तक  क  कवरेज  80-85  किलोमीटर  है  ।  लेकिन  मगर  बहुत  ऊंचाई  पर

 हो  तो  उसका  कवरेज  100  से  125  किलोमीटर  तक  भी  जाता  है  ।  दिल्‍ली  का  20  किलोवाट

 उसमें  280  फूट  का  लगाया  जा  रहा है  ।  इस  समय  दिल्‍ली  का  190

 क्रि लो मीटर  है  इसके  बाद  दिल्‍ली  का  करीब  200  किलोमीटर  हो  जाएगा  |

 जहां  तक  रंगीन  को  सवाल  उसमें  कितने  ट्रांसमीटर  लगाए  उनकी  जोਂ  कलर

 कंपेब्लिटी  उसी  के  मुताबिक  रंगीन  ट्रांसमीशन  हो  सकता  है  ।  रंगीन  का  परसेंटेज  इस

 बात  पर  डिपेंड  करता  है  कि  हमारी  रंगीन  देने  का  फंसेलिटीज  किस  हुद  तक  बढ़ती  हैं  ।

 जैसे-जैसे  स्टूडियो  रंगीन  की  इविविपरमैंट  आयेंगी  वेसे  रंगीन  stare  दिए  जायेंगे  ।

 इस समय  डिफरेंट  स्टेशन्ज  पर  डिफरे ट  कैपेसिटी  है  20
 कहीं

 25,  30,  35  या
 40+/.

 परसेंट  कलर  की  कैपेसिटी  है  ।

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया :  प्रदेश  में  जो  स्टूडियो  बनने  वाली  जात ह ैठ्  क्यों

 भोपाल  गौर  इंदौर  में  स्टूडियो  बनाए  जायेंगे  ?  मध्य  प्रदेश  के  कौन  से  ऐसे  क्षेत्र  होंगे  जो  इस

 योजना  से  वंचित  रह  जायेंगे  ?

 श्री  uae  क  एल०  भगत :
 भोपाल  में  ट्रांसमीटर  10  किलोवाट  के  वहां

 स्टूडियों
 बनाने  का  प्रोग्राम  भीਂ  मध्य  प्रदेश  में  कौन  से  जिले  रह  जायेंगे  या

 कौन
 से  आ

 मेरे  पास  टोटल  काटीं  की  पिक्चर  मौजूद  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  है  वह  मेंरे

 पास  at  मैं  उनकीं  डिटेल  दे  दूँगा

 श्री  एडुआर्डो  फुलौरा  :  जहां  तक  गोआ  का  सम्बन्ध  बताया  गया  at  कि  वहां  150

 |  बाद  का च  सूचना  यह  =  कि  मीनार text  ऊँची  टांसमिशन  मीनार  स्थापित  क  जायेगी

 की  ऊँचाई  को  घटाकर  100  मीटर  कर  दिया  गया  हैं  ।  यदि  यह  सूचना  सही है
 तो  मैं  मननीय
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 मेंरी  से  जानता  संहिता हूं  कि  इस  यात  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  हम  बम्बई  दूरदर्शन  से

 कार्यक्रम  प्राप्त  कर  रहे  क्या-क्या  प्रबन्ध  करने  के  लिए  मंत्री  निदेश  दे  रहे  ताकि

 इस  प्रदेश
 के  लोगों  को  स्थानीय  कार्यक्रम  सुलभ  हों  |

 शी  wee  के०  एल०  भगत  :  झ्  समय  मैं  यह  नहीं  बता  सकता  ।  मैं  नहीं  जानता  कि

 कला  की  मीनार  जो  गोवा  में  लगायी  जने  वाली  है  के  घटाने  क  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 ट्रांसमीटर  की  शीत  को  बाकर  40  fro  qfo  किया  जा  रहा  मैं  पता  करूंगा  कि  नय

 इस  मीनार  की  ऊचाई  को  150  से  घटाकर  100  मीटर  करते  का  कोई  प्रस्ताव  जहां तक

 मीनार  का  सम्बन्ध  जेसा  कि  मैं  देखता हूं  गोवा  में  अन्य  स्थानों  में  वे  निर्माणाधीन  हूँ

 मौर  हम  उन्हें  ट्रांसमीटरों  के  साथ
 ही  पूरा  करने  की  भाषा  रखते  हैं  ।  हम  करने  क  प्रयास

 कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  एडुआर्डो  फैली रो
 :  स्थानीय  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  प्रशन  के  दूसरे  भाग  के  बारे  में

 व्या है  ?

 eft  एच०  के ०  एल०  भगत  :  जहां  तक  स्थानीय  कार्यक्रमों  का  सम्बन्ध  है  यह  विभिन्न  केन्दों

 पर  दी  जातें  वाली  दूरदर्शन  स्टूडियो  सुविधाओं  प  fade  करेगी  इस  प्रयोजन  के  लिए  हमारे

 पास  विभिन्‍न  कार्यक्रम  हैं  ।
 इस  समय  अधिकांश  ट्रांसमीटर  दिल्‍ली  के  कं ये क्रम  देखिए गे  ,  जहां

 तक  गोवा  का  सम्बन्ध  मैं  सोचता  वहां  दूरदर्शन  कार्यक्रम  केन्द्र  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  किन्तु  बाद  में  बहुत  से  दूरदर्शन  कार्यक्रम  केन्द्र  बनाने  की  योजना  है  हमारी

 दृष्टिकोण  अधिक  स्थानीय
 era

 की  सुविधायें  जुटाने  | कां  है  |

 श्री  सुधार  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  के  फिल्म  प्रभाग  की  1984

 में  स्वतन्त्रता  भान्दोलेन  में  कॉग्रेस  की  भूमिका  flag  पर  वृत्तचित्र  बनाने  की  कोई

 परियोजना  हैऔर  कया  सरकार  उस  बातचीत  की  1984  में
 दूरदर्शन

 के  माध्यम  से  दिखाना

 चाहती  है  ?

 श्री  एचਂ  के०  एल०  भगत  :  चूंकि  अपने  इस  प्रीत  की  पूछते  की  अनुमति  दे  दी  है

 इसलिए  मैं  भी  इतना  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।  किसी  भी  दशा  में  हम  इसके  किए  प्रतिबद्ध  हैं  ।  यह  संच

 यह  इसलिए  नहीं  कि  सरकार  मे  कांग्रस  को  महत्व  देने  का  निर्णय  कर  लिखा  है  वरन  यह

 इसलिये  तय  किया  गया  है  कि  हम  देश  के  स्वतंत्रता  संग्राम  को  1857  से  आरम्भ  पर

 प्रकार  डाला  जाए  और  सरकार  का  इस  देश  को  स्वतंत्रता  संग्राम  फो
 चित्रित

 वाले  बहुत

 से  वृत्तचित्र  बनाने  का प्रस्ताव  है

 कुछ  माननीय
 सदस्य

 :  खड़  हुए ॥ So

 श्री  एच०  के ०  एल०  भगत  :
 मुझे

 उत्तर  तो  पूरा  करने
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 eft  सुनील  खन्ना  इसका  ay  यह  हुआ  कि  अप  स्वर्तत्रता  संग्राम  में  कांग्रेस  की  भूमिका

 कहानी  बताने  जा  रहे  हैं  ।

 ी  एच०  कण  एल०  भगत  :  अब  मुझे  यह  पूरी  तरह  स्पष्ट  करने  दीजिए  कि  हमारा

 प्रस्ताव  दलगत  भाधनां  का  ध्यान  रखे  बिना  स्वतंत्रता  संग्राम  भयभीत  पहल  विभिन्‍न

 व्यक्तियों  विभिन्‍न  विभिन्‍न  नेतायों  और  स्वतंत्रता  संग्राम  में  विभिन्न  ant  के  लोगों

 और  समूहों  द्वारा  दिए  गए  योगदान  पर  प्रकाश  डालने  का  है

 कृपया  रुकिए  |  मुझे  उत्तर  तो  देने  सरकार  ने  स्वतंत्रता  संग्राम पर  न

 केवल  वृत्तचित्रों  के  माध्यम  से  वरन  आकाशवाणी  के  काय  प्रदर्शनियों  तथा  अन्य  बातों  के

 ध्यान  से  प्रकाश  डालने  का  fasta  लिया  है

 )

 अध्यक्ष  महोदन  :  अगला  वासनिक  |

 को  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  श्रीमन्‌  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  आपने  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवातों  :  मुझे  एक  प्रश्न  पछने  दीजिए  ।

 महोदय  :  मुझे  खेद  है  ।  मैं  अगले  जश्न  पर  भा  चका

 यदि  आप  चाहते  तो  इस  बार ेमें  अलग  से  प्रश्न  पछ  सकते  हैं  ।

 कृषि  क्षेत्र  में  aaa  मजूरी  को  कार्य  रूप  देने  के  लिए  16  सत्री

 कार्यवाही  योजना

 *122.  श्री  बालकृष्ण  चास  निक  |

 भी  गुफरान  भाजन  वर्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हाल  में  उनके  मंत्रालय  ने  कृषि  क्षेत्र  में  न्यूनतम
 मजूरी

 को  केरूप  देने  केਂ

 लिए  कोई  16  सूत्री  कार्यवाही  योज़ना  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूरा  ब्यौरा  क्या  है

 व्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पृथक  समितियां  गठित  की  जायेंगी  कि  न्यूनतम

 मजूरी  संबंधी  योजना  को  कार्यरूप  दिया  जाय  ;

 यदि  तो  कब  तक  तथा  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मारी  संबंधी  समस्या  को  हल

 करने  में  सरकार  कहां  UT  US  ठा
 तक  असमथ  टो  a= सकेगी  !

 10
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 aq  ओर  पुनर्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनवीर
 :  और  कृषि में

 न्यूनतम  मजदूरी  को  लागू  करने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  विचार-गोष्ठ  नई  दिल्‍ली  में  से  9  फरवरी

 1984  को  हुई  ।  इस  विचार-गोष्ठी  में  हुए  निष्कर्षों  को  दर्शाने  बाला  विवरण  सदन  की  मेज  पर

 रख  दिया  गया  है  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कुछ  फार्मों  को  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरों  दरों  में  संशोधन

 कौर  उनका  प्रवचन  संबंधित  राज्य  सरकारों  क  उत्त  एदाथित्व  है  ।  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  में  संशोधन

 भर  उनका  प्रवर्तन  सतत  क्रिया  है  क्योंकि  मजदूरी-दरों  में  समय-समय  पर  संशोधन  करना

 पड़ता  है  ताकि  इस  क्षेत्र  के  श्रमिकों  को  राहत  दी  जा  सके  ।  अतः  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई

 समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 विवरण

 -9  1984  को  नई  दिल्ली  में  हुई  कृषि  में  स्यूनतस

 सरवरी  क  प्रशासन  संबंधी  राष्ट्रीय  गोष्ठी  के  निष्कर्ष  ।

 fe  में  न्यूनतम  मजदूरी  का  प्रशासन  एक  नियामक  प्रक्रिया  बल्कि  एक  विकास

 प्रक्रिया  है  यह  ग्रामीण  विकास  के  विस्तृत  और  समेकित  प्रयास  का  एक  भाग  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विशेषकर  बेमौसमी  समय  में  रोजगार  पैदा  करने  घाले

 कार्यकलाप  इन  प्रयासों  के  अवश्यक  सहायक  तत्व  है  ।

 3.  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  एक  प्रमुख  कारक  है  कृषि

 क्षत्र  का  ही  विकास  |

 4:  afafiaa  रोजगार  के  अवसर  सजन  करने  गौर  कृषि  क्षेत्र  के  कार्य  में  सुधार  लाने

 के  लिए  कम  मजदूरी  एवं  खेती  बाड़ी  की  दृष्टि  से  कमजोर  ~ a A rt  की  तरफ  विशेष  ध्यान

 दियाਂ  जाना  चाहिए  ।

 5.  जिन  राज्यों  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  में  संशोधन  किया  जाना  उनसे  भरोसा  कियां

 गया  है  कि  वे  संशोधित  दरों  को  अधिसूचित  करने  के  लिए  तुरन्त  कार्रवाई  करें  |

 6.  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  का  निर्धारण  करते  समय  या  इनमें  संशोधन  करते  समय  श्रमिक

 और  उसके  परिवार  के  जीवन  निर्वाह  की  न्यूनतम  भावश्यकताभों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए

 ताकि
 वह

 गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  भा  पके  |  मजदूरी  के  विद्यमान  स्तरों  को  भी  ध्यान  में  रखना

 होगा  ताकि  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  और  विजय  म।न  मजदूरों  में  बहुत  अधिक  अन्तर  न
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 ST

 मजदूरी  के  कम  से  कम  कुछ  भाग  की  जिन्स  के  रूप  विशेषकर  खाद्यानों  के  रूप  में

 अदायगी  को  Isiq[  चाहिए  ।  फि  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ध्यान  रखना  होगा

 कि  श्रमिकों  को  जिन्स  के  रूप  में  मजदूरी  faattca  मात्रा  में  तथा  ठीक  क्वालिटी  की  मिले  |

 जिन्स  के  रूप  में  ऐसी  अदायगी  सदा  श्रमिक  के  विकल्प  के  अनुसार  हनी  चाहिए  ।

 पुरूषों  और  महिलाओं  की  मजदूरी  दरों  में  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  भेद  भाव

 नहीं  होना  चाहिए  |

 8-  व्यवसायों  के  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  इस  तथ्य  का  भी  ख्याल  करते  हुए

 कि  ग्रामीण  श्रमिकों  की  आवश्यक  समस्याएं  एक सी  न्यूनतम  मजदूरी  अघिनियम  के  अधीन

 कृषि  और  अन्य  भूंगी  अनुसूचित  रोजगारों  के  संबंध  में  मजदूरी  कौ  अलग-अलंग  दरें  faatte रित

 करने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इनके  लिए  देशों  का  एक  ही  सेट  पर्याप्त  होगा  |

 न्यूनतम  मजदूरी  का  frat  करते  समय  कबायली  पहाड़ी  अधिसूचित

 क्षेत्रों  जसे  विशेष  क्षत्रों  की  आवश्यकताओं  का  विशेष  ध्यान  waar  और  उन्हें  उचित

 महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।

 रोजगार  सृजन  करने  संबंधी  योजनाओं  तथा  अन्य  कार्यों  के  लिए

 निर्धारित  और  भुगतान  के  गई  मजदूरी  दरें  कृषि  और  अन्य  अनुभूति  रोजगारों  के
 सबन्ध

 में

 अधिसूचित न्यूनतम  मजदूरी  दरों  के  होनी

 सरकारी  विभागों  विशेषकर  ऐसी  मजदूरी  को  अविलंब  और  परो.अदायगी  सुनिश्चित

 करनीਂ  चाहिए  |

 0.  रोजगार  सुजन  करने  संबंधी  योजनाओं  तथा  ara  सार्वजनिक  कार्यों  में  भी  मजदूरी

 भागी  को  उत्पादकता  से  सम्बद्ध  करने  के प्रधा यों  का  पह  परिणाम  नहीं  होता  चालाकी

 मजदूरी  समय-दर  न्यूनतम  मजदूरी  से  कम  हो  इस  उद्देश्य  के  यदि

 आवश्यक
 हो  at,  काल्पनिक  समय-दर  मजदूरी  निर्धारित  करनीਂ  चाहिए  जहां  अदायगी

 दर  आधार  से  भिन्न  है  ।

 1.1.  न्यूनतम  मजदूरी  लागू  करने  के  लिए  सरकारी  तंत्र  पर  ही: निर्भर  war

 पर्याप्त  नहीं  है  ।

 12.  कार्यान्वयन  के  are  से  कोर  aaa  को  देखते  हुए  और

 इस  के  साथ  सफ़  रूप  में  लगाने  में  सम्बद्ध  विभागों  विफलता

 निरीक्षण  तंत्र  को  दृढ  करने  कीਂ  आवश्यकता  है  उदय  के  लिए  गलत  स्वर्ग

 वांछनीय  है  ।  कम  से  कम  सातवीं  योजना  में  इन  प्रस्तावों  .  को  CETERA  के  a

 समाविष्ट  करने  की  व्य वहा यंता  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  |
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 विक

 कृषि  श्रमिकों  के  बीच  शिक्षा  को  बढ़ावा  उनके  बीच  मजदूरी  की  न्यूनतम  दरों

 कौर  अन्य  उपबन्धों  का  प्रचार  तथा  सहभागिता  की  कुशलता  और  श्रमिकों  के

 बीच  जागरुकता  को  बढ़ावा  देने  एवं  उनको  स्वयं  ही  संगठित  होने  में  सहायता  करने  के  लिए

 पर्याप्त  निधियों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  मजदूरी  दरों  का  प्रचार  पोस्टरों

 सिनेमा  स्लाइडों  टेलीविजन  आदिਂ  के  माध्यम  से  किया  जा  सकता  है  तथा  स्थानीय

 लॉक  साधनों  का  भी  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।

 13.  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  को  लागू  करने  तथा  अधिनियम के  अन्य  उपबन्धों का

 कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ब्लाक  कौर  उच्च॑  स्तरों  पर  चौकसी

 समितियों  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  जो  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  के  कार्यान्वयन  पर

 खास  निगरानी  करेंगी

 श्रमिकों
 .

 अन्य  गरीबों  को  संगठित  कराने  के  प्रयासों  के  साथ

 समितियों  तथा  स्वैच्छिक  संगठनों  और  सामाजिक  दलों  की  सहायता  सहयोजित  करना

 चाहिए

 4,  अन्ततोगत्वा  ag  श्रमिकों  के  संगठन  की  अन्तर्निहित  शक्ति  ही  है  केवल

 न्यूनतम  मजदूरी  का  उचित  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  है  बल्कि  समय-समय  पर

 मजदूरी  के  न्यूनतम  स्तर  में  बढ़ोत्तरी  की  क्वाही  की  जा  सकती  है  ।

 ;  मजदूरी  की  ate  के  समर्थन  में  श्रमिकों  द्वारा  प्रकट  किए

 विरोध  को  और  से  सम्बन्धित  समस्याओं  के-रूप  में  नहीं  लेना

 1

 15.  अ्रमिकों  ster  निधन  tera  गया  हैं  बसा  ही  विधान  सभी

 CRSA.  दान  RATA:

 16.  ade  मजदूरी  अधिनियम  के  अधीन  अपराधों  के  लिए  जुर्माना  को  सख्त  बनाया

 जाना  farqanc  जबकि  दूसरी  बार  अर  उसके  बाद  दोहराए  गए  अपराध  कें  लिए  ।  कानून

 में  दावा  याचिकाओं  यथा  anfaatarat  चलाने  के  लिए  उपबन्धों  को  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 मजदूरी  की  समय  से  तथा  पूरी  अदायगीਂ  मई है  सह  करने  का  भार  नियोजक

 के  ऊपर  होना  सकूत  में  wen  feats  चाहिए  की  अवश्य

 नियोजक  दोषी  है  ।.

 117:  afafaan  के  कार्यान्वय  सम्बन्धित  fife:  पहलुओं  का  अध्ययन

 गव  क्य  क्या  जाना  चाहिए  |

 18.  मजदरी  दरों  के  संशोधन  हेत  समायोजन  के  मानसिक  भूल्याक्रन  भी

 किंया  जाना  चाहिए  ताकि  यह  पता  लगाया  जा
 सके  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  क्यों  नहीं
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 किया  जा  रहा  है  तथा  जहां  ब  द
 स्लिप  गाय

 भुगतान  किया  जा  रहा  वहां  इसका  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  पर

 क्या  प्रभाव  पड़ा  कौन  सी  बराबर  की  शक्तियां  अव्यवस्था  में  कार्य  कर  रही  हैं  तथा  उन्हें

 नसे  - निष्प्रभावी  जा  सकता  है  ।

 19.  सांख्यिकीय  सूचना  उधार  को  सुधारने  के  प्रयास  भी  किए  जाने  चाहिएं

 ऐसे  आंकड़ों  की  शीघ्र  तथा  पूर्ण  सूचना  देने  के  प्रयास  भी  किए  जाने  जिनका  अपूर्ण

 नीति  बनाने  के  लिए  संग्रहण  तथा  विश्लेषण  किया  जा  सकता  है  ।

 जिन्स  में  मजदूरी  के  भुगतान  के  तरीकों  पर  सिटी  तथा  पर्ण  सूचना  एकत्र  की

 जानी  चाहिए  |

 21-  अगली  ग्रमीण  श्रम  जांच  शुरू  करने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  की  जानी

 क्योंकि  पिछला  सर्वेक्षण  1974-75  से  संबंधित  था  ।  ऐसे  सर्वेक्षणों  को  प्रत्येक

 पांच  वर्षों  के  बाद  दुबारा  fear  जाना  चाहिए  ।  मजदूरी  वितरण  के  बारे  में  आंकड़े  सतत्‌

 प्राप्त  करने  के  लिए  अध्ययन  शुरू  किए  जाने  क्योंकि  जिला  तथा  राज्य
 स्तर  रों

 के  औसत  उन  श्रमिकों  की  प्रतिशतता  नहीं  जो  अधिसूचित  स्तरों  से  कम  भर  अधिक

 qa  प्राप्त  करते  हैं  तथा  उनसे  यह  भीਂ  पत्ता  नहीं  लगेगा  कि  मजदूरी  में  ऐसी  विभिन्नताएं

 किस  सीमा  तक  हैं  ।

 22.  चूँकि  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  का  निर्धारण  श्रमिकों  की  भुल  आवश्यकताओं  से

 संबंधित  इसलिए  इन  आवश्कताओं  का  पता  लगाना  और  उनका  परिमाण-निर्धारण  करना

 और  संगत  wet  के  संबंध  goat  को  एकत्र  करने  के  लिए  व्यवस्थाएं  करनी  होंगी  ।

 विस्तृत  जांच  के  होने  एक  सुझाव  दिया  गया  था  कि  कृषि  श्रमिकों  के  सूचकांक  को  तैयार

 करने  के  लिए  अपनाई  गई  बास्केट  तथा  पांच  के  परिवार  में  दो  श्रमिकों  के  औसत  को  अपनाया

 चूंकि  जनसंख्या  के  निम्न  तबके  द्वारा  किए  जा  उपभोग  व्यय  से  पता  चलता  है  कि

 उनका  50  प्रतिशत  व्यय  अनाज  पर  होता  इसलिए  न्यूनतम  मजदूरी  आवश्यक  बलोरिफिक

 मुल्य  प्राप्त  करने  के  लिए  अपेक्षित  अनाज  की  उपयुक्त  भाग  के  मूल्य  से  दुगनी  पर  निर्धारित  की

 जा  सकती है  ।

 23.  ग्रामीण  लोगों  में  उनके  अधिकारों  और  दायित्वों  के  बारे  में  समाजिक  जागरुकता

 उत्पादन  करना न्यूनतम  मजदूरी  के  प्रशासन  में  एक  महत्वपूर्ण  घटक  है  ।  इस  उद्देश्य  की  पूति

 विभिन्‍न  तरीके  हो  सकते  हैं  जैसे  ग्रामीण  श्रमिक  जन  संचार  ante  के

 माध्यम  से  प्रचार  यें  तरीके  परस्पर  भपवर्जत  नहीं  है  और  इन्हें  साथ-साथ  विकसित  किया  जा

 सकता है
 ।  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  थे  कार्यक्रम  तब  तक  प्रभावी  नहीं  हो  सकते  जब  तक

 कि  उचित  तरीकों  कौर  तकनीकों  को  अपनाया  नहीं  जाता  है  ।  fea  संबंधी  अभ्यासों  तथा

 प्रायोगिक  परिजनों  के  माध्यम  से  .  उपयुक्त  तरीकों  गौर  तकनीकों
 के  विकास  पर पर्याप्त
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 oY  तो  srfort x क ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  और  लभ  पोम  काय  रत  कार्यक ग्  को  इनका  उचित  रूप

 से  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  |

 oh  बालकृष्ण  वासनिक  :
 कृषि  में  न्यूनतम  मजूरी  की  समस्या  एक  बहुत  गम्भीर

 समस्या  और  हम  देखते हैं
 कि  खेतीहर  मजदूर  को  उचित  मजदूरी  प्राप्त  नहीं  होती  है

 मौर  गजब  कभी  भी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  खेतीहर  मजदूर  अपनीਂ  मजूरी  के  बारे  में

 कहावत  तब  हमारे  देश  में  विद्यमान  सांमतीय  व्यवस्था  में  ऐसा  होता  है  कि  जो  लोग

 अपनी  मजदूरी  बढाने  के  लिए  कहते  नक्सलवादी  निर्दयता  से  गोली  मारकर

 उनकी  हत्या  कर  दी  जाती  है  ।  देश  के  बहुत  से  विशेषकर  Arey  मध्य

 प्रदेश  इत्यादि  में  ऐसा  ही  होता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  इस  समस्या  पर  गम्भीर

 रूप  से
 विचार  करें  और  चूकि  हम  बहुत  प्रकार  के  भूमि  सुधार  कर  चुके  हैं  और  हमारी

 योजनाएं  निधन  ay —  जो  अनुसूचित  और  जन-जाती  के  लोग  को

 लाभ  पहुंचाने  के  लिए  ही  होती  अतः  मैं  महोदय  से  चाहूंगा  कि  पह  बताएं  कि

 विचार-गोष्ठी
 में  की  गयी  संस्तुतियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहू  कया  विशेष  पद  उठा

 रहे

 eft  धर्मवीर  :  यह  सिम्पोजियम  7  से  9  फरवरी  तक  दिल्‍ली  में  हुआ  था  ।  इसकी  जो

 उनमें  से  अधिकांश  को  लागु  कर
 रहे  हैं

 ।  इसके  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था

 करने  को  ATTIT PAT  नहीं  है  ।  बिहार  कौर  आंध्र  प्रदेश  से  इस  प्रकार  के  समाचार  भाए

 हैं  कि  जहां  पर  कृषि  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  मिलियन  वेजेस  नहीं  मिलते  ।  उसके

 भारत  श्रम  मंत्री  महोदय  कौर  विभाग  की  तरफ  विभागीय  अधिकारीयों  का  ध्यान

 इस  तरफ  बराबर  भार्काषित  किया  जाता  है  साथ-साथ  एक  उच्च  स्तर  के  अधिकारी  को  भी

 बिहार  में  विशेष  तौर  पर  हमने  इन  सब  बातों  का  अध्ययन  करने  के  लिएः  भेजा  है  ।  उसकी

 सेकमेंडेशन  भाई  उसके  आधार  पर  राज्य  सरकार  को  लिखा  गया  है  क्योंकि  जैसा  मैंने

 निवेदन  किया  था  न्यूनतम  मजदूरी  की  धारा  को  लायू  करने  का  जो  व्यावहारिक  कार्य  है  वह

 शज्य  सरकारों  का  इसलिए  राज्य  सरकारों  को हम  बराबर  समय  समय  पर  अधगत

 कराते  रहते  हैं  ।

 थ्री  बाल  कृष्ण  वासनिक  :  यह  उत्तरदायित्व  पूरी  तरह  से  राज्य  सरकारों  के

 कन्धों  पर  डालना  उचित  नहीं  होगा  |  हम  जानते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  को  भी  इस  बारे  में

 काफी  कुछ  करना  है  ।  विचार  गोष्ठी  की  संस्तुति  के  संबंध  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रयाप्त

 सरकारी  तन्त्र  न  होने  ।  इसके  तथा  सम्बन्धित  faint  की  इस  कायें  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेने

 की  विफलता  को  भी  दृष्टि  में  न  रखते  हुए  तन्त्र  के  निरीक्षण  को  मजबूत  बनाए  जाने  की

 आवश्यकता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  किं  सरकार  विशेष  रूप से  इस  संस्तुति  और  इसके  काॉर्यानन्‍्धयन  के

 बारे  में
 बताएं

 कि  aq  इसके  लिए  ठोस  पग  उठाने  जा
 रही  है  तथा  उठाए

 जाने  वाले  पग  क्या  साती  योजना  की  समय  सीमा  के  अन्दर  ही  होंगे  ?
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 श्री  धमंवीर  :  अध्यक्ष  जहां  तक
 कि  12  नवम्बर  की  रेकमेडेशन का  सवाल

 जेसा  मैंने  पहले  निवेदन  किया  इन  सारे  नीतियों  के  बारे  में  विभाग  कीਂ  तरफ  से  कार्यवाही

 हो  रही  है  और  उत्तकों  हम  इम्प्लीमेंट  कर  रहे  जहां  लक
 एडी केई

 ae  करा  लालू

 मैंने  निवेदन  किया  था  कि  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  ही  टूम  न्यु मक् तप्त  मजदूरीਂ  की  धार  को

 लागू  कर  पाते  हैं  और  राज्य  सरकारें
 अपने  यहां  मक़ामे  ताल्लुक़ात  में  घुसा  डी०  एम०

 सीलदार  तथा  मौर  नीचे
 के

 तमाम
 रेवेन्यू  अधिकरियों  rer  इसे  लगू  करती  है  हालांकि  क़िमार

 और  गुजरात  में  हमने  इसके  इम्फ्लीमेंटेशम  केलिए  एक  नथा  sew  बनाया  है  गौर  फ्रेन्ड

 सरकार  की  तरफ  से  चूंकि  इस  क्षत्र  में  संज दूर  असंगठित हैं  उनको  संगठित  के  उन

 को  मिनिमम  वेजेज  एक्ट  धाराओं  से  अ्नगत  कराने  के  लिए  मौर  उनके  अधिकारों  के  we

 सजग  कराने  के  देश  में  समाजिक  वाल  वरण  लिए  1  हजार  salt  का

 किया  गया  है  जिसमें  सैम्पल  सर्वे  के  अधार  पर  छक  आर्गनाइजर  की  faker  की  गई  जिसके

 माध्यम  से  श्रमिकों  को  इस  बात  से  अवगत  कराएंगे  ।  जसा  मैंने  कहा  यहं  राज्य  सरकारों  का

 काम  है  लेनिन  गुजरात  और  बिहार में  सेपरेट  बनाया  है  जिसके  army  से  शिलि

 मम  वेजेस  को  लागू  करने  का  काम  कर  रहे  केन्द्र  स्तर  पर  इसके  लिए  एडवाइजरी  कमेटी

 है  और  राज्य  सरकारों  की  भी  सलाहकार
 समितियां  हैं  जिनके  माध्यम  से  यह  कार्य  कर  रहे

 हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गुफरान  यहां  नहीं  हूं  ।  श्री  रंगा  ।

 श्री  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  मैं  प्रसन्न  हूं  कि  सरकार  ने  यह  निर्णय

 ले  ही  लिया  कि  न्यूनतम  मजूरी  तीन  वर्ष  में  एकबार  नहीं  वरन्  at  में  एक  बार  निर्धारित  की

 जाएगी  ।  freq  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  अधिकांश  आदिवासी  लोग  और  अधिकांश  कृषि

 श्रमिक  पहले  तो  समाचार  पत्र  ह  पढ़ते  दूसरे  वे  इन  बातों  को  नहीं  जानते  हैं  तथा  तथा  नाथ

 शासन  भी  इसका  प्रचार  करने  में  रुचि  नहीं  लेते  कि  कितनी  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की

 जा  रही  है  ।  क्या  सरकार  प्रसारण  मन्त्रालय  और  समा  चार-पन्नों  पर  अपने  प्रभाव  का  पवीर

 करेगी  कि  ata  कृषि-मौसमे  के  दौरान  समय-समय  पर  या  कम  से  कम  एक  बार
 अवश्य  इस

 बात  का  प्रचार  किया  जाए  कि  भारत  सरकार  ने  या  भारत  सरकार  के  सुझाव  पर  राज्य

 कारों  ने  क्या  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिए  अच्छा  तो  यह

 कि  कृषि-मौसम  के  दौरान  सप्ताह  में  एक  बार  अवश्य  इस  बात  कर  प्रचार  किया  जाए  ताकि  नें

 जान  सकें  कि  उनकी  सही  मजूरी  क्या  हैं  ?

 थी  SAAT  :  रंगाजी  हमारे  बारिश  नेता  उन्हें  इस  बात  जानकारी

 अवश्य  होगी  कि  इन  क्षत्रों  में  जहां  तक  मिनिमम  aaa  के  इप्लीमेंटेशन  की  जानकारी  का  स्वाल

 यह  सही  है  कि  हम  राज्य  सरकारों
 फर

 arf stt  रहते  है  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  ही

 बताया  है  या
 आर्ग  नाईजेशन्स कहीं

 पर  बनाए  जां  रहे  हैं  जहां  भीर  हरिजनों  की  संख्या
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 अधिक  है  ।  चूंकि  ये  लोग  असंगठित  हैऔर  इनकी  अपनी  कोई  यूनियन  न  होने  ay  वजह  से

 भी  निवेदन  किया  है  कि  वे  इनको  इनसे  अवगत  कराएं  कि
 ी  भ
 laTdH  qua  क्या  के  बारे  में

 साक्षात्कार  होते  रहते  हैं  और  हम  अदा  करते  हैं  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  सहयोग  मिलेगा  तथा

 सहयोग  मिनिमम  वेजेस  का
 प्रोपेगेंडा

 दूरवर्ती  क्षत्रों  में  भी  हो  सके  इसके  लिए  हम  प्रयास

 करेंगे

 att  नीरे  धोष  यह  अशन  हमारे  देश  के  लिए  मूलभूत  महत्व  का  देश  में  सपरिवार

 स्लनाअम  उप  करोड़  खेतिहर  मजदूर  हैं  ।  जब  भ  उन्होंने  अपनी  न्यूनतम  मजदूरी  में
 वृद्धि  ची

 सांग  क्रि  है--वो  नहीं  जो  afefaay  में  निर्धारित  की  गई  है--तो  कर्नाटक  तथा  देश

 फी लगःमग: सभी  राज्यों  से  मिले  अनेक  MATA  के  अनुसार  जमींदारों  ने  उन  पर  agate

 ana  उनकें  sig  agence,  यहां  तक  कि  सामूहिक  हत्याएं  हुई  हैं  ।  यह  केबल  प्रचार

 का-करन  नहीं
 में  कर्ट

 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उनकी  मांगों  को  पुरा  करवाने

 म्क्शास  हर् पा भों  को
 रोकने  के

 लिए
 सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ।  मैं  सूचना  चाहूंगा  fa

 हन  के  बुक  लायसन्स  रह  कर  दिए  जाने

 श्रम  भीर  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  जब  भी  मजदूरों  पर  किए  गए

 अत्याचारों  की  ऐसी  खबरें  हमारे  ध्यान  में  लाई  जाती  हम  तुरन्त  सम्बन्धित  राज्य  वो  लिखते

 कुछ
 मामलों  में  मैंने  स्वयं  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  है  और  उनसे  अनुरोध  किया  है  कि  वे

 मामले  की  छानबीन  करें  तथा  तुरन्त  आवश्यक  कार्यवाही  करें  ।  जहां  तक  कृषि  क्षेत्र  में  न्यूनतम

 मजदूरी  को  लागू  करने  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  इस  बारे  में  बहुत  उत्सुक्ता  है
 और

 इसीलिए

 यह  देखने  के  लिए  कि  न्यूनतम  मजदूरी  का  सही  ढंग  से  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  हो  हमने

 मरे  फरवरी-एकएक  विचर  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  |

 हमारे  पास  ऐसे  कई  मंच
 जहां  हम  इन  समस्याओं  पर  विचार  कर  सकते

 हमने  इस  विषय पर
 श्रम  मंत्रियों के  सम्मेलन  में  विचार  किया  था  ।  श्रम  सचिव

 ey  अध्यक्षता में  हमारी
 —faartre  समिति  है  ।  इस  समिति  की  बैठक  हर  '  साल

 होती
 ।'  हमारा  न्यूनतम  मजदूरी  सलाहकार  ats  भी  है  ।  राज्य  स्तर  पर  भी  ऐसे

 हूँ  इस  afafaaa  के  सही  ढंग  से  कार्यान्वयन  की  निगरानी  के  लिए  मन्त्रालय  में  हमारा  एक

 निगरानी  कक्ष  भी  और  जहां  हमें  पता  चलता  है  कि  इसका  कार्यान्वयन  नहीं  हो  रहा  हम

 इसे तु
 cea  सलाहकार  बोर्डों  के  ध्यान  में  लाते  हैं  ।  इसके  समय-समय  पर  हम  अपने

 घारिष्ठं  अधिकारियों  को  सभी  राज्यों  में  भेजते  हैं  ।  वे  गुप्त  रूप  से  जाते  हैं  ।  वे  यादृच्छिक  aa

 ago  करते  जहां  तक  भारत  स  रकार  का  सम्बन्ध  जो  भी  कदम  आवश्यक  हम  उठा  रहे

 कि  खेतिहर  मजदूरों  की  न्यूनतम

 हम
 पूरी

 से  सभी  उपयुक्त  कदम  उठा  रहे  हैं  ता

 त  किया  जा  सके  |
 मजदूरी

 को  सही  अर्थों  में  कार्यान्वित

 ही  इन्द्रजीत  गुप्त  ;  मुझे  बहुत
 प्रसन्नता  है  कि  इस  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन
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 किया  गया  और  विचार  गोष्ठी  की  मुख्य  सिफारिशों  से  मुझे  पता  चलता  है  जो  सिद्धान्त

 निर्धारित  किए  गए  हैं  वे  बहुत  अच्छे  तथा  उत्तम  बशर्तें  कि  उन्हें  व्यवहार  में  लाया

 अघ  मैं  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  ।  ऐसे  बहुत  से  केन्द्रीय  कानून  जिनका  उपयोग

 राज्य  सरकारों  के  हाथों  में  है  ।
 इसके  बावजूद  भी  एक  केन्द्रीय  कानून  इस

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ag  तथ्य  है  कि  देश  में  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  कार्य  कर

 रहे  सभी  संगठनों  अपनी  राजनीति  का  ध्यान  दिए  बिना--इनमें  से  कुछ  ऐसे  हैं  जो  सत्ताधारी

 दल  में  भी  आस्था  रखते  हैं  पं वं सम्मति  से  पिछले  कई  वर्षों  से  यह  मांग  की  है  कि  इम  खेतिहर

 मजदूरों  के  लिए  केवल  एक  केन्द्रीय  व्यापक  कानून  होना  चाहिए  ।  चाहे  इसका  कार्यान्वयन

 यदि  केन्द्रीय  कानून है  तो  यह  राज्य  सरकार  के  हाथ  मजबूत  करता

 इससे  कार्यान्वयन  का  स्तर  सुधारता  है  ।  यहां  उन्होंने  एक  सिफारिश में  कहाहै  कि

 जसा  कानून  केरल  में  लाग  उसी  तरह  का  कानून  अन्य  सभीਂ  राज्यों  में  भी  लाया

 जाना  चाहिए  ।  में  क्यों  नहीं  ?  सभी  एक  ऐसे  अखिल  भारतीय  कानून

 की  मांग  कर  रहे  हैं  जो  व्यापक  हों  ate  उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  है  किं

 कार्यान्वयन  के  लिए  प्रशासनिक  तंत्र  पर  निखर  न  करें  ।  इसके  लिए  कार्यान्वयन  समितियां

 होनीਂ  चाहिए  और  इन  सिफारिशों  में  से  कुछ  का  समावेश  करके  केन्द्रीय  कानून  घातक  में  उनके

 हाथों  को  मजबूत  करेंगे  |  कम  से  कम  समितियों  को  सांविधिक  दर्जा  दिया  जास  कता

 जिससे  वे  TT  करने  में  समय  हो  सकें  ।  लेकिन  ऐसा  करने  की  बजाए  वे  कह  रहे  हैं  वे  राज्य

 सरकारों  थो  निर्देश  तथा  परिपत्र  भेज  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कृषकों  से  सम्बन्धित

 केल  न्यूनतम  मजदूरी  बल्कि  खेतिहर  मजदूरों  के  अन्य  लाभों  के  लिए--एक  केन्द्रीय

 अखिल  भारतीय  व्यापक  कानून  क्यों  नहीं  बनाया  जा  रहा  है  ?

 श्री  alta  पाटिल  :  यह  सच  है  कि  कुछ  संगठनों  ने  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  केन्द्रीय

 कानून  की  माँग  की  है  ।  मन्त्रालय  ने  इसकी  सिफारिश  की  थी  तथा  कानून  मसौदा  भी  तैयार

 कर  लिया  ।  पट  विषय  श्रम  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  के  सम्मुख  रखा  गया  ।

 श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  सर्वसम्मति  नहीं  हो  पाई  ।  उसमें  .  भिन्न-भिन्न  राय  थीं  ।  कुछ

 तथा  कुछ  राज्य  केन्द्रीय  कानून  के  पक्ष में  कुछ  राज्य  इस  पक्ष  में  नहीं  थे  ।

 भारत  सरकार  ने  सोचा  कि  इसे  राज्य  सरकारों  पर  छोड़ना  बेहतर  होंगा  ।  राज्य  या  तो  अपना

 कानून  बना  संकते  हैं  या  केरल  के  नमूने  पर  कानून  बना  सकते हैं  क्योंकि  कृषि  परिस्थिति

 सारे  देश  में  एकसार  नहीं  हैं  ।  एक  ही  राज्य  के  भाग  और  दूसरे  भाग  में  स्थितियां  भिन्न  हैं  ।

 इसलिए  यह  विचार  किया  गया  कि  केन्द्रीय  कानून  बनाना  उचित  नहीं  इसकी  बजाए  हमने

 सभी  राज्यों  को  केरल  के  नमूने  पर  कानून  बनाने  के  लिए  लिखा  है  ।  मुझे  बताया  है  कुछ

 राज्य  जसे  तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक  कानून  बनाने  में  ef  रखते हैं  ।  उन्होंने  हमें

 बताया  हैं  कि  वे  स्वयं  अपना  कानून  बनाना  हते  हैं  और  इस  दिशा  में  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 हम  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में  सुचित  कर  चुके  हैं  ।  इस  पर  विचार  करना  उनका  काम

 है
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 हीरालाल  लार  परमार  :  अध्यक्ष  मननीय  मंत्री  जी  ने  बताया कि

 मम  बेजेज  गरीब  लेबरों  के  लिए  हैं  ।  मैं  मान  त्यों जि  ot पी  जी  से  जानना  चाहता  हू ंकि  हमारी

 कार  ने  जो  मिनिमम  वेज  का  कार  बनाया  वह  कानून  जनता  के  लिए  है  या  सरकार  के

 लिए  ?  जो  argo  ato  डी०  पी०  कार्यक्रम  के  अन्दर  पांच  रुपया  दिया  जाता  उसको  दिलाने

 की  सरकार  क्या  कोशिश  करेंगी  ?

 थ्रो  धर्मवीर  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  के  लिए  बता  देना  चाहता

 हूं  कि
 भारत  सरकार  ने  निर्देश  दिए  हैं  कि  चाहे  wat  भी  कोई  भी  काम  सीवेज निक  क्षत्र  में

 sft  उनकों  मिनिमम  वेज  दिया  जाएगा  |  tar  नहीं  है  कि  मिनिमम  वेज  न  दिए

 सरकारों  को  इसके  लिए  बराबर  लिखा  गया है  ।  मई  आर०  डी०  पी०  और  Uo  आर०  Fo

 पी०  के  सारे  कार्यक्रमों  में  मिनिमम  वेज  दी  जाती  है  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  ea  दी  जाती  है  ?  बिहार  में  चौकीदार  का  वेतन  og  रुपए

 महीना  है  ।

 श्री  धर्मवीर  वह  पाट॑-टाइम  वेर  है  |

 eft  रामविलास  पासवान
 :  यू०  पी०  में  13  रुपया  है  और  वे  सत्र  के  सब  हरिजन  हैं  ।

 रखवारी  कागज  की  मांग  ale  उत्पादन

 *124.  डा०  कृपा  सिन्ध  भोई
 :

 भी  अशफाक  हुसैन
 :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 (#)  कया  यह  सच  है  कि  समाचार-पत्र  उद्योग  को  अखबीरी  कागज  की  कभी  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 (@)  यदि  तो  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे
 हं

 :  और

 देश  में  अखबारी  कागज  की  कुल  आवश्यकता  कितनी  है  और  aaaret  कालेज

 कारखानों  का  कुल  उत्पादन  कितना  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्नी  तथा  संसदीय  काय  विभाग  के  राज्य  मन्त्री

 एव०  बकैण  एल०  :  (#)  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 1983-84  के  लिए  अखबारी  कागज  की  आवश्यकता  का  अनुमान  3.50  लाख

 मीट्रिक  ठन  लगाया  गया  था  ।  इसमें  1-90  लाख  टन  की  पूर्ति  स्वदेशी  मिलों  द्वारा  और
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 1-60  लाख  टन  की  ofa  aiarat  द्वारा  की  जानीं  थी  ।  वर्ष  के  बीच  समीक्षा  के  बाद  यह  दिये य

 लिया  गया  था  कि  स्वदेशी  उत्पादन में  कमी  को  परा  करने  के  far  अखबारी  कांगंज  की

 20,000  टन  की  अतिरिक्त  मंत्रा  आपात  की  जाए  |

 प्रदीप ART  अखबारी  कागज  मिलों  ar  उत्पादन  ईस 198°  से  1984  तक  सन

 प्रकार  है

 नेपाल  42,836  Wien  टन

 केरल  41,445  मीट्रिक  टन

 मैसूर  52,219  मी  टिक  टन

 ee,  आ शनागााणा

 कुल  1,36,500  मालिक  टन

 डा०  कृपा सिन्ध  भोई :  सलाह फर  समिति  की  पिछली  बैठक में  माननीय  मंत्री

 ने  सदस्यों  को  अश्वासन  दिया  teats  तथा  '
 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  भी  प्रकाशित

 हुआ  था  कि  अखवारी  कागज  की  आपूर्ति  में  कोई कमी  नहीं  आएगी  !  लेकिन  लघु  तथ  क्षेत्रीय

 समाच।र  प्रकाशकों  की  aes  यह  शिक/थत  रहत  है  फि  उन्हें  अपनी  arawhn ater  की  पूरा

 करने  के  लिए  उनकी  कीटो  नहीं  मिल  रहा  हैं  ।  अतएव  इस  जआार्धीर  पर  जानने  चाहते  हूं  कि

 रीਂ  कागज  की  आवश्यकता ओं  wi  निर्धारण  करने  कीਂ  प्रक्रिया  क्या  हैं  और  मेरा  विचार

 है  कि  उन्होंने  यह  अनुमान  लगती  किं  वेष  1983-84  कें
 लिंक

 3-5  लाख  मीट्रिक  ठन  को

 आवश्यकता  होगी  ।

 1984  के  अन्त  तक  देश  में  तीनਂ  स्वदेशी  अखबारी  wera  मिलों  का

 उत्पादन  1,  36,  500  मीट्रिक  टन  है  ।  आपने  अनुमान  लगाया  था  कि  स्वदेशी  उत्पान

 लगभग  1.90  लाख  मीट्रिक  टन  होगा  ।  अन्तर  बहुत  अधिक  है  ।  अब  वे  अपनी  ATATTHRATAT

 की  पत्ति  क  करेंगे  ?  अधिक  से  अधिक  वे  28,000  मीट्रिक  टन  का  उत्पादनਂ  कर  न् फाएंगे प

 लगभग  54,000  मलिक  भारी  के  आयात  के  लिए  आपने  वित्त  मंत्रालय  से

 स्वीकृति  प्राप्त  कार  ली  है  ।  लेकिन  अपने  उत्तर  में  आपनें  कहा  है  कि  आप  केवल  20,000

 मीट्रिक  टन  का  आयात  कर  गें  |  श्रीमनूं  हम  ऑत्मनिभंरता  में  हैं  अपदेश  की

 कुल  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठीं  रहें  हैं
 ?

 भरी  एच०  |: हू  एल०  भगत  :  देश  की  अखबारी  कागज  कौ  आवश्यकताएं

 आयत तथा  रघदेशीं  उत्पादन  दोनों  से  यूरी  की  जाती  हैं  ।  वास्तव  अखबारी  कागज  का  कु

 उत्पादन  बढ़  र
 हा  है ह  ।  अपनी  गणना  तथा  अनुमानों  के  आधार  परे  हुम  कह संकते  हैं  कि  कोई

 कमी  नहीं  इस  यर्थ  में  फि  देश  की  जो  भी  आवश्यकताएं  हैं  हम  उन्हें  आयात  तथा  स्वदेशी

 उत्पादन  दोनों  से  प्र  करते  हैं  ।  य  भी-कभी  हम  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  स्वदेशी  उत्पादन
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 में  कुछ  कमी  है  तो  हम  अखबारी  कंगाल  के  में  वुद्धि  करने  के  लिए  अवश्य  कहते  हैं  और

 कहते  रहे  हैं  ।  अब  पिछले  वर्ष  की  खपत  के  आधार  फर  प्रार्थना-पत्र  मांगे  गए  हैं  और
 उनकी

 मांग  के  आधार  पर  कुल  गणना  जाती  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं

 कि  रखवारी  कागज  की  कोई  कमी  नहीं  है  और  भव  तक  आवेदन  के  जितने  भी  मामले  हैं

 संभी  निंय॑ंटी  far  गए  हैं  ।  अब  तक  हमारे  पास  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आया  है  जहां  अलमारी

 कागज  न  मिलने  के
 कारण  कोई  समाचार  कार्यालय  बन्द  गया  हो  ।  जो  अधिकृत  हैं  उन्हें

 reat  कागज  का  कोर्ट  मिल  सहा  लम्बित  मामले-वेਂ  जानकारी  तथा  अन्य  तथ्य  न  दिए

 जाने  के  कारण  लम्बित
 हैं  fret,

 जल्दी  साइमन  निपटा  दिए  जाएंगे  |

 डा०  कृपा सिन्धु  भोई  :  स्वदेशी  अखबारी  कागज  उद्योग  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 कितनी  है  और  क्षमता  का  उपयोग  कितना  हैं  ?  हम  आत्म-निर्भरता  में  भ्रिश्वास  करते  हैं  मैं

 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  आयात  करते  समय  इसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  तथा  इसे  ATas  मानकर

 माननीय  मंत्री  ने  इस  fret  पर  उद्योग  मंत्री  से  विचार-विमर्श  किया  है  और  क्या  उन्होंने  देश

 में  अखबारी  कागज  उद्योग  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  stare  रखा  &  क्योंकि  हमारे

 देश में  करवा  माल  बहुतायत  में  उपलब्ध
 है

 ।

 भी एच  कण  एल०  भगत  :  Wate  सदस्य  ने  जो  भी  qe  उठाए  हैं  मैं  उन्हें  उद्योग

 में त्राल : को  भेजे  दू  सा  1

 श्री  एम०  एम०ਂ  अ(यार्तित  अखबारी  arise  कीਂ  तुलना  में  स्वदेशी  अखबारी

 कागज  पर  लागत  अधिक  आती  है  ।  इसके  कारण  प्रमुख  समाचार  पत्रों  तथा  aa  समाचार  पत्रों

 दोनों  को  चल  पौने  में  कठिनाई  हाँ  इसको  :  रखते  हुए  कहा  माननीय  मंत्री

 स्वदेशी  अखबारी  कागज  कां  मूल्य  कम  करने  या  कान ज: से  सम्बन्धित  gears  नीति

 को  उदार  बनाने
 के

 लिए  उपयुक्त
 कार्यवाही  करेंगे  ?

 भरो  एच०  | च  एल०  भगत
 :  यह  सच  है

 कि  आयातित  अखबारी  कागज  तथा  स्वदेशी

 अखबारी  कागज  के  मूल्य  में  अस्तर  लेकिन  अखतर  300  तक  की  खपत  करते

 उनके  पास  यह  विकल्प  है  कि  वे  स्वदेशी  कागज  लें
 भया

 तीन  भारी  कागज़  |

 जों  अख़बार 500  ct  सि  अर्धिक की  ara  करतें  उन्हेंਂ 50  :  50.  के  आधार  पर  अखबारी

 कागज  मिलता  आधा  अनिर्णीत  और  आधा  स्वदेशीਂ  |  समाचार  पत्रभायातित

 अखबारी  हागज:लेने  को  तरजीह  देते हूँ  क्योंकि  वहू  सस्ता  लेकिन  विभिन्न  हितों  को  दृष्टिगत

 रखते  हुए  तथा  MATH TAT  को  जहां  तक  सम्भव  हो  सके पूरा  के  लिए  हमारा  विचार

 दोनों  में  संतुलन  रखने  का  है  ।  वास्तव
 उद्योग  मंत्रालय  तथा  वित्त  मंत्रालय  का  यह  निचार है है

 कि  पूल  शून्य  निर्धारित  किया  जाना  लेकिन  अभी  तक  कोई
 नहीं  लिया  गया

 विच  radiate हैं  ।  जबकि  समावार  पत्र-कीमत में अन्तर में  अन्तर  के  कारण  धिक  आयातित  अखबारी

 कागज  लेना  चाहते  सरकार  स्वदेशी  Heat
 कीं  उपेक्षा  फर  सकती  ।
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 बल्क  alga  के  आयात  से  देश  की  औषध  क्षमता

 पर  विपरीत  प्रभाव

 125.  श्री  राजेश  कुमार  :

 थी  दौलत  राम  सारण
 :

 कया  रसायन  और  सर्विस  मंत्री
 बताने

 कीਂ  करेंगे
 कि

 i पापियों (*)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ऐसी  बल्क  के  आयात  में  वृद्धि  की

 जिनकी  cater  उत्पादन  क्षमता  देश में  विद्यमान  गौर  परिणामस्वरूप देश  में  इन

 औषधियों  के  उत्पादन  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ;  गौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  कया  हैं
 ?

 aaa  भर  shen  मंत्री  वसंत  :  भर  नहीं  ।  स्टेट  ट्रेडिंग

 कॉर्पोरेशन  आफ  इंडिया  लि०  टी०  के  माध्यम  से  सरकार  द्वारा  बिक  मौसों  के

 आयात  में  गत  तीन  भागों  में  उत्तरोत्तर  कमी  हुई  है  |

 श्री  दौलत  राम  सारण  :  अध्यक्ष  महोदय  मेरा  प्रश्न  बहुत  साफ  था  ।  हो  सकता  है  कि

 कूल  आयात  में  कमी  हुई  हो  लेकिन  मेरा  प्रश्न  था  कि  ऐसीਂ  अनेक  बिक  औषधियों  के  भायात  में

 वृद्धि  की  जिन  की  पर्याप्त  उत्पादन  क्षमत  देश  में  विद्यमान  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि

 कुछ  ऐसी  बल्क  औषधियां  जिनकी  उत्पादन
 क्षमता  देश  में  मौजूद  हैं  लेकिन  उनका .  आयात

 होता हैं  ।

 श्री  बसंत  साढे  :  भाप  बिक  ड्रग  की  बात  कर  रहे  उनके  नाम  तो  मैं  जानकारी

 दे  सकता हूं  ।  जनरल टी  की  क्या  मैं  बात  करू  |

 eit  दौलत  राम  सारण  :  मैंने  साफ  प्रशन  पूछा  है  कि  कुछ  बल्क  ड्रग्स का  आयात  बढ़ाया

 गया

 श्री  वसंत  साठे  :  का  मतलब  में  क्या  ।

 ba
 श्री  दौलत  राम  सारण  :  कां  मतलब  नहीं  समझते  — NTU fi  कन  कुछ  का  अर्पित  बढ़ीं

 और  कुछ  का  कम  हुआ  होगा  |  उनकों  अप  बता  सकते  हैं  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  कई  हजार  दवाइयां  देश  में  बिक  रही  हैं  ।
 मैं  कुछ  के  बारे  में  कैसे  बता

 सकता  हूं  ।  भाप  नाम  तो  मैं  बता  दगा  ।

 श्री  दौलत  राम  सारण  :  मैं
 आप

 को  नाम  बताता  हूँ  ।

 विटामिन  विटामिन  सी  तथा  विटामिन  के  ।
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 इनकाਂ  का  भाषा  बढ़ा  है  ।

 भी  बसंत  साठे :  नहीं  बढ़ा  है  ।  भाप
 ने

 नो  नाम  लिये  हकीकत  यह  है  कि  केनेलाइज्ड

 आइटम्स  जो  हैं  उन  में  ये  दवाइयां  भाती  आप  जानकारी  के  लिए  मैं  पूरे  ताम  ही  पढ

 पता हू

 एम् पिसी लीन  बेचैनी  काल  बलोर्म्फेमीकोल

 विटमिन  डोसी  साइक् लीन  ,  .  इराक़ो मा  इसी
 विटामिन

 डी  3,  विटामिन

 पी  विटामिन के  तथा
 बीमारी

 ई  एसीटेट  ।

 ये  बल्क  भौषधघियाँ  हैं  जिन्हें  सरणीधद्ठ  किया  जाता  हैं  ।

 प्रो  mea  queue  :
 ये  जंगल  जानवर  या  पालतू  जानवर

 भो  वसंत  साठे
 :

 डोमेस्टीकेटिड  ।  विकसित  नहीं  ।  जेसा  कि  मैंने  कहा  कि  पिछले
 जो  हम  1978-79  में  इम्पोर्ट  करते  उस  समय  24  करोड़  रुपये  का  इम्पोर्ट  किया  करते

 थे  ।  अब  वह  घट  कर  4  करोड़  रुपये  पर  भा  गया  है  ।  इतना  कम  इम्पोर्ट  हो  गया  है  ।  इससे

 भाप  समझ  सकते  हैं  कि  इम्पोर्ट  घट  गया है

 भी  दौलत राम  सारण  :
 अध्यक्ष  जी  माननी  य  मंत्री  जी  ने  24  करोड़  रुपये  का  इम्पोर्ट

 करने  की  बात  कही  कौर  पह  कहा  है  कि  अब  4  करोड़  रुपये  का  इम्पोर्ट  कर  रहे  हैं  ।  यह  खुशी

 की  बात  है  कि  आप  देश  से  ही  उत्पादन  क्षमता  पर  पूरा  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  अब  मैं  यह  जानना

 हता  हूं  कि  घटक  ड्रग्स  की  जो  हमारी  -  उत्पादन  क्षमता  उसमें  हमारी  क्षमता  के

 मुताबिक पूरा  उत्पादन  हो  रखा  है  ?
 यदि  नहीं  at  किन-किन  क्षेत्रों में  कम  हो  रहा

 है
 ?

 क्रि  बसंत  साठे
 :

 जो  हमने  चार  करोड़  रुपये  की  दवाइयां  मंगाई  हैं  उनमें  सारी

 दवाइयां  आ  जाती  अगर  किसी  विशिष्ट  दवाई  के  बारे  में  आप  जानना  चाहते  हैं  तो  भाप

 जब  नोटिस  देंगे  तो  मैं  उसकी  जानकारी  दे  दूगा  ।

 थ्री  बिहारी  बाजपेयी
 :

 see  मंत्री  चाल  मिक्सचर  रहे

 @

 ere  महोदय  कम्पाऊंड  पिला  wes  ।

 डा०  ato  कुलनदईबेलु  :  हमारे  यहां  मधु  मेह  के  बहुत  से  रोगी  जिनमें  संसद  सदस्य

 बौर  मंत्री  भी  शामिल  है  ।  हम  इन  रोगियों  के  बारे  में  बहुत  चितित  हैं  ।  यहां  तक  की
 इंसुलिन

 जो  हमारे  देश  में  उपलब्ध  प्रतिरोधी  रोगियों  के  मामले  भी  हैं  हमने  अभी  तक

 एकटक  इंसुलिन  का  उत्पादन  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  जो  कि  प्रतिरोधी  रोगियों  के
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 लिए  सुझायी  जा  सकती  तो  हमने  भी  तक  एक  घटक  वाली  इंसुलिन  का  उत्पादन  आरम्भ

 नहीं  कियां  है  और  न  ही  इस  देश  में  एक  घटक  वाली  स्कूली  उपलब्ध  कराने  के  लिए  इसका

 फी  मात्रा  में  आयात  हीं  किया  है  ।  इस  पर  आपकी  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 तुरन्त

 एक  घटक  वाली  इंसुलिन  का  उत्पादन  करते  अथवा  काफी  मात्रा  में  इसका  आयात  करने  जा

 हे  हैं
 !

 श्री  वसंत  सांठ :  ने  तो  मैं  डाक्टर  हूं  कौर  न  ही  मधुमेह  का  इसलिए

 मैं  इंसुलिन  की  प्रतिक्रिया  के  बारे  में  महीं  जानता  ।  लेकिन  यह  मानते  हुए  कि
 ऐसा  और

 भाप  समझते  हैं  कि  यह  एक  घटक  दवा  वांछनीय  यदि  भारत  में  कोई  ब्यक्ति  यह

 आवश्यक  दवा  सकता  तो  होगी  प्रोत्साहन  देना

 चाहेंगे  ।

 fara  भोर  faces  राष्ट्रीय  होती

 126.81  ०  mo  वोट  सेब  स्टीवन  :  नया  मंत्री यह  बताने  वे  करेंगे

 कि

 क्या  अल  इंडिया  पावर  इंजीनियर्स  फेडरेशन  ने  सरकार  को  यह  बताया  है  कि

 नब  तक  उत्पादन  वित
 रण  के  लिए  को  ई  ursatey ra  नीति  नहीं

 जाती
 तब

 तक  oe cay अतिरिक्त  अधिष्ठापित  क्षमता  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  किया  जा  सकेगा ;  और

 यंदि  तो  ऐसी  नीति  बनाने
 के  लिए  बया  कदम  उठाए  जा  रहे

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भारिफ  मोहम्मद  at  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 धविन्नरण

 सीनियर्स HT और  ऑल  इण्डिया  पावर  इं  फेडरेशन  ने  1980  में  विद्युत  पर

 राजाध्यक्ष  afat  त  को  ज्ञापन  दिया  ae  जपत  घरे "}  mee y  बातों AGT  Baga  feat  खत

 मुख्य  सुझाव  शामिल  थे  :---

 1.  विद्युत  केन्द्र  का  विषय  होना  चाहिए  |

 2.  जल-विद्युत  के.विक्रास  पर  सबसे  satae:  fear  जाना  ।  बहते  हु एक् पानी  को

 राष्ट्रीय  संसाधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 ताप  विद्युत  को  कोयला  पिट  हैडो  के  स्थित  किया  जाना  चाहिए  गौर

 यूनिट  पर्याप्त  रूप
 ससे  बड़े

 आकार
 की  होनी  चाहिए  1

 24



 16  फाल्गुन  1905  मौखिक  उत्तर

 4.  विद्युत  के  भावी  विकास में  न्य  क्लिक  विद्युत  को  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त  होना  अनिवार्य

 5.  बड़े-बड़े  कैटिच  विद्युत  संयत्रों  को  प्रतिष्ठापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  नहीं  fear

 जाना  चाहिए

 6  त  आयोजना  15  वर्षीय  परिपेक्ष्य  के  आधार  पर  होनी  चाहिए  ।

 7..  बिद्युत  क्षेत्र  का  संगठनात्मक  क्षेत्रीय  और  एरिया  बिजली  बोर्डों  की

 तीन  श्र  frat  में  होना  चाहिए  ।

 ठीक  नीतियों  कौर  उद्देश्यों  के  अनुरूप  पंचवर्षीय  योजनाएं  बनाते  समय  उपरोक्त

 पहलुओं  पर  समय-समय  पर विचार  फिया  गया  है  ।  संविधान  के  अन्तर्गत  faa  को  समझता

 सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  fees  प्राधिकरण  ने  एक  15  वर्षीय  संदर्शी  राष्ट्रीय

 विद्युत  आयोजना  तैयार  की  है  |  पिट  हंडों  पर  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  की

 स्थापना  की  जा  रही  जल  विद्युत  उत्पादन  के  विकास  पर  भी  बहुत  बल  दिया  रहा  है

 जहा

 तक  संभव  है  न्यूक्लिक  धनिया  का  भी  विकास  फिया  जा  हा  है  ।  प्रत्येक  विशिष्ट  मामले

 के  गुण-दोषों  की  जांचे  के  बाद  ही  Hfteq  fuga  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  अनुमति  दी

 जाती  है  ।  fara  क्षत्र  के  संगठनात्मक  ढांचे  के  संबंध  में  फे०  fito  a  क्रय  बिजलीਂ  ats

 तथा  राज्य  बिजली  ale  इस  समय  काय  कर  रह ेहैं  ।  ऑफ  casey  ग्रिड  फी  संकल्पना  तयार

 को  जा  रही  हैं  ।

 थ्री  एस०  ए०  दौरान  सेबस्टियन  Gara  और  कृषि  विकास  को  भूल

 यकता  है  ।  1980  में  छठी  पंचवर्षीय  योजन  मेग/प (ठ,  ताप  बिजली  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 383:78  ताप  बिजली  wt  क्षमता  (9,000.93  मेगावाट  और  परमाणु  शक्ति

 का  aa  640  मेगावाट  थीं  1  gi  अधिष्ठापित  क्षमता  3,1024-71  मेगावाट  थी  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  19-668  मेगावाट  के  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  की

 संकल्पना  की  गई  है  ।  बेमानी  क्षमता  सहित  कुल  50690-7।  मैगापोटे  बिजली  की

 प्राप्ति  होगी  ।  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से
 पूछना  चाहता  g  कि  क्या  हमने  19,666  मेगावाट

 haa  क्षमता  का  लक्ष्य  प्रप्त  कर  लिया है  क्योंकि  वर्तमान  विद्युत  क्षमता  ara ifr  क्षमता

 के  नलकूप  रही  हैऔर  जिन  कृषकों  ने  ay  1976  में  पंप  सेट  प्राप्त  करने  के  लिए  पंजीकरण

 कराया  था  उनमें  से  अधिकाश  कृषक  आज  तक  पंप  सेट  प्राप्त  ney  कर  उसका  अथ  है  कि

 पंजीकरण  के  भाव  बर्ष  बाद  fear  बिजली  प्राप्त  करने  में समयें  नहीं  यदि  स्थिति

 ऐसी  ही  बनी  तो  मैं  नहों  जानता  कि  हम  1500  लाख  टन  खाद्यान्न  उत्पादन  का  लक्ष्य

 प्राप्त  कर  पायेंगे  ।  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्षमताओं  संबधी  कायें  क्रम

 को  बनाएं  रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ।
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 श्री  आरिफ  मोहम्मद  त्वरा  मध्यावधि  में  संशोधन  कर  14;500  मेगावाट

 बिजली  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  ।  और  हमें  आशा  है  कि  योजना  की  समाप्ति  तके

 लये  गश्त  कर  सके ग  जहां  तक  कृषकों  की  बिजली  देने  का  संबंध  दूसरे  प्रश्न
 के  बारे  में

 हमने  बिजली  sro  घी  क्षेत्र  को  दी  जा  रहीਂ  बिजली  संबंधी  सुचना  सभा  पटल

 थी  ।  च  किः  mater  नीति  संबंधी  सदस्य  को  gan  से  इसकी  सूचना  भेज

 दंगा  |

 eft  एस०  ए०  दौरान  सेबस्टियन  :  मेरा  दुसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है
 कि  जसा  कि  मंत्री

 महोदय  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  पि  उन्होंने  राष्ट्रीय  ग्रिड  को  15  वर्ष  से  ही  प्राप्त  करने
 की

 संकल्प  ae  ने  जानना  चाहता  है  यदि  राष्ट्रीय  ग्रिड  dare  किंया  जा  रहा  है  तो

 कं  ay  वीसी  संबंध  में  '
 बनाई  जाएगी  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  समुचे  बिजली

 उल् मादिन  area  को  हथ  में  लेने  जा  रही ंहैं  अथवाਂ  जेसा  कि  इस  समय  क्या  राज्य

 सर्रकॉरों की की  भी  sera  और  वितरण  में  हीਂ  दिलचस्पी  जो  कि  एकदम  भिन्न

 घत्पोदन
 को  घडीमें  हुए  देखें  तो  हम  निर्धारित  लक्ष्य  से  काफी  पीछे  हैं  अतः  केन्द्र

 सरवर  को  मेम  eH  उत्पादन  के  पहलू  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  राज्य  सरकारें

 विंत्तरण” वर  सकें  राजकीय  समिति  द्वारा  की  गई  सभी  सिफारिश  केन्द्र  सरकार  को  जाये

 नहींहो  पकती  क्योंकि  जब  तक  हम  संविधान  से  संशोधन  नहीं  करते  इसमें  aga  कठिनाई

 होगीਂ  यदि  fara  रण  किया  जाना  है  तो  इस  विषय  को  समवर्ती  सुची  से
 निकाल

 दिया  जाएगा  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  समस्या  का  समाधान  करने  में  समय  नहीं  है  ।  इन  तथ्यों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  राष्ट्रीय  ग्रिड  क  संकल्पना  संबंधी  कार्यक्रम  को

 भाप  किसे  तरह  पूरा  करने  जां  रहे  हैं  ।

 at  आरिफ  wera:  राजाध्यक्ष  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  जों  सरकार  के

 विचाराधीन हैं
 ।'  उनमें  से

 कुछ  सिफारिशें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  हैं  कौर  कुछ  सिफारिशें

 ऐसे  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकार  के  वि  ध  के  कारण  हम  स्वीकार  करने  at  स्थिति  में नहीं  हैं  ।

 gar  कि  मैंने  वे  विचाराधीन है  ।  राष्ट्रीय  ग्रिड  के  संबंध  में  भी  उन्होंने  कुछ

 सिफारिशें  की  हैं  ।  उनकी  कम  से  कम  पक्ष  की  प्रशासन  की  एक  सिफारिश  एक  प्रादेशिक  स्त

 की  एक  राष्ट्रीय  स्तर  और  एक  स्थानीय  स्तर  की  थीਂ  ।  और  जेसा  कि  मैंनें  अपने  उत्तर  में

 बताया  कि
 यद्यपि  कोयला

 पिट  हैंडों  पर  सुपर  ताप  विद्य/त  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जा  रही

 अत्त:'जल  बिद्युत  उत्पादन  के  विकास  पर  भी  बहुत  वल  feat  जा  रहा  है  ।  विद्युत  हमारे

 संविधान  का  समवर्ती  विषय  है  a  कि  इसकी  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों

 ही  पर  हैं  अतः  इन  सिफारिशों  के  संबंध  में  अन्तिम  fata  अभी  तक  नहीं  लिया  गया है  |

 शिवम  राम  गोपाल  रेड्डी  :  आजकल  कुछ  राज्य  जहां  विपक्षीਂ  दलों
 काਂ

 शासन
 अधिक  विद्युत  की  मांग  कर  रहे  उनके  इस  रुख  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  राष्ट्रीय
 ग्रिड
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 नणणणाानाण

 बनाने  को  कोई  सम्भावना  है  ?  यदि  राज्य  असफल  होता  है
 तो  केन्द्र  सरकार  की  समूची  नीति

 अफल  हो  जाती  है  मेरे  राज्य  में  फालतू  बिजली  at  राज्य  सरकार  की  नीति  के

 कारण  मेरे  राज्य  में  बिजली  के  मामले  में  लगभग  दिवालिया  हो  गई  है  और  अब  वहां

 बिजली  की  बहुत  कमी  a  कि  पह  विषय  समवर्ती  सूची  में  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सरका

 इस-संबंध-में  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  हैं

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  दिव  :  जहां  तक  बिजली  का  समवर्ती  सूची  में  होने  का

 संबंध  इस  अवस्था  में  उसमें  विध्न  डालना  संभव  नहीं  राज्य  रकार  और  केन्द्र  बौनों  ही

 बिजली  का  उत्पादन  करते  हैं  ।  यह  केवल  इसकी  इस  gouty  में  है  कि  सरकार  विभिन्‍न  ताप

 केन्द्रों  और  पन-बिजली  केन्द्रों  का  निर्माण  काय  अपने  हाथ  में  ले  थी  ।

 राष्ट्रीय  ग्रिड  के  संबंध  में  वास्तव  में  समिति  ने  एक  विशिष्ट  समिति  की  थी

 कि  सभी  400  वी ०  लाइनें  केन्द्र  सरकार  को  अपने  हाथ  में  ले  लेनी  चाहिए  जट्ठा  तके

 220  के०  do  लाइनों  का  संबंध
 '  है  जिनका  नियंत्रण  फिलहाल  राज्यों  हाथ  में  है  जहां  तक

 उनके  अंतर्राज्य  से संबंध  है  बिद्युत  का  जिसका  उत्पादन  सुपर  ताप  केन्द्रों  तथाਂ  पन

 जो  केन्द्र  के  हाथ  में  द्वारा  किया  जा  संचालन  करने  लिए  गफ
 अधिकार  में  ले  लेना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  कुछ  कठिनाई  उत्पन्न  हुई  थी  ।  स्वयं  इसे

 आरम्भ  करने  के  लिए  उत्तरी  क्षेत्र  के  मुख्य  मंत्रियों  के  ताथ  एक-दो  dag  की  हैं  राज्य  अपनी

 दास मिशन  लाईनें  छोड़ने  के  लिए  तेयार  नहीं  मैं  समझता  हं  विभिन्‍न  राज्यों  को

 उस  हांस मिशन  लाइनों  का  नियंत्रण  देने  केलिए  समय  करने  में:.क  समय  त्लमेशा

 Tifa  भतत:तसुपर  पावर  केन्दों  से  के  राज्यों  में  देने  के. लिए  dare

 मया  - नियंत्रणਂ  एवं  वास्तविकता  ज़ाए  |

 टेलीफोन  कनेक्शनों  को  बकाया  मांग

 1217:  शी  same  सिह  कश्यप  कपा
 मं  तरीਂ  बताने  की  करेंगे  कि

 ष  19872  के  में
 ढेंकी  फोनः

 की  काया  मांग  की  तुलना  मत  1983  के

 टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  कितनी  है  ;

 (ate  1983.  के  दौरान  यदि  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गयाहै  उसकी
 खुलना

 feat  कनेक्शन  दिए  गए और  यदि
 .

 निर्धा:ित  ger.  संकट  डेली ्र ोन  कनेक्शन  द्र्ए्‌

 गए
 तोः  उसके

 क्या  कारण

 (a)  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  बकाया  मांग  को  कब  तक  प्रां  किए  लाने  '  की

 dara है  कौर  इसे  किस  तरह  पूरा  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  विजय  एन०  :  31  1982  की

 6.6  लाख  बकाया  मांग  की  तुलना  में  31  1983  करो  टेलोफोन-की  बकाया  माँग  7.5

 लाख  थीं  ।
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 पद  1५83  के  अर्थात  पहली  जनवरी  से  31  तक  प्रदान  किए

 भय  उल  yt}
 गए  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  1.5  i  ।  ।  कैलेंडर  वीं  1983  के  लिए  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।

 संपूर्ण  बकाया  मांग  को  1990  तक  निपटाने  लिए  योजनाएं

 बनाई  जा  रही  हैं  ।  सात थीं  योजना  में  स्थिति  केबिल  लाइन  टेलीफोन

 भारी  का  रामेशी  उत्पादन-बढ़ाने  के  साथ-साथ  प्रशासनिक  एवं  तकनीकी  संरचना  को  नौ

 मजबूत
 बनाने  का  प्रगति है

 बशर्तें  कि  सधन  और  निधि  उपलब्ध  रहे  ।

 श्री  जयपाल  हु  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  जो

 टेलीफोन  व्यवस्था  की  इस  समय  देश  में  स्थिति  है  और  दूसरे  जो  देश  हम  बहुत  पीछे

 विदेशों  में  जहां  100  फीसदी  vet  की  जनता  को  टेलीफोन  उपलब्ध  यहां  हमारे  देश

 3  परसेंट  ही  उपलब्ध  और  शहरी  एश्या में  केवल  4  परसेंट  उपलब्ध  हैं  ।

 जो  वृद्धि की  बात  रही  है  हमारा  कोई  लक्ष्य  कहीं  रहा है
 और  1982 में  6.6  लाख  और

 जो  बैक  लॉग  था  बह  जा  कर
 के  1983  में  7-5  लाख  हो  और  केवल  1983  में  आय  1.5

 लाख  टेलीफोन  कनेक्शन  ही  दे

 1090  तक  देश  में  जो  बैकलॉग  है  उसको  पूरा  करने की  बात  की  है  देश  ने

 जो  डेवलपमेंट  होगा  और  उके  आधार  पर  लोगों  टेलीफोन  के  लिए  डिमांड  बढ़ेगी  उस  डिमांड

 के  अनुसार  आप  लोगों  को  fhe  तरह  से  टेलीफोन  दे  सकेंगे  |  देहातों  में  टेलीफोन  की  सेवा

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  दो-तीन  facies  से  अधिक  लोगों  कोन  जाना  पड़े  इसके  लिए  आपके
 पास

 कया  कार्यक्रम  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी  :  योजना  इस  पूर्वानुमान

 से  बनायी  गई  है  fai  प्रति  ay  मांग  मैं  |  ./”  की  वृद्धि  होगी  उस  आधार  पर  पह  कहां  गया

 है  कि  1990  तक  हम  उन  सभी  नगरीय  क्षत्रों  जो  भी  चाहते  टेलिफोन  देने  की  स्थिति

 में  होंगे  ।  ग्रामीण  क्षत्रों  कि  मैंने  कुछ  समय  पहले  सदन  में  बताया  यह  योजना

 बनाई  गई  है  कि  भारत  को  5-5  किलोमीटर  के  षडभुजों  में  विभाजित  कियां  जायेगा  कौर  प्रत्येक

 षट्भुज  में  एक  टेलिफोन  की  सुविधा  जायेंगी  ।  1990  तक  का  यह  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  है  ।  कार्य  नेशनल  इंस्टीट्यूट  जीआठ  इकाना  मिक  ग्रोथ  को  सौंपा  गया  था  ।  उन्होंने  भारत

 को  5-5  किलोमीटर  क्षेत्र  के  षडभुजों  में  विभाजित  किया  है  भौर  तदनुसार  स्थानों  का  पता

 लगाकर  टेलिफोन  की  सुविधा  प्रदान  की  जपेगी  |

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  से  जो  उत्तर  दिया  है  भविष्य  केਂ

 बारे  में  टेलीफोन  व्यवस्था  के  बारे  में  वहू  स्पष्ट  नहीं  इस  समय  प्रतिशत  2-3  लाख  से
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 er

 ज्यादा  आप  टेलीफोन  बनाने  और  देने  की  स्थिति  th
 ~  च

 ।  अगले  सात  ara  में  आप  ज्यादा

 से  ज्यादा  10  लाख  टेलीफोन  दे  प्रतिवर्ष  ।  लेकिन  पूरा  की  आवश्यकता  को  आप

 इससे  पूरा  नहीं  कर  पाएंगे  ।  क्या  मांग  के  अनुसार  भाप  उस  क्षमता  तक  पहुं चने
 के  लिए  कोई

 नीति  तैयार  कर  रहे  हैं  आप  वह  क्षमता  कब  तक  प्राप्त  कर  सकेंगे  ?

 श्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  मैं  सभी  विवरण  देने  के  लिए  तयार  हूं  ।  हमने  अपनी

 आवश्यकतानुसार  9.  50,000  लाइनों  के  लिए  उपकरण  आयात  किए  हैं  ।  cH |  रूज़  नीय  उत्पादन  इस

 तरह  होगा  |

 3,  1/2  लाख  eine  लाइनें  एवं  0.6  लाख  फ्रांस  बार  लाइनें  प्रति

 नर्से

 3,  रायबरेली  =|  लाख  स्ट्रॉस  उपकरण  की  लाइनें  ।

 राय  बरेली  लख  क्रॉस  बार  उपकरण  की  ्थ्द ल इन  ।

 मनका पुर  लाख  ई०  [10  बी०  की  ल/इनें  की

 बंगलौर  के  लाख  ई०  10  बी०  लाइनें  प्रतिभा  की  तकनीक

 इससे  प्र  1990  TH  आवश्यकता  पूरी  हो  जाने  का  अनुमान  है

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  उपाध्यक्ष  1982  में  बम्बई  में  भाग  लगी  थीਂ  ।  पिछले

 1983  मालाबार  हिल  क्षत्र  के  लोगों  ने  टेलिफोनों  की  बरसी  मनाई  थी  ।  चूँकि  आप

 बकाया  मांग  पर  ध्यान  देने  जा  रहे  मैं  जानना  चाहता  हू ंकि
 क्या  आप  ag  देखने  जा  रहे

 कि  वे  सभी  टेलिफोन  कनेक्शन  जो  इस  केन्द्र  पिशाच  में  अधिष्ठित  किए गए  तुरन्त
 अधिष्ठापित  किए  जाएंगे  और  यदि  तो  उन्हें  कब  तक  attassitrg  किया  जायेगा  ?

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  जहां  तक  मालाबार  केन्द्र  का  संबंध  काफी  समय

 पहले  सभी  टेलिफोन  ate  लगा  दिए  गए  थे  ।  मैं  उन  सभी  लोगों  की  बात  कर  रहा  हं
 जिनके  पास  पहले  से  टेलिफोन  थे  ।  यदि  आप  भविष्य

 .
 की  बात  कर  रहे  तो  मैं  आपको

 बम्बई  की  योजना  के  बारे  में  बता  सकता  हु  ।  हमने  महानगरों  की  अलग  अलग  योजनाएं  तैयार

 की  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  उन  टेलिफोन  कनेक्शनों  के  qtr  दे  सकता  जिनके  अगले

 ६...
 तक  पूरा हो  जाते  का  अनुमान है  ।

 जबरी  छुट्टी  को  अवधि  के  लिए  पूर्ण  मजूरी  का  भूगतान

 *128-  भी  एस०  एस०  लारेंस  :
 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 एएएप्टटटटटाािगिएएतएत

 क्या  सरकर  जबरी  छुट्टी  की  अवधि  के  मुआवजे  के  रूप
 में  पूर्ण  मंजूरी के

 भुगतान  का  उपबन्ध  करने पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  कब  से  ;  और

 यदि  तों  sam  क्या  कारण  हैं  ?

 ढास  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नड़ीं। च्

 प्रश्न  ही  नष्ट  उठता  |

 इससे  जबरी  छुट्टी  जहां  यह  न्य/योचित  होती  असली  उद्देश्य  विफल  हो

 जाता है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भव  और  प्रश्न  उत्तर  नहीं  होंगे  ।  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  |

 क

 at  के  लिखित  उत्तर

 मद्य  कार ख़ारों  को  -ARAT  का  उपयोग

 #193.  aft  जोਂ  भूपति
 :  कया  रसायन  कौर  उक  मंत्री  तरह  :  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  शीरे  की  उपलब्धता  की  मद्य का  ९खानों

 की  क्षमता  कम  जिसके  परिणामस्वरूप  फालतू  पड़ा  ;

 विश्व  बाजार  में  मद्यसार  और  शीरे  का  stars  yea  क्या  है  और  क्या  शीरे

 अथवा  मद्यसार  का  निर्यात  करना  भारत  के  लिए  लाभप्रद है  ?

 रसायन
 और

 wave  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  रामचन्द्र  (8)  ait,

 नहीं
 च्ह्ट

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुभव  भारतीय  निर्यात  के  प्रचलित  ger  निम्न  प्रकार

 हैं

 अल्कोहल

 280  डालर  से  300  डालर  प्रति  मी०  1250.  लिटर  एफ ०  sito  वी०

 शीरा

 -45  डालर  से  50  डालर  प्रति  Yio  टन०  एफ०  alo  बीं०

 20,
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 अधिशेष  उपलब्धता  को  सीमा  तक
 शी  निर्यात  भण्डा प्रदूषण

 समस्याओं  परे
 काबू

 पाने  और  विदेशी  मुद्रा  कमाते  के  लिए  लाभप्रद है
 ।

 '
 wag का  उत्पादत  और  बिक्री  मृत्य

 129.  श्री  क  टो०  कोसलराभ  :  वय  ऊर्जा  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 ह

 इडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  aster  द्वारा  निर्माण  किये  जा  रहे

 पोलीवुटेडेन  रबड़  का  विधिक  उत्पादन  कितना  है  ;
 a

 इस  उत्पाद  का  fast  yer  क्या  है  और  feta  पेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  लि०

 द्वारा  अपने  डीलरों  को  फिस  दर  पर  छूट  दी  जाती  है  ;

 क्या  पोली घुटे डेन  रबड़  का  yer  विदेशों  में  स्टापरेनघुटेडेन  रबड़  से  15  प्रतिशत

 से  30  प्रतिशत  तक  अधिक  रखा  जाता  है  ;  और

 इडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  लि०  पॉरलीघुटेडेन  रबड़  के  इतने  कम

 मूल्य  पर  बेच  जाने  के  क्या  कारण  हैं  विशेषकर  जबकि  टायर  टायरों  के  मूल्य  मनमाने

 ढंग से  बढ़ा  रहे

 rel ऊर्जा  मंत्री  (st
 ay पद  श्री  वाक नन्  ह  :  1980-81  6,465  मी

 ०
 टन

 1981-82  11,481  मी०  टन

 1982-83  16,176  मी०  टन

 (3)  ग्रेड  के  अनसार व  श  यह  15,500  रुपये  से  1,000  रुपये  प्रति  मी०  ठन  के  बीच

 डीलरों  फो  कोई  छूट  नहीं  दी  जाती  है  ।  500.  रुपये  प्रति  मी०  टन  तक  डीलर  का

 कमीशन  दिया  जाता  है  ।

 यह  सच  है  fis  देशों  में  पी०  बी०  Arto  का  एस०  Flo  आर०  के  मूल्य  से

 अधिक  है  ।  मूल्य  का  अन्तर  2  प्रतिश्त  से  11  प्रतिशत  के  बीच  है  ।

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  इंडियन  लत  erate  लिमिटेड  gre  बेचे

 जाने  वाले  पी०  dio  aT to  रक  भूप  बहुत  कम  है  इसी  yor  अन्तर्राष्ट्रीय  शल्य  से  अधिक  है  ।

 gaa  मूल्य  को  निर्धारित  करते  समय  एक  जिसकी  ध्यान  में  गया  है  वह  यह  है  कि

 इसका  देश
 में  उत्पादन  केवल  छः  वर्ष  पूर्व  ही  शुरू  किया  गया  था  तथा

 उद्योग  द्वारा  उपयोग  का

 बढ़ावा  देना  हो  गा  ।
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 जम्मू  भर  कश्मीर  की  जल  विद्युत  क्षमता

 “130.  प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात
 की  जानकारी  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  oft  जल  विद्युत  क्षमत

 30,000  मेगावाट  है  ;

 क्या  उन्हें  इस  बात  जानकारी  भी  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  मात्र  200

 मेगावाट  बिजली  बनाने  तक  ही  अपने  जल  स्त्रोतों  का  उपयोग  कर  पाया है  ;  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  हेतु  कार्यवाही  की  जा  रही है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  किए

 गए  अद्यतन
 पुनम  ल्यांकन

 अध्ययनों  के  अनुसार  जम्मू  और  कश्मीर  की  कुल  विद्या त  क्षमता  6(0'/-

 भार  अनुपात  पर
 7350  मेगावाट  होने  का  अनुमान  लगाया  गय

 है
 ।  इसका  तुलना  में

 कुल  1717.0

 मेगावाट  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  जल  विद्युत  स्कीमें  पहले  से  प्रचलन  में  हैं  तथा  राज्य  में  कुल

 809  मेगावाट  प्रतिष्ठापित  क्षमता  स्कीमें  नाम  सलाल  (345  दूरवर्ती

 (390  अपर  सिंह  चरण-दो  (79  तथा  सामना  (4

 क्रियान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  है  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  की  जल  faa a  आवश्यकता  के  उपयोग  के  लिए  सतत  रूप  से  प्रयास

 किए  जा  रहे  इस  सबंध  उरी  (480  करनाल  (2  कारर्गोाल

 (3.75  जल  विद्युत  परियोजनाएं  क्रियान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा

 स्वीकृत  कीं  जा  चुकी  हैं  तथा  कुछ  और  जल  fuga  परियोजनाओं  की  केन्द्रीय  बिद्युत  प्राधिकरण

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  की  जा  रही  है  ।  इसके  लगभग  15  वृहत  तथा  100

 मिनीਂ  जल  विद्युत  स्कीमों  का  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  अन्वेषण  किए  जाने  की  रिपोर्टे  मिली

 बरौनी  उवंरक  कारखानें  से  यूरिया की  चोरो

 *]  31.  शो  नवल  किशोर

 नार AUN  wm  fag:  क्या  रसायन  फिर  उकेरा  मंत्री  ae  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर्स  केरोसिन  उर्वरक  कारखाने  से  2

 करोड़  रुपये  मूल्य का  थ्रू रिया  गांव  पाया  गया है  ;

 क्या  भारी  मात्रा  में  यूरिया  की  इस  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच

 कराई  गई  है  ;

 32



 16  1905  लिखित  उत्तर

 (a),  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निवाला  ;  और

 कारखाने  के  गोदामों  से  हुई  afar  की  उक्त  चोरी  से  सम्बन्ध  पायें  गये  उवेरक

 कारखाने  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामचन्द्र  |

 (*)
 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  और  उत्पादन  में  गिरावट

 “132.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्यां  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  कोयले  के  मूल्य  में  400  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई

 है  और  उसी  अवधि  में  श्रमिक  घि भादों  के  करण  कोयले  के  उत्पादन  में
 50

 लाख  टन  की  भाषिक

 कमीਂ  भाई है  ;

 यदि  तो  कोयले  के  मूल्य  में  इतनी  वृद्धि  और
 श्रमिक  घिषादों  के  क्या  कारण

 हैं  ;  और

 इन
 समस्याओं को  सुलझाने  के  लिए  सरकार  ने  कदम  उठाए

 ऊर्जा  मंत्री  शनी  ato  (*).  और  राष्ट्रीयकरण  के  समंय

 तू  \  तब  से
 कोयले  औसत  की  मंत  37.50  प्रति  टन  थी  उत्पादन

 की  लागत  में  वृद्धि  हुई  है  जिसके  कारण
 हैं  Tay  सामग्रियों  दी

 लागत  में

 मूल्य  द्  और  ब्याज  में  परिवर्तनशील  मंहगाई  भत्ते  में  भारी

 कामगारों  की  मंजूरी  में  भी  उन  तीन  राष्ट्रीय  मजदूरी  समझौतों  के  कारण  काफी  वृद्धि

 हुई  है  जो  1-1-1975,  1-1-1979  और  1-1-1983  से  लागू  हुए  थे  ।  राष्ट्रीयकरण  से  अब  तक

 कोयले  की  खान  मुहाना  कीमतों  में  छह  बार  संशोधन  किए  गए  हैं  और  अखिर

 किंग  गए  हैं  और
 भाखिरी  औद्योगिक  लागत  कौर  Tne  ब्यूरो  की  सिफारिशों  पर  तथा

 अन्य  सभी  संगत  बातों  पर  बिचार  8-1-1984  से  किया  गया  ।  कोयले  की  प्रतिमान

 औसत  खान  मुहाना  कीमतें  कोल  इंडिया  fro  द्वारा  उत्पादित  कोयले  के  मामले  में  रु०  183

 प्रति  टन  और  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले  के  मामले  में  रु०  192

 प्रति  टन  हैं  ।

 कोयले  का  उत्पादन  लगातार  बढ़ता  रहा  UT  1973-74  के  लगभग  76  मिलियन

 टन  कोयला  उत्पादन
 की  तुलना  में  1983-84

 में  कोयले  का  उत्पादन  139  मिलियन  टन  होने

 की  भाषा  है
 ।

 श्रमिक  अशान्ति  हल
 जिसमें  कानून

 कौर  व्यवस्था  संबंधी  समस्याएं  शामिल  के
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 कारण  वर्ष  1980-81,  1981-82  atx  1982-83  में  कोयले  के  उत्पादन  में  कमी  का  जो

 हिसाब  कोल  इण्डिया  ने  लगाया  है  वह  0.63,  0-47  और  0.77  सि०  टन

 कोयला  क्षेत्रों  में  श्रमिक  विवादों  के  कुछ  प्रमुख  कारण  निम्नलिखित  हैं

 (1)  अन्तर-यूनियन  प्रतिद्वन्द्विता  ;

 (2)  गेर-कानूनी-हड़तालों  के  खिलाफ  किए  गए

 (3)  काम  की  असुरक्षित  दशाओं  के  बारे  में

 (4)  आकस्मिक  कामगारों  को  नियमित  करने  की

 (5)  विभिन्‍न  मांगों  को  पूरा

 उच्चतर  श्रेणियों  में  मजदूरी  के  भुगतान  की

 कोयले  के  उत्पादन  att  श्रमिक  परिवादों  से  संबंधित  समस्याएं  हल  करने  के

 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  कोल  इण्डिया  fro  में  उत्पादन  बढ़ाने  भर  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 अपनाए  जा  रहे  उपायों  में  यह  बातें  शामिल  हैं  खानों  में  विशाल  धन  राशि  पहले

 ही  बनी  खनन  क्षमता  का  पूरा  उन्नत  तबन
 aes  शीघ्रता  से  लागू  उपकरणों

 का  अधिक  कुशलता  से  प्रयोग  और  उनकी  बेहतर  सामग्री  सुची  पर  कड़ा  नियन्त्रण

 और  भंडार  सामग्री  के  प्रयोग  में  जनशक्ति  का  बेहतर  उपयोग  करने  के  लिए

 स्थिति  थकी  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  करना  और  बेहतर  अनुशासन  लागू  तथा  देशी  कामगारों

 का  पता  लगाकर  समुचित  प्रशिक्षण  के  बाद  उन्हें  दूसरे  कामों
 पर  दुलंभ  उत्पादन  सामग्री

 aa  विस्फोटक  लकड़ी  को  अधिक  उपलब्ध  कोयले  का  शीघ्रता

 से  प्रघण  करके  कौर  बेहतर  मित्तर-प्रणाली  अपनाकर  खान  महीना  स्टाक  कम  नई

 afc iara tart  को  जल्दी-जल्दी  और  समय से  पूरा  करना  तथा  कानून  कौर  व्यवस्था  की  स्थिति

 में  सुधार  कौर  बंगाल-बिहार  कोयला  gat  में  माफिया  गिरोहों  की  गतिविधियों पर

 नियन्त्रण  |

 (2)  कोयला  उद्योग  के  लिए  एक  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  का  गठन  जिसमें  प्रबंध मंडल

 कौर  राष्ट्रीय  स्तर  की  केन्द्रीय  ट्र  ड  यूनियनों  के  बराबर  प्रतिनिधि  हैं  ।  यह  समिति  जिन  विषयों

 पर  बातचीत  करनी  है  वह  हैं--मजदूरी  मंहगाई  भत्ता  कौर  अन्य  सेवा  की

 दशाएं  जिनमें  चिकित्सा  और  शिक्षा  सामाजिक  सुरक्षा और
 नाप

 अनुषंगी  कार्यकुशलता  और  औद्योगिक
 शान्ति  |  अब  तक  कोयला  उद्योग  की

 34



 16  1905  लिखित  उत्तर

 AS
 ape

 संयुक्त द्विपक्षी  समिति  ने  11  दिसम्बर  1  974,  11  अगस्त  1979  11  नवम्बर  1983

 को  बातचीत  करके  तीन  राष्टीय  कोयला  मजदूरी  समझौते  किए  हैं  ।  इनमें  से  प्रत्येक  समझौता

 4  वर्ष  के  लिए  लागु  किया  गया  था  |

 (3)  कंपनी  एरिया  स्तर  मौर  कोलियरी  स्तर  पर  परामशंदात्नी  समितियों  का

 गठन  ।  इन  समितियों  में  प्रबन्ध  मण्डल  भर  यूनियनों  के  बराबर-बराबर  सदस्य  होंगे  और  यह

 सुरक्षा  और  श्रम  कल्याण  से  संबंधित  मामलों  पर  सिफारिशें  करेंगी  |

 (4)  कामगारों  की  शिकायतों  पर  राई  के  संबंध  में  शिकायत  दर  करने  की

 विधि  को  पालन  |

 (5)  fata  धिंवादों  को  संसाधन  के  जरिए  भौर  जहां  आवश्यक  हो  वहां

 fang  के  जरिए  हुए  करना  |

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  यूनिटों  का  लाभ  अजित  करने  वाले  घाटों  में

 सिलाया  जाना

 133.  श्री  क०  रामसती  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  काच  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 गेर-सरकारी  क्षेत्र
 की

 उन  बीमार  यूनिटों  की  संख्या  कया  है  जिन्हें  पिछले  तीन

 कर र न  ब  sorb  srrer  अजित  करने  बाली वर्षों  के  दौरान  एक  हीਂ  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  कायें  Nee  सास

 यूनिटों  में  मिलाने  न  अन  मंत्री  दी  गई  है

 इस  प्रकार  की  कम्पनियों  कों  मिलाने  कें  लिए  कया  शत  निर्धारित  की  गई  हैं  ;

 ate

 क्या  तमिलनाडु  में  हाल  ही  में  एक  उपक्रम  के  जाने  के  मामले  में
 सरकार

 द्वारा  इने  शर्तों  का  पालन  नहीं  किया  गया  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  सन्नी  जगन्नाथ  तीन  वर्षों

 (1981-83)  की  अवधि  केन्द्रीय  सरकार  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  की  धारा  23  (2)  के  अन्तर्गत  सम्बन्धित  लाभ  भजित  करने  वाली  एककों

 सहित  12  बीमार  एककों  के  समा मेलन ों  का  अनुमोदन  किया  है  |

 समामेलन  की  योजनाओं  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 1969  की  प्रस्तावनाਂ  तथा  धारा  28  तव  में  उल्लिखित  मार-संदर्शिका  को

 गत  करते  हुए  परीक्षण  किया  जाता  है  इस  प्रकार  की  शर्तों  का  कोई  मानक  रूप  नहीं  है  ।  इस

 प्रकार  की  योजना भों  का  अनुमोदन  करते  अगर  कोई  स्थिति  किसी  विशेष  मामले  के
 तथ्य

 एवं  परिस्थितियों  के  कारण  भातीਂ  है  उनका  उल्लेख  किया  जाता  है  ।
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 उपक्रम  के
 के

 अभाव  मांगी  गई  सूचना  सम्भव  नहीं

 परिचितों  उत  प्रदेश  में  उच्च  न्यायालय  को  ats  स्थापित  करना

 *134.  थी  छां गर  रोस  :  क्या f  चित्ति
 थि  क  ि  चल  इधन  ध  द  द  ग wold  nie  कम्पनी  साथ  मात्र गी  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 (F)  क्या  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  कीਂ  पीठ  स्थापित  करने

 की  बहुत  समय  से  मांग  को  जा  ट्  |

 या  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  आयोग  ने  गठने  भी  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  आयोग  से  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गयां  था

 गौर  आयोग  की  रिपोर्टे  की  मुख्य  बाते  कया  हैं  ;  और

 पश्चिमी  दत्त  प्रदेश  में  इलाहबाद  उच्च  न्यायालय  की  खण्ठ  पीठ  कब  तक

 पित  feat  जाएगा
 ?

 &

 न्याय  और  कम्पनी  कोप
 मन्त्री  (ait  जगन्नाथ

 :  (*)  (4)  कौर

 उत्तर  प्रदेश
 के  पश्चिमी  जिलों  के  लिए  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ

 स्थापित
 feu  जीने जाने at  मांगे  की  गई  थी  ।  उक्त  मांग  से  उत्पादन  सभी  पहलूओं  पर  विचार  करने  के  लिए

 4  1981  को  जसवन्त  पिह  आयोग  का  गठन  किया  गया  था  कौर  आयोग  कौ

 मसि के  भीतर  अपनी  पपोटे  प्रस्तुत  करनी  थी  ।  आयोग  ने  अभी  तक़  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं

 की  है  ।  उसने  अपनी  पोट  प्रस्तुत  करने  के  समय-समय  समय  बढ़ाने  की  मांग  को

 है  ।

 मध्य  प्रदेश  मौर  मद्रास  उच्च  न्यायालयों  की  स्थायी  न्यायपीठ

 fra  किए  जाने  की  मांग  भी  की  गई  थी  |

 '
 जसवन्त  सिंह  आयोग  के  विचारार्थ  विषय  बढ़ा  दिए  गए  हैं  और  14  1983

 को  अयोग  की  अवधि  एक  ag  के  लिए  बढ़ां  दी  गई  है  ।  आयोग  से  अब  यह  अपेक्षा  की  गई  है

 कि  वहू  इन  मांगों  की  समीक्षा  करे  ate  रिपोर्ट  दे  और  उच्च  न्यायालयों  के  प्रधान  स्थानों  से

 भिन्न  स्थानों  पर  उनकी  न्याय पीठों  शी  स्थापना  के  सामान्य  प्रश्न  के  सभी  पहल नों  की  समीक्षा

 करे  और  इस  सम्बन्ध  में  अपहरण  foo  जाने  वाले  सिद्धान्तों  और  मापदण्डों  के  विषय

 में  रिपोर्ट  दे  ।  आयोग  को  अपनी  रिपोर्टे  15  1984  तक  प्रस्तुत  करनी  है  ।

 .  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  न्य/यपीठ  की  स्थापना  के  विषय  में  विनिश्चय  आयोग

 अपनी  रिपोर्ट प्र स्तुति  कर  दिए  जाने  के  पश्चात  ी  fe ७  बप  ज  q  TRAIT  दा  किया  जा  स
 ककाना नल्वागपा  काफ

 पकता है
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 rr  मीीनीनीविधिधी

 विकास  कार्यक्रमों  सम्बन्धी  समाचारों  का  प्रसारण

 *
 135,  डा०  सम्रहाण्यम  स्वामी

 attach  किशोरों  सिन्हा  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  प्रसारण  माध्यमों  को  निदेश  जारी  किए  हैं  किने

 विकास  कार्यक्रमों  के  समाचारों  को  अधिक  प्रचारित  करें  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या है  ;

 (7)
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कर्नाटक  और  पश्चिमी  बं  गिल  में  हाल  के

 आन्दोलनों  के  aren  हुई  हिसक  घटनाओं  का  ब्यौरा  भी  उच्च  प्राथमिक  के  आधार  पर  प्रसारित

 किया  था ;  कौर

 यदि  तो  इसका  कारण  क्या है
 ?

 सूचना  कौर  प्रकरण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  कार्प  विभाग  में  राज्य  मन्त्र

 एच  Fo  एल  )  मौर  इस  watch  कोई  विशिष्ट  निर्देश  arch  नहीं

 fat  गए  हैं  ।  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  समाचार  बुलेटिन  राजनीतिक  और  अन्तर्राष्ट्रीय

 मामलों  पर  समाचारों  की  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  माध्यमों  के  लिए  मार्गदर्शी  अन्य

 बातों  के  ये  हैं  कि  प्रस्तुत  किए  जने  वाले  समाचर  भौर  फीचर  अन्वेषीਂ  भौर  व्यापक

 होने  चाहिए  गौर  बिकास  तथा  राष्ट्र  निर्माण  के  समाचारों  के  नए  क्षेत्रों  का  पता  करने  के  लिए

 समाचार  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 (7)  जीਂ  नहीं  ।

 (4)  प्रश्न  हों  नहीं  उठता  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जनजाति  को  aha

 "136.9  लक्ष्मण  मलिक

 भी  छीतभाई  नामित  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  ध्यान  दिया  है  कि  अनुथभरुवित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों

 को  ग्रामीण  विद्युतीकरण  फॉर्येंक्रम
 का  लाभ  नहीं  पहुं  चा  है

 हालांकि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने

 उनके  मामले  में  आर्थिक  क्षमता  के  लिए  मानंदण्ड  को  कम  फिया  है  क्योंकि  उन्हें  विद्युतीकरण
 के  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  सके ं;
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 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुछ  राज्यों  में  ग्रामीण  ef  at  में  उपभोक्ताओं  को

 बिजली
 के

 बिल  की  अदायगी  के  लिए  पांच  किलोमीटर  से  भी  अधिक  चलना  पड़ता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  क्षे  त्रों में  सुविधाएं  पहुं चलने
 के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाए हैं  ?

 ऊर्जा
 मन्त्री  पी

 ०
 शिव  :  यह  सच  नहीं  है  थ»  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  को  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  से  लाभ  नहीं  हुआ

 कुछ  राज्यों  में  बिल  एकत्र  करने  की  सुविधाएं  उनके  गांवों  से  5  किलोमीटर  से

 अधिक  दूरी  पर  हैं  ।

 बिल  एकत्र  के  रने
 की  सुविधाओं  की  संख्या  में  उपयुक्त  बढ़ोत्तरी  करनें  के  लिए

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  |

 दिल्‍ली  विद्युत  saa  संस्थान  के  बिलों  सम्बन्धी  जांच  की  रिपोर्ट

 “137.  श्री  राम  विज्ञात  पासबान  :  केय  ऊर्जा  मन्त्री  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के

 बिलों  की  जांच  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्टे  के  बारे  में  22  1983  के  अतारांकित

 प्रश्न  सं०  1295  के  उत्तर के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  फो  जांच  atafa  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  समिति  मुख्य  निकले  क्या  हैं  और
 कल  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०  शिव  :  और  दिल्ली  frags  प्रदाय  संस्थान  के

 अनुसर  संस्थान  के  Atel  विभाग  द्वारा  मामले  को  अभी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  के  चन्द्रपुर  और  भण्डारी  जिलों  में
 टेलीफोन  सुविधा

 *138.  श्री  बिलास  मुत  सवार  क्या  सवार  मन्त्रीਂ  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  के  चन्द्रपुर  और  भण्डारी  जिलों  में  ऐसे  प्रखण्ड
 की  संख्या

 कितनी  जहां  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  ;

 उसके  बया  रण  हैं  ;  और

 (7)  वहां  कब  तक  टेलीफोन  उपलब्ध  करवा  दी  जाएगी  ?
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 बयाना

 संचार  राज्य  मन्त्री  (ait ito पी०  एन  :  ॥ दि  को  छोड़कर  चन्द्रपुर  और

 भण्डारा  जिलों  के  सभी  ब्लाक  मुख्यालयों  में  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  है  1

 नए  गढ़चिरोली  जिले में  यह  ब्लाक  aay  हाल  ही  में  बनाया  गया है है
 ।

 इस  ब्लाक  मुख्यालय  में  टेलीफोन  सुविधा  1984-85  में  प्रदान  किए  जाने  को

 योजना हैं  ।

 आकाइाचाणी  फा  ग्वालियर  केन्द्र

 *139.  को  एन०  फ०  शे जब लकर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  आकाशवाणी  के  ग्वालिय
 र

 केन्द्र  को  और  अधिक  शक्तिशाली  बनाने  की  कोई

 योजना
 है  ;  att

 भाकाशपष।णी  के  ग्वालियर  केन्द्र  में  कार्यक्रमों  को  स्किड  करने  की  सुविधाओं  की

 कब  तक  व्यवस्था  कर  दी  जाएगी  ?

 wT
 सूचना

 और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तदा  स  main ह ैद  कायें  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 गर्घालिधधर एच० mo  एल०  :  नहीं  ।
 अब  समुचे  सन  a ‘  जिले  भौर  fas,

 शिवपुरी  और  दतिया  जिलों  में  ग्वालियर  के  मीडियम  वेध  ट्रांसमीटर  से  सेवा  प्राप्त

 होती है  ।

 इस  प्रकार  की  सुविधाएं  पहले  ही  विद्यमान  हैं  ।

 का  समर्थन  करने  के  लिए  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  सूचना  मंत्रियों

 का  संकल्प

 *.140-  थो  माधवराव  :
 कता  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  जनवरी  में  जकार्ता  में  देशों  के  सूचना  मन्त्रियों  की  बठक

 अमरीका  के  से
 निकलने

 के  बाद  को  पूरा-पूरा  सहयोग  देने  का  एक

 संकल्प  पारित  क्या  गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  अनुपालन  में
 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसरण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  काशी  fax  cere
 Ee  |  चन  ग  में  राज्य  मन्त्री

 एच  क्र  एल०  :  हां  ।  संकल्प  की  प्रति  मैं  संलग्न

 में  खा  गया  |  देखिए  संख्या  uate  टी०  7839/84]
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 स  नथ नानक  abbey  >
 गुट-निरपेक्ष  देशों  फ  सनत  Ss Pa Hit  ला  ॥ 9  जकात  म  ef  सम्मेलन  ट्री  उपरि

 उल्लिखित  संकल्प  के  पारित  किए  जाने  से  पहले  भारत  सरकार  के  सरकारी  प्रवक्ता  ने

 यूनेस्को  से  हट  जाने  के  अमरीका  के  fora  पर  31  1983  को  निम्नलिखित  वक्तव्य

 दिया  था  t—_ +

 इस  समाचार  से  निराश  हैं  और  हमें  यह  काफी  भाषा  है  कि  की

 सरकार  अपने  कथित  fans  की  समीक्षा  करेगी

 अमरीका  ने  युनेस्को  से  1985  से  हट  जाने  का  नोटिस  दया  है  और  वह  इस

 संगठन  से  अभी  नहीं  हटा है  ।  भारत  इस  समय  अन्य  विशेषकर  गठ-निरपेक्ष  के

 म  से  मामले  के  सभी  पहल  भों  का  आकलन  कर  रहा  है  |

 वालो-गस  कार्यक्रम  को  प्रगति

 1389.  श्री  बी ०  ate  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  स्थापित  किए  गए  घारो-गस  संयंत्रों  की  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम
 होने

 से  देश  में  घारो-गस  कार्यक्रम  की  प्रगति  असंतोषजनक है

 यदि  तो  बया  ag  सच  है  कि
 wet  fata

 योजना  अवधि  के  geet  दो  aul

 में  1,10,000  वालो-गेस  संयंत्रों में  से  केवल  82,  867  गेस  संयंत्र  ही  स्थापित किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  लक्ष्य  की  प्राप्ति  न  होने  के  प्रमुख  कारण  क्या  हैं  और

 वालो-गस  संयंत्रों
 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  कब  तक  परे  हो  जाएंगे

 ?

 ऊर्जा  स्त्री  पो ०  शिव  श्ञंकर )  ()  (7)  वालो-गेस  विकास  की  राष्ट्रीय  ofc

 योजना  1081  में  अनुमोदित  की  गई  ।  जन  शक्ति  को  प्रशिक्षित  सीमेंट  एवं  बेक

 कर्ण  प्राप्त  करने  और  संगठनात्मक  की  कमी  जैसी  सम्रस्याश्मों  के  aces  भी

 क्रम  संतोषजनक  रहा  और  2  1/2  वर्ष  में  75  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया

 चालू  वर्ष  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  75,000  संयंत्रों  का  लक्ष्य  है  और

 1984  के  अस्त  TH  48,000  संयंत्र  स्थापित  किए  जा  चके  यह  ara  है  कि  चालू

 ae  का  लक्ष्य  पूर्णतया  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  |

 गर-रियायतों  दर  चाले  मिटटी  के  तेल  की  frst

 1390.  श्री  जी०  एस०  वनातवाला

 al  ०?  क  ०  बालन

 थ्री  go  नौलालोहिथादसन  नाडार  :  नया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे
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 क्या  यह  संच  है  कि  83  से  मिट्टी  का  तेल  की  दोहरी  मुल्य  नीति

 समाप्त  किए  जाने  के  बाद  से  डीलरों  को  गेर  रियायती  दर  वाला  मिट्टी  के  तेल  को  रियायतें

 दामों में  बेचना  है  जिससे  उन्हें  घाटा  उठाना  पढ़ता  है

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  डीलरों  को  मुआवजा  देने  पर  fears  करेगी  ;  ate

 इस  मामले  में  व्या  कार्यवाही  की  गई

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर
 :

 और

 मूल्य  में  वृद्धि  या  कमी  के  कारण  होने  बाहरी  लाभ  या  हानियां  सदा  डीलरो-या  वित्तरकों

 के  लेखे  में  डाले  जाते

 (7)  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता

 उल् लर को उत्पादन

 1391.  श्री  सोलन  मंत्रा  :  क्या  रसायन  और  उधर  सत्री  यह  बताते  की  कृप  करेंगे

 कि

 भारत  में  1980-81,  1981-82,  198.-83  कौर  197  3-84

 1983  के  वर्षों  के  दौरान  उर्वरकों  की  संयत्र-वार  उत्पादन-लक्ष्य  क्या  रखा  गया  और

 कितनी  मानना में  उनका  उत्पादन  हुआ ;

 व्या  देश  में  उत्पादित  उर्वरकों  कीं  मात्रा  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 यदि
 -

 AT  4980-84,  1981-d2,1982-83  और  1983-84  के  वर्षों के

 दौरान  कितनी  मात्रा  में  नाइट्रोजन  तथा  पी  2  भो  5  का  आयात  सियाग  कौर

 इस  संबंध  में  व्र  1984-85
 के

 लिए  कसी  स्थिति
 रहने

 का  अनुमान है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  बसत  (#)  सूचना  देने  भाला  एक  विवरण

 रखा  मया|/दिखिए  संख्या  एल  ठी ०  7840/84]

 नहीं

 ब्यौरे  नीचे  दिए  गए
 हैं  :
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 वर्ष  आयात  इनमें

 NT

 नाइट्रोजन  qt  2  at 5

 1980-81  15-10  4.52

 1981-£2  10:54  3-43

 1982-83  4.25  0-63

 1983-84  4-61  0:90

 1984

 1984-85  के  दौरान  आयात  की  मात्रा  उपलब्ध  वर्ष  के  दौरान  स्वदेशी

 उत्पादन  और  सम्भावित  खपत  के  HIT  निर्भर  करेगा  ।

 दूर वर्धन  पर  त्रिविमितीय

 कोर्स  आरम्भ  करना

 1392.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :
 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  मद्रास  स्थित  वैज्ञानिकों  द्वारा

 दूरदर्शन
 पद्  पर  फिल्मों  के  निषिमित्तीय  दृश्य  दिखाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 देश  में  दूरदर्शन  पर  त्रिविमित्तीय  दृश्य  कार्यक्रम  को  प्रारम्भ  करने  में  कितना

 समय  लगेगा  ?

 सुचना और
 प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  छे ०  एल०  :
 और

 टेलीविजन  पर  श्रिविभितीय  प्रभाव  उत्पन्न

 करने  का  देश  और  विदेशों  में  अध्ययन  और  प्रयोग  किया  जाता  रहा  है  ।  उपलब्ध  सूचना
 के

 विकास  ऐसी  अवस्था  पर  नहीं  पहु चे  हैं  कि
 नियमित  सेवा  के  रूप  में  चालू  करने  के

 बारे  में  विचार  किया  जा  सके  ।  इस  पद्धति  को  नियमित  सेवा  के  रूप  में  अभी  तक  कहीं  भी

 चालू  नहीं  किया  गया

 इस  अवस्था  पर  कोई  समय  सीमा  नवदीं  बताई  जा  सकती  ।

 कोयला  उद्योग  के  अधिग्रहण  के  बाद  कोयले  के  मूल्य  में  अद्धी

 *1393.  sf  के०  राय  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कोयला  उद्योग  का  सरकार  ढारा
 अधिग्रहण  करने  के

 बाद  कोयले  के  मूल्य  में

 1970-71  से  बर्ष-वार  हुई  मूल्य  वृद्धि  का  व्यौरा  कया  है  ?

 बर्ष  1970-71  के  मूल्य  के  अनुसार  खनिकों  को  मंजूरी  में  व्यवहार  हुई  वृद्धि  का

 ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1970-71  से
 सामग्री  उत्पादन

 के  मूल्य  में  वर्षवार  हुई
 वद्ध

 का  ब्यौरा  क्या

 (a)  क्या  कोयले  की  मूल्य  वृद्धि  मंजूरी  वृद्धि  तथा  कुल  लागत  वृद्धि  के  अनुपात  के

 अनुसार  नहीं  और

 गान जे
 कया &  ?

 (=)  यदि  हा  तो  तथ्यों  का  ब्यौर

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag)  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  संबद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  तथा  उपक्रमों  को  हिन्दी  में

 लिखें  गए  पत्र

 1394.  of  रामवतार  शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 fer

 (*)  उनके  मन्त्रालय  दवारा  देश  के  ख  और
 ग

 क्षेत्र  राज्यों  में  स्थित

 संबद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  एवं  उपक्रमों  को  राजभाषा  1963  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  वर्ष  1981-82,  1982-83
 और  1983-84  के  दौरान  अलग-अलग  कितने  भूल  पत्र

 लिखे गए  ;

 उनमें  से  राज्यवार  और  वर्षवार  अलंग-अलंग  कितने  पत्र  हिन्दी  और  aah  में

 लिखे  a7;

 इन  वर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  खं
 और  ग  क्षेत्री के  राज्यों  में  स्थित

 अपने  सम्बद्ध  att  अधीनस्थ  कार्यालयों  तथा  उपक्रमों  से  वे-वार  कितने  भूल  पत्न

 प्राप्त  और

 इन  समूल  पत्रों  में  से  राज्यवार  अलग-अलंग  कितने  पंत्र  हिन्दी  और  ate  at  में

 प्राप्त  हुए ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दल बोर  :

 कौर  ऊर्जा  मंत्रालय  में  पत्र-व्यवहार  में  हिन्दी  का  प्रयोग  राजभाषा  1983
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 कीं  व्यघस्थाभों  और  सरकारी  कामकाज  हिन्दी  प्रयोग  के  संबंध  में  गह  मन्त्रालय

 शमा
 (  राजभाषा  द्वारा  जारी  वार्षिक  काय  क्रम  नः  झर  तार नत  यथासम्भव  किया  जाता  है  1

 लेकिन  मंत्रालय  से  जारी  ya  पत्रों  या  हिन्दी  में  orca  पत्रों  का  संबद्ध  और  अधीनस्थ

 व्यवसायों  राज्य  सरक  अदि  के  लिए  अलग-अलग  रिकार्ड  रखने  का  कोई

 प्रावधान  नहीं  है  और  इसलिए  ऐसे  आंकड़े  मंत्रालय  में  नहीं  रखे  जाते  |

 डाक  और  तार  विभाग  के  विभागीय  इ  जोनियरिंग  पाए

 fot)  के  भर्ती  नियम

 श्री  बन वारो  लाल  बरवा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 1395

 कि

 ह  सच  है  कि  विभागीय  इंजीनियरिंग  स्टाफ  विशेष  रूप

 से  उच्च  gs  म  पदोन्नतियों  को  प्रभावित  करने  संबंधी  भर्ती  थीं  के  off  अत्यधिक  रोष

 क्या  ग्रूप  की  सीधी  भतीं  वाले  उम्मीदवारों  और  विभागीय  उम्मीदवारों  की

 परस्पर  TATA  सूची  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  और

 यदि  तो  कया  पी०  एण्ड  टी०  इंजीनियर  एसोसिएशन  क्लास  सिविल  विंग

 के  प्रतिनिधियों  परस्पर  वरीयता  सुची  के  अन्तिम  रूप  देते  ससय  विश्वास  में  ले  लिया  गया

 जार  पर्दा  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मन्त्री  ato  एन०  :  (*)  जी  नहीं  ।  सिविल  और

 इंजीनियर  के  कुछ  विभागीय  अधिकारियों  ने  कार्यकारी  इंजीनियर  में में  भर्ती  के

 मौजूदा  नियमों  में  संशोधन  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 ग्रुप  की  सीधी  भर्ती  वाले  उम्मीदवारों  और  विभागीय  उम्मीदवारों  की

 वापसी  वरिष्ठता का  निर्धारण  सेवा  के  प्रारम्भिक  गठन  की  शर्तों  और  adit  नियमों  के  अनुसार

 किया  जा  रहा

 (7)  इप  स्थिति  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इन्दु स्तान ली ली  मिटे ४  द्वारा  खाद्य  यूनिटों  की  fast

 1396.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  नया  न्याय  और  कम्पनी
 कां

 मंत्री  ag  बताने  कीं

 कूप  करेंगे  कि  :

 44



 लिखित  उत्तर 16  1905

 कया  यह  संच  है  कि  सम्पूर्ण  भारत  में  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  कर्मचारियों

 ने  अपने  महासंघ  के  माध्यम  से  यह  मांग  की  है  कि  हिन्दुस्तान  लीर  लिमिटेड  की  4  यूनिटों

 को  लीवर-लिपटने  इंडिया  लिमिटेड  की  बिक्री  के  लिए  इन  दोनों  कम्पनियों  के  बीच  हुए  करार

 19.9  को  धारा का  मामला  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम

 22  के  अंतगर्त  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  भेज  दिया

 जाए

 क्या  ag  भी  संच  है  कि  आयोग  ने  इस  मामलें  में  अब  तक  कोई  भी  कार्यवाही

 करने  में  असमर्थता  व्यक्त  की  है  जब  TH  की  उपरोक्त  धारा  के  अंतगर्त  उसका  मामला  नहीं

 भेजा  जार

 यदि  at,  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है

 जिससें  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  तथा  शेगेरंघारियों  की  आशंकार्मो  को  द्र

 किया  जा  सके  ?

 न्याय  भोर  कम्पनी  काय  मंत्री  जंगेल्तीय  कोल दलं
 :

 (#)  बार्शिज्य

 चोरियों  के  संघों  के  महासंघ  और  हिन्दुस्तान  slat  लिमिटेड  और/या  उसके  राहयोगी/समरूपी

 कम्पनियों  के  कर्मचारियों  के  महासंघ  ने  सुझाव  दिया  है  कि  मसस  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 होरा  wag  लिप्टन  इण्डिया  लिमिटेड  को  चार  उपक्रमों  की  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  मामले  को

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  जांच  के  लिए  भेजा  जाए  ।  इसी

 प्रकार  का  सुझाव  हिन्दुस्तान  लीवर  मजदूर  सभा  द्वारा  अपने  दिनांक  3-10-1983  के  पत्र  द्वारा

 एकाधिकार  तथा  भघधरोधक  व्यापारिक  व्यवहांर  आयोग  को  दे  दिया  गया  था  |

 हिन्दुस्तान  लीवर  मजदूर  सभा  द्वारा  भेजे  गए  पत्र  के  उत्तर  में  एकाधिकार  तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  महायोग  ने  अपने  पत्र  दिनांक  19-10-1983  में  स्थिति  को  स्पष्ट

 कि  वे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनको  विनिर्देश  पर  केवल  मामले  में  अमलदारी  कर  सकते

 wae  लिपटने  इण्डिया  लिमिटेड  को  22-8-1983  को  सूचित  किया  गया  था

 कि  उनके  ger  चार  उपक्रमों  का  प्रथ  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 1969  की  धारा  21  की  परिभाषा  के  अन्तरगत  उनकीं  विद्यमान  गतिविधियों  में

 व्यापक  विस्तार  का  परिण/मी  alae  कम्पनी  ने  अभिवेदन  दिया  है  कि  अधिनियम

 की  उक्त  धारा  21  के  उपबन्ध  उनके  प्रस्ताव  पर  लागू  नहीं  होंगें  ।  अभिवेदन  पर  विकार  किया

 जा  रहा  है  और  कार्यवाही  गण  दोषों  पर  सरकार  द्वारा  की  जाएगी
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 कतार  के  गेस  भण्डारों  के  अधिकतम  उपयोग  हेतु  भारत  ओर  कतार

 द्वारा  किया  गया  सकता  तकनीकी  अध्ययन

 1397  शिन्तो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  भारत  और  कतार  ने  खाड़ी  के  उस  देश  के  गैस  के  विशाल  भंडारों

 के  अधिकतम  उपयोग  हेतु  सशक्त  तकनीकी  अध्ययन  शुरू  किया  है

 यदि  तो  सहयोग  के  तरीकों  को  निश्चित  करने  में  कितने  भारतीय  विशेषज्ञ

 लगे  हुए  और

 उपयु कत  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  दोनों  देशों  द्र  किए  जाते  वाले  काम  का  ब्यौरा

 या  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम म
 विभाग

 सें  राज्य  मन्त्री  मार्गों  देखकर  fast) :

 नही ं।

 भर  प्रश्न  ही  sored  नहीं  जीते

 औद्योगिक  नियोजन  द्य  नियमों  में  संशोधन

 1398.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :.
 कया  श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 क्या  औद्योगिक  नियोजन  केन्द्रीय  नियमों में  संशोधन  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  कब  तक  संशोधन  किये  जाएंगे

 att

 क्या  उनमें  श्रमिकों  की  भागीदारी  को  भी  सम्मिलित  फिया  गया  है  और  यदि

 तो  उसके  क्या  क।/ रण हैं हैं  और  इसे  Ha  तक  सम्मिलित  कर  लिया  जायेगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  स्त्री  वीरेन्द्र  जी  हां  ।
 नियमों  मसीदे  केਂ

 संबंधी  अधिसूचना  *1]  1  जनवरी  1984  को  जारी  की  गई  थी  ।  संबंधित  पक्षों  से

 टिप्पणियों  मांगी  गई  हैं  और  इन  टिप्पणियों  पर  बिचार  करने  के  पश्चात  नियमों  के  मसौदे  को

 अन्तिम  रूप  दिया  जाएंगी  ।

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  सहभागिता  को  प्रस्तावित  संशोधनों  में  aa  किया  wat

 है  ।  प्रबन्ध  में  कमेंचारी  महभगिता  कौ  योजना  को  पहले  ही  30
 दिसम्बर

 1

 1983  को  afd

 सुचित  कर  feat  गया  है  ।
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 जम्मू  भर  कॉोइसीर  में  कम्ब  के  शरण  धथिंयों  का  पुनर्वास

 1399.  थी  अब्दुल  रसीद  काबुली  :  कपा  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे

 वर्ष  1971  की  भारत-पाकिस्तान  लड़ाई  के  बाद
 से

 थम्ब  से  निकले  लोगों  के

 जम्मू  और  काश्मीर  में  पुनर्वास  के  लिए  राज  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 इस  काम  पर  कुल  कितनी  धनराशि  बचें  at  गई  है  और  आगे  क्या  उपाय  किए

 जाने  हैं  ?

 प्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  (sit  वीरेन्द्र  भारत-पाक  1971  के

 परिणाम  स्वरूप  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में  थम्ब-नियाबत  क्षेत्र  से  आए  18,700  विस्थापित

 व्यक्तियों  के  राहत  ate  पुनर्वास के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  1974  में  छम्ब  विस्थापित

 व्यक्ति  पुनर्वास  प्राधिकरण  (8  वि  व्यक्ति  Jo  Mo)  की
 स्थापना

 की  गई  थी  ।  1-10-1979

 को  अन्तिम  राहत  शिविर  के  बन्द  किए  जाने  के  विस्थापित  व्यक्ति  को  पुनर्वास  स्थलों  पर

 गया  और  उनके  लिए  स्थापित  की  गई  129  बस्तियों  में  उन्हें  अवात  प्लाट  आवंटित  किए

 गए  और  आवास  अनुदान  भी  दिया  गया  ।  अनुमोदित  पद्धति  के  कृषक  परिवारों  को  भूमियां

 भौर  अन्य  वित्तीय  सहायता  ओर  गेर-कृषक  परिवारों  को  अनुदान  तथा  कारोबार

 के  लिए  ऋण  दिए  गए  ।  भूमि  को  अपर्याप्ति  उपलब्धि  के  31  कृषक  परिवारों  को

 तक  भूमि  आवंटित  नहीं  की  गई  है  और  779  परिवारों  को  अनुमोदित  पद्धति  से  कम

 भूमि  आवंटित  की  गई  है  ।

 1984  तक  इन  विस्थापित  व्यक्तियों
 के  राहत  और  पुनर्वास  पर

 1494.46  लाख  रुपये  व्यय  किए  गए  हैं  ।  जिन  व्यक्तियों  को  निर्धारित  पैमानों के  अनुसार  भूमि

 आवंटित  नहीं  की  गई  है  उनकी  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  योजनाएं  तैयार  करने  के

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 सिचाई  के  लिए  बिजली  का  उपयोग  करने  वाले  किसन  का

 राज्य  बिद्युत  बोर्डों
 से  असंतुष्ट  होना

 1400:  भी  भीखा भाई  :

 छी  के  मानना  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 wr  न  उपयोग  करने  घाले  किसान  राज्य क्या  यह  सच  सिचाई  के  लिए  बिज

 किया

 बोर्डों  से  असन्तुष्ट हैं  क्योंकि  बार-बार  बिजली  जाने  से  उनके  कार्यों  में  नुकसान  होता

 ज
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 यदि  et  तो  उनकी  शिकायतों  को
 दूर

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्यां  क  दम

 उठाए  गए  हैं  ;  कौर

 इन  किसानों  को  कनेक्शन  देरी से  देने  संबंध  में  किसानों  से  राज्यवार

 औपड़
 रिक

 रिक
 रूप  से  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  हैं  बौर  उन

 पर  राज्य  बिद्युत
 बोर्डों

 द्वारा  FAT  कारवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरोप  मोहम्मद  :  कौर  सिंचाई

 प्रायोजनों  के  लिए  कृषि  उपभोक्ता  को  ब्रिटेन  सप्लाई  करने  के  मामले  में  उच्च  प्राथमिकता  देने

 के  लिए  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  और  बिजलीਂ  बोर्डो  से  कहा  है  ।  तथापि  ताप  बिद्युत  केन्द्रों  में

 जब  भाकास्मिक  जवान  बन्दियों  होती  हैं  ।  अथवा  जब  पारेषण  लाइनों  में  ट्रिपिंग  होती  है  तब

 बिद्युत  क  सप्लाई  में  बाधाਂ  भाती  सभीਂ  राज्यों  में  कृषि  प्रायोजनों  के  लिए  से  8  घंटे

 दिन  न्यूनतम  बिद्युत  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  रही  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 दिल्‍ली  में  एक  fo  एम०  also  अस्पताल  सोलन

 1401:  श्री  निहाल  सिह  :  कया  भाम  ax  पुनर्वास  मंत्री  यह
 बताने  कीं  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इण्डियन  प्रे डरे शन  माफ़  ट्रेड  यूनियन  ने  ओखला  water

 नई  दिल्‍ली में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  एक़  नथा  अस्पताल  खोलने  की  मांग  की

 क्या  यह भी
 सन्न  है  कि  ऑद्योगिक  क्षेत्र

 में  35  हजार  से  अधीक  कार्य

 करते  हैं  तथा  उन्हें  इलाज  के  लिए  बसई  दारापुर  जेसे  क़ाफी  दूर  पड़ने  वाले  स्थानों  पर

 पढ़ता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  लारे  में  सरकार  द्वारा  कायंवा ही  की  जा
 रही  हैँ

 ?

 श्रम  और  greater  मंत्री  ata  :  और
 जहां हां

 |

 (7)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  इस  क्षेत्र  सें  200  पतंगों  एक  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 अस्पताल  के  निर्माण  करने  का  निक्षेप  लिया  है  और  प्रस्तावित  अस्पताल  के  लिए  उपयुक्त  भूमि

 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं

 राष्ट्रीय  दूरद्र दान ्  सम्पर्क  पर  क्षेत्रीय  फिल्मों  का  प्रदर्शन

 1402:  श्री
 के  ०

 कया
 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कसे

 कि
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 राष्ट्रीय  अन्तः  सम्यक  प्रदर्शन  के  लिए  क्ष  त्रीय  फिल्मों  का  किस

 आधार पर  चयन  किया  जाता  है  ;

 (3)

 विपिन  केन्द्रों  पर  उनको  कितनी  बार  दिखया  जाता  है  विभिन्‍न  राज्यों

 में  दर्शकों  कें  दूरदर्शन  द्वारा  दिखाई  जाने  पाली  पिंडीर  क्षत्रीय  फिल्मों  में  समानता  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं

 क्या  निर्मा तानों  से  प्रतप्त  निए  गये  फिल्म  के  उसी  प्रिन्ट  ५  क्रमवार  विभिन्न

 प्रदर्शन  केन्द्रों  पर  जाता  है

 साप्ताहिक  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  फ़िल्मों  से  गीतों

 को  किस  आधार  पर  चना  जाता  है  और  नया  इनको  सभी  दर्शन  केन्द्रों  से  मत  किया

 जाता  है

 क्षेत्रीय  फिल्मों  तथा  सप्ताह  में  सम्मिलित  गीतों  से  संबंधित

 घटनाओं  को  संप्लाई  करने  के  लिए  निर्माताओं  को  कितनी  धनराशि  छक्का  भुगतान  किया  wer

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  संसदीय  कार्प  विभाग  में  राज्य  मंत्रो

 पुच ०  कण  एल०  भग  (i) att (a)
 भर

 (a)  हिन्दी  की  फिल्मों  की  तरह  क्षेत्रीय  फिल्मों

 Seely  संजाल  पर  साथ-साथ  टेलीकास्ट  नहीं  की  जानी  होती  प्रमुख

 दूरदर्शन  केन्द्रों  हर  सप्ताह  अन्य  क्षत्रों  की  भी  क्षत्रीय  भाषाओं  कीं  फिल्में  टेलीकास्ट  कर  रहे

 विभिन्‍न  भाषाओं  के  बीच  समानता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  फिल्मों  को  बारी-बारी  से

 यह  भाषा  विशेष  नी  फिल्मों  को  उपलब्धता  पर  निर्भर टेलीकास्ट  किय  जाता  है  ।  तथापि

 करता है  ।

 नहीं
 ।

 {  a  ayo  2
 \  घ  क्षत्रीय  भाषाओं  को  फिल्मों  |  SEAN  गौर  नृत्य  अनुक्रम

 ं  को  दूरदर्शन  के  कलकत्ता
 ज्ञाता  >

 और  उनकों बम्बई  तथा  मद्रास  केन्द्रों  से  बेलफास्ट  किया  ज  41  bey  ATTEN  जो

 me संजाल  पर  टेलीकास्ट  किए  जाने  पाले  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  का  भंग  में  लिए नए  जाने  के

 लिए  दिल्‍ली  प्रदर्शन  केन्द्र  को  भेज  दिया  जाता  है  ।

 दूरदर्शन  carer  टेलीकास्ट  की  जाने  माली
 क्ष

 त्रीय  फिल्मों  के  किए  भुगतान  की
 सतिवन  Tsar  जाने दर-सूची  भ्रम  में  दी  गई  है  |  क  |  कामल  pp  are  art  प्रति  गीत  पौर

 नृत्य  अनुक्रम  के  निर्माता/निंतरक  को  1025  रुपय  की  राशि  का
 भुगतान

 किया  जाती
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 विवरण

 द्दीन  पर  टलो कास्ट  जाने  वालो  asia  फिल्मों  का  दर  ढांचा

 फिल्मों  की  भाषा  से  संबंधित  क्षत्र  में  स्थित  प्रदर्शन  केन्द्रों  से  क्षेत्रीय  फिल्मों  को

 टेलीकास्ट  करने  फके  लिए  भुगतान  थी  दरें  तथा  महानगरीय  केन्द्रों  अर्थात  कलकत्ता

 कौर  दिल्ल  से  उपशीर्षक  के  साथ  टेलीकास्ट  करने  के  लिए  भुगतान  की  दरें  वहीं  होंगी  जो

 हिन्दी  फि  HI  लिए  शेष  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  लिए  दरें  सही  होंगी  जो  श्रेणी  की

 फिल्मों  के  लिए  हैं  ।  केवल  ए  श्रेणी  की  क्षेत्रीय  फिल्में  हीਂ  भाषायी  क्षेत्र  के  बाहर  के  दूरदर्शन

 केन्द्रों  से  टेलीकास्ट  किए  जाने  के  लिए  प्राप्त  होंगी  ।

 हिन्दी  की  फीचर  फिल्मों  के  लिए  भुगतान  की  दरें  इस  प्रकार  हैं

 (1)  हिन्दी  की  सादी  फीचर  फिल्मों  के  लिए  भुगतान  की  दरें  इस  प्रकार  होंगी

 फिल्मों  1  नुक्ता  श्रीनगर  1 I  ॥

 क़ी  2.  .  बम्बई-पुणे  मुद्रा  2  लखनऊ  2  मुजफ्फरपुर

 क्षण  बंगलौर-पणजी  3  कानपुर  3  गुलबर्गा

 3 अमृतसर  हैदराबाद  सम्बलपुर

 जयपुर  नागपुर

 अल्प शब् ति

 वाले  20

 ट्रांसमीटर

 (  रुपयों  में  )

 ग्ग्प्  20,000  5,000  10,000  3,000

 बड़ी  5,€00  10,000  7,500  2,250

 ay  10,000  7,500  3,000  1,500

 relates

 होते  वाली  ।

 (2)  संजाल  में  जुड़े  किसी अन्य
 स्वतन्त्र

 केन्द्र  पर  सादीਂ  फिल्म  के  टेलीकास्ट  करने  के

 लिए  अतिरिक्त  भूगतान  कालम  .5  में  उल्लिखित  दर  पर  किया  यदि  ट्रांसमीटर  1

 किलोवाट  या  इससे  कम  की  शक्ति  पर  कार्य  करता  है  भर  यदि  ट्रांसमीटर  10  किलोवाट

 की  शक्ति  पर  काय  करता  है  तो  भुगतान  कालम  चार  में  उल्लिखित  दर  पर  किया  जायेगा  ।
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 उन  राज्यों/जिलों  का  ब्यौरा  जिन  में  विविध सहायता  समितिया  नहीं  हैं

 1403.  रास  प्रसाद  अहिरवार
 :  पया  cara  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कपा

 करोंगे  कि  :

 ऐसे  कौन-कौन  से  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  हैं  जहां  जिला  स्तर  पर  fafaa

 सहायता  समितियां  नहीं

 शेष  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  ऐसे  कौन-कौन  से  जिले हैं  जहां  fiafga

 सहायता  समितियां  नहीं  हैं  और  उन  जिलों  में  या  अन्य  पारिवारिक  कारणों

 पा  रहीम  हालातों  को  विधिक  सहायता  देने  की  कया  प्रबल

 क्या  यह  आशा  की  जाती  है  कि  ऐसी  महिलाएं  रूप  से  या
 अन्यथा

 ary
 जिलों

 में  आकर  विधिक  सहायता  प्राप्त
 करने

 की  स्थिति  में  और

 महिलाओं  को  एक  at  के  रूप
 में

 ‘fafa  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  की  गई

 विशेष  व्यवस्था  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ
 कौशल )

 से  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  महिलाओं  को  fasta  at

 परा-विधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  गठित  करने  के  अपने  कार्य  क्रम  को  तेज  कर  दिया  “  और

 उसने  areas  विधिक  सहायता  देने  के  लिए  एक  समन्वय-सेज  भीਂ  प्रारम्भ  किया

 निम्नलिखित  सामाजिक  संगठनों  जो  अनन्य  रूप  से  महिलाओं  की  सेपा  करते  के  लिए

 स्थापित  किए  गए  विधिक  सहायता  के  लिए  नियत  सहायता  अनुदान  दिया
 गया  है  ए

 ह  अ  ए  एए  एएएएएएएएएल्‍एएए  pe  ee  न

 संगठन  का  नाम  सहायता  अनुदान  की

 00108  ऋण
 रकम

 सेरा  उदयपुर  13,150. Ro;

 भारतीय  महिला  अध्ययन  नई  दिल्‍लीਂ

 महिला  समन्वय  कलकत्ता
 $0,000

 Ro

 भारतीय  समाज  कल्याण  बम्बई  25,000
 सु०

 श्रीमती  नाथीबाई  दामोदर  ठाक  रसीਂ  महिला

 बम्बई  72,000  स०
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 ee  ममा  ाएगीएतल्‍एयतल्‍एल्‍एल्‍एउएल्‍एईअए

 6  महिला  दक्षता  नई  दिल्‍ली  20,000  ®°

 7  नई  दिल्‍ली  30,000  रु०

 अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन  और

 भारतीय  बकील
 दिल्‍ली  5,000

 महिला भों  के  लिए  fife  सहायता

 नई  दिल्‍ली

 151000

 रू०

 स्वतंत्रता  संग्राम  को  चित्रित  करने  के  लिए  स्मारक  डाक  टिकटें  जारी  करने  की  योजना

 1404+  प्रो  चन्द-परदार  क्या  संचार  सत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 '

 क्यां
 सरकार  ने  स्वतंत्रता  संग्राम को  चित्रित  करने के  लिए  11990  तंक  रं मारक

 डाक  टिकटों  की  कुछ  श्वूखलाओं  में  जारी  करने  फी
 एक

 योजना  शुरू  की

 —rTTr यदि  हां  तो  इस  संबंध में  अब  तक  जारी  टिकटों
 q  Ws  तथा  अनप  वितरण  क्या

 है  तथा  कलेंडर  मेे  1984  केਂ
 aaa

 जारी  की  जाने  वाली  टिकटों  क  नाम  और  उनकों

 विवरण  क्या है  ;  और

 (7)  art  got  teat  के  संबंध  में  निर्णय  कर  लिया  गया
 और  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?'

 संचार  मंत्र/लय  में  राज्य  AAs  बी  ०  एन ०  गीडा  ग  स  Su  हुवे  ।  रत  के

 दीनता  की  महत्पपण  एतिहासिक  घटनाओं  को  चित्रित  करने  वाली  एक  डाक-टिकट

 भ्यूद्ला  को  और  यह  भारत  की  स्वाधीनता  के  जयंती  1997  तक  जारीं

 रह  सकती  ;.

 इस  श्यूंखला  के  भंतगंत  अभी  तक  भारत  छोड़ों  महादेव  मीरा

 विनोबा  सुरेन्द्र  नाथ  बनर्जी  कौर  थासुदेप  बलवंत  फडके  पर  STH

 रव  बना  >  a रण  जपा =  ta  मंगल टिकट  जारी  किए  जा
 चुके  वर्ष  934 के  इस

 नाना  तात्या  बेगम  अहनरत  महल  और  बाबा  काशीराम  पर  डाक-टिकट  are

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 eae  के  data  अगे  डाक  टिकट  जारी  करने  के  लिए  अस्थायी  तौर  पर

 जिन  विशिष्ट  व्य  faant DTN  विषयों  को  चुना  गया  उनका  ब्यौरा  परिवार  में  गया

 विचरण

 भारतीय  राष्ट्रीय  किंग्स  श  की  शताब्दी

 मास्टर  तारापिहू

 किशोरी  कांड

 अशफाक  उल्ला  खान

 मानवेंद्र  नाथ  राय

 मदनलाल  ढींगरा

 एस०  सत्यवती

 डा०  हृदय  नाथ  मजरूह

 हकीम  अजमल  खान

 श्याम  जी  कृष्ण  बर्मा

 Ly array  कृपलानी

 सैफुद्दीन  किचलू

 वी०  जी०  पिंगले

 खुदी  राम  बोस

 राजकुमारी  अमृत  कौर

 खान  अब्दुल  गुफा  खान

 सन  हेनरी  कॉटन

 चंद्रशेखर  ke  arate

 डा  मथुरा  सिहं

 चाची  अयू पर

 सी०  विजय  राघव  चरियार

 खान  अब्दुल  समद

 फिरोजशाह  मेहता

 गोपाल  गणेश  अगार कर

 ऊधम  सिंह

 बंधु  ।
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 ead कमजोर  के  चक्रधर  पुर  में  बर  ial  हरि चन्दर  एक  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र

 खोला  जाना

 1405.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले  में  चक्रधरपुर  में  बरास्ता  ह्चिन्दर  एक  सार्वजनिक

 टेलीफोन  खोलते  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  हां  तो  क्या  उपरोक्त  प्रस्ताव
 चालू  वित्त

 वर्ष  के  दौरान  फ्रिप्रास्वित  किए

 जाने  की  संभावना  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीਂ  एन०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मौजूदा  नीति  के  अन्तर्गत  क्योंकर  जिले  के  चक्रधरपुर  aia  में  सहायता  प्रदान

 करके  संबी  दूरी  का  सार्वजनिक  टेलीफोन  पर  प्रदान  करते  का  औचित्य  नहीं  बनता  है  ।

 नैमित्तिक  कलाकारों  को  सेवायें  नियमित  किया  प्रा थ
 जान

 1406-  श्री  दया  राम  शाक्य  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 .
 करेंगे  फि  °

 दिल्‍ली  sarge  दूरदर्शी न
 लखनऊ  दूरदर्शन  आदि  में  नैमित्तिक

 आधार  पर  ठे  का  aata  14  कितने  कैमरा  फ्लोर

 असिस्टेट  और  कायें  कर
 रहे  हैं

 स्थायी  आधार  पर  बाहर  से  लोगों  को  लेते  समय  fate  आधार  पर  कार्यरत

 इन  ठ  के  पर  कार्यरत  कमंचास्यों  को  स्थायी  न  बनाए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 1980  से  84  तंक  ऐसे  प्रोडेक्शन  असिस्टेट  प्रोड्यूस  नियुक्त  किए  गए  हैं  जो

 प्रशासनिक  कर्मचारियों  से  संबद्ध  हैं  ;

 क्या  afafan  कर्मचारी  बंधुआ  मजदूरों के  हीं  समान  हैं  और

 (*)  इन  नैमित्तिक  कर्मचारियों  को  कब  निमित  किया  जायेगा  और  प्रशिक्षण  की

 तारीख  से  वरिष्ठता  प्रदान  की  जायेगी  ?
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 प्रविधि  ण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मत्रो  गुलाम  नवी
 :

 से

 दूरदर्शन  केन्द्र  व्यक्तियों  को  जरूरी  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  नैमित्तिक

 आधार  पर  तब  लगाते  हैं जब  नियमित  पदधारी  अदि  के  कारण  थोड़ी

 अवधियों  के  लिए  अनुपस्थित  हते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  को  नियमित  नियुक्तियां  नहीं

 दी  जा  क्योंकि  नियमित  रूप  से  नियुक्त  किए  व्यक्ति  उपलब्ध  होते  हैं  ।  इन

 रिक्तियों  को  नियमित  रूप  से  भरने  के  लिए  सुनिर्धारित  प्रक्रियाएं  जब  भी  इस  प्रकार  की

 रिक्तियों  को  विज्ञापित  किए  जाए  वे  उनके  लिए  आवेदन  कर  सकते  हैं  ।  उनके  आवेदन-पत्रों  पर

 विधिवत्‌  विचार  किया  जयेगा  बातें  कि  वे  पात्रता  की  निर्धारित  wa  पूरी  करते  हो  ।  इस  बात

 से  कि  उनको  नैमित्तिक  arearrzt  पर  लगाया  गया  था  उनको  नियमित  किए  जाने  का  हक

 नहीं  मिलता

 प्रासंगिक  रूप  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  को  थोड़ी  भग्न  अवधियों  के  लिए  लगाया  जाता

 है  ।  विभिन्‍न  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्रों  में  (1)  प्रोडक्शन
 (2)  कैमरामैनों  (3)  फ्लोर

 असिस्टेंट ों  और  (4)  लाइटिंग  असिस्टंट ों  की  श्र  firi¥  में  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  को  संख्या

 तथा  इन  केन्द्रों  में  प्रॉडक्शन  असिस्टेंट ों  और  प्रोड्यूसरों  की  श्रेणियों  में
 उनकी  जिनके

 दूरदर्शन
 के  प्रशासनिक  संवर्ग  में  सम्बन्धी  के  वारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  उसको

 यथा  समय  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 1984-87  के  दौरान  टेलीफोन  लाइनें

 1407:  थ्रो  सुनील  भट्टा चा यें
 :  संचार  मंत्री  यह  बतलाने  कीਂ  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1984-87  के  दौरान  1,65,000  नई  टेलीफोन  लाइनें

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 ला पनवा इयान
 ट् क्या  स्टड  प्रोग्राम  कम्ट्रोल्ड  इनेलो लाइन  के  90,000  के  स्थानीय  एक्सचार्जी

 के  लिए  जापान  से  आयात  किये  जा  रहे  हैं  बौर  45,000  लाइनों  के  डिजीटल

 इलेक्ट्रानिक  wad  जों
 और .30,000  लाइनों  के  डिजीटल  स्थानीय  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  लिए

 उपकरणों  का  फ्रांस  से  भायात  किया  जा  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  कौर  जी

 ग्रामीण  श्रमिकों  की  साम।जिक-आधिक  ददा  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  अध्ययन

 1408.  श्री के  ०  मालता  :  पया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 an  ee  ्

 (=)  क्या  सरकार
 ने

 ग्रामीण  विशेषकर  असंगठित  श्रमिकों  की
 वर्त  मान

 सामाजिक-आधिक  दशा  का  मूल्यांकन  करने  के  कोई  नई  अध्ययन  जांच  आरम्भ  की  है  af

 कौर

 (@)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 श्रम और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  और  संगठित

 दोनों ही  क्षत्रों  में  विभिन्‍न  वर्गों  के  श्रमिको  का  सामा  जिस-अधिक  सर्वेक्षण  करना  श्रम  मंत्र।/लंय

 के  प्रशासनिक  नियंत्रण  धीन  श्रम  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  तथा  अन्य  कार्यालयों  का  सतत्‌

 काय  रहा है  ।  असंगठित  क्षेत्र  में  श्रम  मयूर  ने  निम्नलिखित  उद्योगों के  संबंध  में  किए

 हैं  ये  सर्वेक्षण  उन  क्षेत्रों  में  किया  गया  जहां  उद्योगों  का  जमाव  है  और

 जरूरी  नही ंहै
 किये  क्षेत्र  ग्रामीण  क्षेत्र

 (i)  भवन  और  निर्माण

 (ii)
 जरी  उद्योग

 )

 (iii)  आतिशबाजी  (faararati-afaat  19.79)

 (iv)  हौजरी

 (v)  अगरबत्ती  198  1.)

 (vi)
 मेंटलंवेअर  981)

 (vii),  ईट  weer

 (yin)  दिया  सलाई

 (ix)  खांडसारी  प्रदेश ),

 (x)  मेटलवेअर
 )

 (xi)
 ईट

 (xii)
 घान  कूटना  और

 (xiii)  काजू  )

 (xiv)  बीड़ी  (1978)

 कुछ  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  पहले  ही  प्रकाशित  हो  चुकी  हैं  अन्य  रिपोर्ट  अभा  तैयार  की

 ला रही
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 तेल  उद्योग  के  बारे  में  संगीत  भारत-रूस  काय का रो  दल  दारा  लिया  गया  faa

 1409.  श्री  एन०  ई०  ale

 at  सभाष  चन्द्र  बोस  अली

 थी  सनत  कुमार  मण्डल

 थी  भ्रमित  राम  मल्ल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कॉ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्त  सरकार  सयुक्त  आयोग
 के  अन्तगंत

 तेल

 उद्योग  केबारे

 में  गठित  कार्यकारी  दल  द्वारा  स्त  भारत  उपयोग
 wart सकट  मामलों  की  समीक्षा  की  गई

 है  तथा  अनेक  निर्णय  लिये  गये  हैं  ;
 और

 यदि  तो  रूस  तथा  भारत  सरकार  के  बीच  इस  बारे  में  किये  गये  करार  का

 ब्यौरा  FAT  है  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  जी

 दोनों  पक्षों  ने  भू-कम्पीय  आंकडे  इनके  पेट्रोलियम  भू-विज्ञान

 वैज्ञनिक  अन  साधन  संस्थानों  बीच  पारस्परिक  क्रिया  सोवियत  विशेषज्ञों  की  भारत

 में  प्रतिनियुक्ति  और  भारतीय  विशेषज्ञों  की  सोवियत  संघ  में  प्रतिनिधि  तथा  सोवियत

 संघ  सम्बद्ध  क्षे त्रों  भारत  इंजीनियरों  तथा  भ-वैज्ञानिकों  के  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  में  भी

 सहयोग  को  भौर  अधिक  बढ़ाने  पर  सहमति  व्यक्त  की  ।

 दोनों  पक्षों  ने  पश्चिम  बंगाल  में  में  खुदाई  काय  की  प्रगति  की  तथा  घीं-ओवर

 fort  के  साथ  वर्क  ओवर  कराये-संचालनों  की  प्रगति  की  समीक्षा  कीਂ  ।  सोचती  फक  ने  इंस्टीट्यूट

 ऑफ  डीलिंग  टेक्नोलॉजी  में  सोवियत  विशेषज्ञों  की  प्रति  निरूपित  प्रशिक्षकों  के  दल  की

 भारत  में  प्रतिनियुक्ति  करने  तथा  डीलिंग  विशेषज्ञों  को  भारत  में  पर  भी  सहमति

 व्यक्त  की  ।  पक्षों  प्रचलित  विभिन्‍न  करारों  के  अस्तंगत  तथा  फालतू

 पुर्जों  की  प्रगति  की  भी  समीक्षा  की  ।

 fact  को  विधिक  सहायता

 1410.  ef  अमर
 सिह

 राठवा :

 श्री  पी०  के०  कोरिया  :  क्या  न्याय  और  कंपनी  किये  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 समाज  के  निर्धन  वर्ग  के  लोगों  विशेष  रूप  से  भा दिव सो
 क्षेत्रों

 aq  1983

 के  दौरान  दी  गई  निःशुल्क  विधिक  सहायता  का  ब्यौरा  क्या
 है

 ;
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 प्रत्येक  राज्य  विशेष  रूप  से  गुजरात
 इस  स्कीम  का  फायदा  कितने

 लोगों

 क्रो  प्राप्त  हुआ  है

 सरकार  ने  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  स्कीम  पर  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  धनराशि

 की  ;

 or आगामी  वर्ष  के  Tet)  FAT  व्यवस्था  की  गई  हैं  ;  कौर

 यह  स्कोर  कितनी  सफल
 रही  है  ।

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  (eft  जगरनाथ  :  से  (7)  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 अगले  qq  में  विधिक  सहाय ताਂ  के  लिए  35,  28,000,00  रू०  की  * aeraeat at की  गई

 देश  में  विधिक  सहायता  आंदोलन  तेज  गया  इसने

 उड़ीसा  और  तमिलनाडु  राज्यों  में  कौर  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अच्छी  प्रगति  की  है  और  यह

 अन्य
 राज्यों

 में  भरी  प्रगति  कर  सहा  हैं  t भ
 ;

 प्रमुख  झौदूधो  गिक  घरानों  के  कार्यकारो-अधिकारियों  के  निवास  स्थानों  पर

 सुरक्षा  गार्डों  पर  खच  गई  धनराशि

 1411.  श्री  दिगम्बर  fag:  eng  शौर  seal  ara  संतरी 6

 1y83  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2311  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकर
 शेयर-धारकों

 के  aa  पर  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  निदेशकों

 द्वारा  मनों  र  नार्थ  reg  खर्चे  करने  पर  अ  कुश  अपने  यहां  नौकर  रखने  तथा  राजधानी

 में  अपने '  घेरों  पर  सुरक्ष  गाड  नियत
 करने  के  atfaea  पर  निगरानी  रखने  में  सफल  रही

 है  ;

 क्या  वे  Fo  Fo  मोदी  अन्य  प्रमुख

 औद्योगिक  घरानों  द्वारा  अपने  काय  atant
 Re

 के  नीति-स्थानों  पर  सुरक्षा-गार्डों  की

 व्यवस्था  करने  पर  ae  की  जा  Val  कुल  धनराशि  के
 सही-सही  आंकड़े  बताएंगे  तथा  इस  सुचना

 को  सभा  पटल  पर  ;  सोए

 (7)  क्या  इन  कंपनियों  द्वारा  सीधे  ही  किया  जा  रहा  यह  SF  अथवा  भाड़े  पर  प्राप्त

 सुरक्षा  सेवाओं  पर  रहा  खर्चें  कम्पनी  fate
 के

 अन्तर्गत  आता  ate  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्याँ रां  क्या  हैं  ?
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 न्याय  और  कहानी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  (>)  पब्लिक  लिमिटेड

 कम्पनियों  और  उनकी  सहायकों  के  प्रबन्ध  निदेशकों  और  पर्ण  मलिक  निदेशकों  तथा  प्रबन्धकों

 की  परि लब्धियों  सहित  पारिश्रमिक  को  कम्पनी  काम  विभाग  द्वारा  कम्पनी  1956

 के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  तथा  समा  समय  पर  विभाग  द्वारा  जारी  गई  साग  संदर्शिका  द्वारा

 नियमित  किया  जाता  है  ।  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  के  मनोरंजन  भर  उनके  घरों  पर  गार्डों

 को  तनाव  करने  पर  ऊपर  कहा  गया  व्यय  बिद्यम/नमार्ग-संदशिका  के  अंतगर्त  परलिब्धियों

 सम्मिलित  नहीं  हैं  ।  कम्पनी  के  कार्य  के  लिए  erat  म्नॉरंजन  सुरक्षा  गार्डों

 को  तैनात  करने  पर  किया  गया  कोई  egg  ना  तौ  निषिद्ध  है  और  ना  ही  कम्पनी

 1956  के  अंतगर्त  नियमित  किया  जाता है  ।

 तथा  इस  प्रकार  क  सूचना  उपलब्ध  नहीं  और  इस  पर  fay  जानें  वाले

 श्रम पर  विचार  करते  अपेक्षित  सूचना  को  सुनिश्चित  करना  सम्भव  नहीं है  ।

 माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  सूचना  चाहते  हैं  तो  वह  मंगाई  जा  सकती

 एव  प्रस्तुत  की  जा  सकती  है  ।

 कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य

 1412.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  ल्लूरी : क्या :
 ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 बर्ष
 1984-85

 के
 दौरान  कामिल  के  उत्पादन  के

 लिए
 क्या  लक्ष्य

 गया

 शर

 गत  एक  ने  के
 दौरान

 उचित  लक्ष्य  कहाँ  तक
 श्रान्त  हुआ  है

 ?

 art  के  कोयला  विभाग  में  (st  दिलचोर  सिह  वर्ग  1984-85  के "लिए
 कोयले  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  153.00  मिंलिंयन  टन  निर्मित  किंया  गया  है  ।

 (@)  1983  से  1984  की  अवधि  के  लिए  कोयला  उत्पादन

 के  अनुपातिक  लक्ष्य  भौर  इस  भ्र वधि  के  दौरान  Bie  निम्नलिखित  है

 7.  ने  लए  पगना

 1983-84  ett,  1933  से  1984  अवधि

 अनुपातिक  लक्ष्य  के  दौरान  उत्पादन

 1994

 427-31  12°01
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 उप-क्षेत्रीय
 भविष्य  निधि  द्वारा  भविष्य  निधि

 विवरण  न  जानो  किया  ज्ञाता

 1413.  थी  सनत  कुमार  मण्डल  :  बया  श्रम और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि  :  कया  यह  सच  है  कि  सम्बद्ध  कारखाने  के  भविष्य  निधि  कार्यालय  को  प्रत्येक

 वित्तीय वर्ष
 की  समाप्ति  पर  प्रत्येक  अंश दाता  की  भविष्य  निधि  की  राशि  दर्शाने  वाला  विवरण

 waar  चाहिए  ;

 क्या  यह  भी  संच  है  fe  उप-क्षेत्रीय  निधि  मुजफ्फरपुर

 ने  गत  चार  वर्षों  से  freq  सुगर  मिल्स  गॉप/लगंज  और  भारत  सुगर  मिल्स

 विधवा  गोपालगंज  केशपाश  थर्टी  कोड  संख्या  बी  अ  और  198  वाले

 area  भंशदाताओं  के  निधि  खाते  के  विवरण  नहीं  भेजे  हैं  ;
 और

 यदि  तो  इसके  दोषीਂ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  या  31  1984  से  पू

 सम्बन्धित  भंशदाताओं  की  भविष्य  निधि  खाते  के  विवरण  भेजा  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  कौवी  करने  पर  विचार  है  ?

 em  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :
 (*)  हां  ।

 और  (7)  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  के  अनुसार  इन  दो  मिलों  के  भविष्य  निधि

 भंशदाताओं  को  वर्ष  1979-80  तक  के  लेखों  कैवाली  विवरण  जारी  कर  दिए  गए  हैं
 ।  बाद

 के  वर्षों  के  लेखे  दो  मिलों  के  प्रबन्ध तंत्रों  से  अपेक्षित  विवरणियां  प्राप्त  a  होने  के  कारण

 अभी  संफलित  नहीं  किये  सके  जब  भविष्य  निधि  निरीक्षकों  के  जरिए  अपेक्षित  विवरणियां

 प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  इन  अपेक्षित  विवरणियां  के  प्राप्त  होने  पर

 देखीं  के  विवरण  जारी  करने  के  लिए  अगे  कार्यवाही  की  जाएगी  1  चूंकि  लेखों  frac  को

 ज्ञासी  करने  में  विलम्ब  नियोजकों  द्वारा  निर्धारित  विवरणियां  न  भेजे  जाने  के  कारण

 इसलिए  किसी  अधिकारी  के  दोषी  होने  आदि  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिजली  को  दरों  में  वृद्धि

 1414.  श्री  बाबू  राम  पराजय  :  कय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1977,  1979,  तीन  1980

 दिसम्बर  1983  के  दौरान  विद्युत  और  की  उपभोक्ता  के  लिए  राज्य वर  दर

 क्या  थी  ;  मौर

 ary  1077
 Aa)  Paes  1979,  197  1979  कौर

 1983  के  दौरान  उपरोक्त  प्रभारों  में  किन-किन  तारीखों
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 टाट

 येक
 ae

 ब  र को  कितनी  बृद्धि  की  गई  alt  इस  प्रकार  श्र  गे  गई  वृद्धि  से  राजस्व  में  कितनी  बृद्धि

 हुई
 ?

 ऊर्जो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद
 :  और  खां  (1)  मावे

 1977,  (८)  मैचों  1979  (3)  जनवरी  1980  से
 दिसम्बर  1983  के  दौरान  बिजली

 गौर  के  उपभोक्ता  के  लिए  राज्यवार  दरें  तथा  ट्र  far  के  संशोधन  फी
 तारीखों

 के

 साथ-सा थ  उपरोक्त  प्रभारों  में  की  गई  प्रतिशतता  को  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०  elo  7341/84]

 बिजली  बोर्डों  से  प्राप्त  सुचना  के  आधार  पर  1977-78 से  1982-83

 की  अवधि  के  दौरान  घरेलू  उपभोक्ताओं  से  बसु  की  गई  वार्षिक  cared  दिखाने  वाला  न्रिवरण

 है  संतान
 है

 ।

 में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०  टी  7841/84]

 मध्य  प्रदेश  में  स्टाकपारईड  संबंधी  गतिविधियों  से  कोल  इ  दिया  लि०  को  कुल  राजस्व  प्राप्ति

 1415.  oft  विरिन्दर  बहादुर  सिंह  :  क्या  अर्ज  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  स्टाकयाडं  संबंधी  गतिविधियों  में  कोल  इन्डिया  लिमिटेड़  को  ।

 1983  तक  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  है  और  ।  1983  से  31  जनवरी

 1984  तक  रेल  द्वारा  माल  भेजने में  कितनी  आय  हुई  है  ;  और

 मध्य  प्रदेश  में  अगस्त  1983  तक  किस  स्टाकयाड  से  कोल  इंडिया  लि०

 afanan
 राजस्व

 प्राप्त  हुआ  है  कौर  क्या  उचित  स्टाक या डे  में  आज  भी  कार्य  चल  रहा  है  ;

 att

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  मध्यप्रदेश  में

 सड़क  द्वारा  लाए  गए  कोयले  से  स्टाकयाड  चलाकर  31-7-1983  तक  कौल  इंडिया  लिमिटेड

 को  रु०  30-40  लाख  का  कुल  राजस्व  प्राप्त  रेल  द्वारा  लाए  गएं  कोयले  के  मामले  में

 दिनांक  पहलीਂ  1983  से  31  1983  तक  रु०  14-81  लख  राजस्व  प्राप्त

 हुआ  ।  पहली  अगस्त  1983  से  पहले  मध्य  प्रदेश  के  स्टाकथार्डो  को  रेल  से  कोई  कोयला  नहीं

 पहुंचाया  गया  था  ।  नवम्बर  1983,  1983  और  1984  महीनों  के

 लिए  अकड़े  एकत्र  किए  जाएंगे  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएगे  ।

 मध्य  प्रदेश के
 रचा NotiMals  से न्  1983  तत्काल  इंडिया  लि०  को
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 सबसे  अधिक  राजस्व  प्रतप्त  हुअ  ।  यह  स्टाकयाड  चल  रहा  है  जौर  नब  इससे  रेल  हारा  लाया

 गया  कोला  दिया  जाता  है

 प्रश्न  हीं  हीं  उठता  ||

 करमचारियों  की  छटनी  ate  जबरन  छुट्टी  को  विनीत  १  रने  के  लिए  पृथक  कानून

 1416.  कीजो  कृष्णन  :  पया  श्रम  और  पलास  म  41.0  यह  बताने  वो  कृपा  करेंगे

 फ

 क्या  गह  सच  है  कि  केन्द्रीय  श्र  ने  हाल  में  छटनी  ale  जैक्सन  छुट्टी को
 विनियमित  करने  के  लिए  एक  प्रथम  कानून  बनाने

 निर्णय  लिया है  ;

 )  यदि  तो  सरकार  ने  चल  रही  हड़तालों  तथा  यदा-कदा  उत्पन्न  हो  जाने  यदि

 जाने  वाली  त्रिभादस्पद  स्थिति  की  पृष्ठ  भूसी  की  जानकरी  के  लिए  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  को

 विश्वास  में  लिया  है  |

 क्या  वेतनमान  और  मजूरी  अदि  संबंधी  Prot
 at  भी  जांच  की  गई  है  ;

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 aa  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  atc (a)  stair  विवाद

 अधिनियम  की  जबरी-छुट्टी  और  छंटनी  संबंधी  धारा  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  यह

 संशोधन  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  1982  में
 समाविष्ट

 काम-बन्दी  से  संबंधित

 उपबंधों  के  नमूने  के  अनुसार  फिया  जाएगा  ।  उक्त  उपबंध  एक्सेल  एवं  मुकदमे  कें  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  की  गई  टीका-टिप्पणियां  फो  ध्यान  में  रखकर  पुन  dare  किए  गए  थे  ।  इस

 मुकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  fare  अधिनियम  में  समाविष्ट  काम बन्दी  से

 संबंधित  धारा  25  ण  को  रदूद  कर  दिया  था  ।  इस  स्थिति  को  easy  में  रखते  हुए  यूनियनों

 से  सलाह  मशरिक़ी  रने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 atte  जनवरी  छुट्टी  और  छंटनी  से  स  बंघित  Tarat  में  ग्र  छों  और  वेतन

 मानों  तथा  मजदूरी  आदि  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  है  ।

 oral fire  तेल  का  उत्पादन

 1417.  श्री  मनमोहन  टूडू
 :

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  थी  क्या  करेंगे  कि

 छंटी  योजना  में  अशोधित  तेल  का  THITT  कितना  उत्पादन  हुआ  ;  और

 ष  1984-85  के  |
 अशोधित  तेल  का  उत्पादन  बढाने  के  लिए  कौन  से

 कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जाएं  गे  |
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 ऊर्जा  नत्रा  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  छठी

 योजना  के  पहले  चार  वर्षो  के  दोरान  कच्चे  तेल का  उत्पादन  की  स्थिति  नीचे  दिखाई  गयी  है  :

 आंकड़  मि०  alo  टनों  में

 1:9  807  छह
 10-51

 1981-82  16-19

 1982-83  21,06

 1983-84  51-47)  84  तक

 अ पलित

 1984-85  के  लिए  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  29.63  टन  है  ।

 मरम्मत  का  और
 अधिक  विकास  कुओं  की  खुदाई  उपकरणों  का  आधुनिकीकरण  तथा

 तेल  प्राप्ति  को  उच्च  तकनीकों  का  प्रयोग  किया  जाना  शामिल  है  ।

 इन्टर  नेशनल  एसोसिएशन  माफ  इत् जी  इकोलासिस्ट्स  का  सम्मेलन

 1418-  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  संया  ऊर्जा  मंत्री  at  कृपा  करेंगे  कि  :

 P)  क्या  दिल्‍ली  में  great  ही  में  इन्टरनेशनल  एशोसिएशन  अऑफ  बनर्जी  इकॉनामिंस्ट्स

 का  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  :

 यदि
 तो  इसमें  भाग  लेने  पालि  देशों  के  नाम  क्या  थे  ?

 इसमें  हुई  वार्ता  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (7)  इसकी  उपलब्धिया  क्या  है  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  at):  of  |  at

 इन्टरनेशनल  एसोसिएशन  आफ  एनर्जी  इकोनामिस्ट्स  एक  गैर  सरकारी
 ह  ia

 व्यवसायिक  संस्था  जिसके  सदस्यों  ba  अनुसंधान  ऊज  है  रण  faa  संगठनों  के

 प्रतिनिधि  आदि  अपनी-निजी  हैसियत  शामिल हैं  ।  अत  विभिन्‍न  देशों  के  कोई  सरकारी

 प्रतिनिधि  नहीं  थे  ।  तथापि  उन  देशों  के  नाम  जहां  से  सम्मेलन  में  भाग  लेने के  प्रतिनिधि

 लाए  थे  विवरण  में  संतान  है  ।

 tz
 | दि  | सम्मेलन  में  विचार  fant  समस्त  शव  के  चुने  हुए  लेखकों  द्वारा  तैयार  किए

 गए  दस्तावेज  के  एक  सेट  पर  केन्द्रित  था  ।  ये  दस्तावेज  कई  तकनीकी
 a
 आर  पर्ण  अधिवेशनों  में

 प्रस्तुत  गएं  और  उन  पर  विचार-विवश  किया  गया  था  ।  ये  दस्तावेज  ऊर्जा  क्षेत्र
 के

 विभिन्‍न
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 मामलों
 से

 संबंधित  थे  ऊर्जा  की  अन्तराष्ट्रीय  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियां-विकास  तथा

 वित्तीय  ऊर्जा  का  ऊर्जा  की  सप्लाई  आदि  ।

 (3)  सम्मेलन  ने  ऊर्जा से  संबंधित  धि भि त्न  मामलों  पर  विचार-विमर्श  के  लिए  एक

 मंच  की  व्यवस्था  की
 है

 ।  विभिन्‍न  देशों  के  ऊर्जा  के  क्षेत्र  के  अनुसंधानकर्ताओं
 और

 x
 नेताओं  को  भास  में  कार्यवाही  करने  का  अवसर  भी  इस  सम्मेलन  से  मिलता  है  |

 विचरण

 फिनलैड

 सोमालिया

 कोरिया

 कुवेत

 qo  एस०  To

 qo  Ho

 फ्रांस

 ग्रीक

 नेपाल

 10  मलेशिया

 11  थाइलेंड

 12  कनाडा

 13  स्विटजरलैंड

 14  जापान

 15  इंडोनेशिया

 16  वैमूजुला

 17  are  लिया

 18  नार्वे

 19  बेल्जियम

 श्री  लंका 20

 21  बंगला  देश
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 22  सिंगापुर

 बेलिजे 23

 24  फिजीਂ

 25  सेनेगल

 26  चीन

 भारत 27

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  अस्पतालों  को  मजदूर  संगठनों  को

 सौंपा  जाना

 1419.  कुमारी  पुष्पा  देवी  सिंह  :

 श्री  टो०  एस०  नेगी  :

 कया  अम

 और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के

 भविष्य  निधि  कौर  ग्रेच्युटी  का  प्रबन्ध-किये  मजदूर  संगठनों  को  सौंपने  का  है  ;

 क्या  मजदूर  संगठनों  द्वारा  सरकार  को  उपय बत  दिशा  में  कुछ  सुझाव
 दिए  गए

 हैं  ;  और

 यदि
 तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  बीरेन्द्र  :  और  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  ate  कमेंचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  के  अध्यक्ष  को  श्रमिक  संगठनों  के

 फि नामजद  व्यक्तियों  में  से  मनोनीत  करने  के  च्  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  लेकिन  सरकार  ने  इन

 सुझावों को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 प्रश्न  हीਂ  नहीं  उठता

 इंजीनियस  इंडिया  लिमिटेड  तथा  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  तकनीकी

 सहयोग  के  लिए  प्राप्त  पेशा कदा

 1420.  श्री  डो०  एस०  ए०  दिवप्रकादाम  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 थै

 |

 क्या  इंजीनियर  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को

 निजी  सहयोग  के  लिए  कुछ  व्यक्तियों  अथवा  फर्मों  से  कोई  पेशकश  प्राप्त  हुई  है  ;  और

 नन  न  नवा
 यदि  तो  पेशक  ताना  नाम  तथ  ramet  के  बारे  में  क्या  अन्तिम  निर्णय

 लिया  गया  है  ।

 69



 लिखित  उत्तर  6  1984

 :  मौर ऊर्जा  मन्त्रालय  में  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  मार्गों  देखकर  :

 ये  संस्थान  अपने  कार्यकलापों  के  विभिन्‍न  क्ष  त्रों  में  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  समय-समय

 पर  बहुत-सी  विदेशी  पार्टियों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  करते  रहते  अगर  प्रस्ताव  अथवा  पेश
 श

 को  निर्दिष्ट  किया  जाये  तो  सूचना  उपलब्ध  कराई  जा  सकती है  ।

 कार्यरत  तथा  स्थापित  fee  जाने  वाले  तापी प  faye  घर

 1421.  श्री  तारिक  अनवर  :  नया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 y  किन-किन देश में  कार्यरत  तापीय  बिजली  घरों  कीਂ  संख्या  कितनी  है  तथा वे

 स्थानों  पर  स्थित  हैं

 क्या  देश  में  ऊर्जा  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  नए  बिजली

 घरों  को  स्थापित  करने  का  है

 (7)  तो  निर्माणधीन  बिजली  घरों  की  संख्या  क्या  है  तथा  वे  किन  स्थानों  पर

 स्थापित  हैं

 इन  तापीय  घरों  के  निर्माण  काय  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 और

 (=)  इन  कीਂ  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ate  इनके  द्वारा  क्ष  सवार

 कितनी  मांग  को  पूरा  करने  की  सम्भावना  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मत्र  भारिफ  मोहम्मद  देश  में  are  कर  रहे

 विद्युत  ताप  केन्द्रों  की  संख्या  और  उनके  स्थल  संलग्न  farcry  में  दिए  गए  हैं  ।

 हां
 ।

 से  निर्माणाधीन
 और  स्वीकृत  ताप  बिद्युत  केन्द्रों  कीਂ  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 चालू  करने  का  संभावित  स्थल  तथा  यूनिटों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  yy  में  दिखायी  गई

 उपरोक्त  विद्युत  केन्द्रों  से  संबंधित  की  मांग  उनकी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  पूरी  किए

 जाने  की  संभावना  है  ।  केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  संबंध  मं  mat  को  क्षेत्र  के  राज्यों  के  बीच  बाद

 दिया  जाएगा  ।

 चिंघाड़

 बेदा  में  मौजूदा  ताप  विद्युत  उत्पादन  weal  का  ब्योरा

 क्रम  स०  राज्य/प्रणाली'  यूनिटों  की  संख्या  क्षेमता

 (20  और  (27-2.84  की

 स्थिति  के

 facet  10  1002-5

 हरियाणा  400-0

 6.0
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 4

 पजाब  440-0

 राजस्थान  220-0

 उत्तर  प्रदेश  31  3379  0

 गुजरात  17  2001-0

 मध्य  प्रदेश  25  2602-5

 महाराष्ट्र  13  3985-0

 भास्कर  प्रदेश  29  1392-5

 10-  तमिलनाडु  18  1710-0

 11  बिहार  11  830-0

 12.  दामोदर  घाटी  निगम  14  1445.0

 13  उड़ीसा  470-0

 14  पश्चिम  बंगाल  26  1748-0

 15  एन०  fo  भार०  180-0

 अखिल  भारत  215  218  15.5
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 अवन  all

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  की  अधिकारिता  का  वर्गीकरण

 1422.  st  at  मोहन  मिलती  :
 बया  बिधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  क्या  शीघ्र  न्याय  और  मामलों  के  पा  निपटारे  को  सुनिश्चत  करने  के  लिए

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  की  अधिकारिता  के  विविधीकरण  का  कोई  प्रस्ताव

 तयार  किया  जा  रहा  है  ।

 संभवत  मानवीय विधि  न्याय  भोर  कम्पनी  कायें  मन्त्री  (att  जग  नाथ

 सदस्य  महोदय  के  मन  में  विशेष  प्रकार  के  म/मलों  के  निपटार  के  लिए  अधिकरणों  की  स्थापना

 का  विचार  है  सिद्धान्त  रूप  से  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  सेवा  संबंधी  मामलों  के  निपटारे  के

 लिए  प्रशासनिक  अधिकरण  स्थापित  करने  का  चीनी  किया  है  से  परामर्श  किया

 गया  है  और  सरकार  के  ग्रह  मंत्रालय  का  कार्मिक  और  प्रशासनिक  gare  विभाग  इस  विषय  में

 कर  रहा

 सीमा  उत्पाद  शुल्क  और  स्वर्ण  अपील  अधिकरण  का  पहले  ही

 कर  दिया  गया

 अपने  मकान  रहने  वाले  सरकारो  आवास  में  रहने  वाले  केंच  रियों
 का  ब्योरा

 1423.  डा०  ए०  आजमा  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  र्क्स

 करेंगे  कि

 (*)  सामान्  आवास  पुल  के  पात्र  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  स्थित  उनके  मंत्रालय  के  तथा

 qeatret  कार्यालयों  के  कितने  सरकारी  तमंचा  रियों  को  मकन  बनाने  के  लिए  अग्रिम  धन  राशि

 स्वीकृत  की  गई  तथा  उन्होंने  अपने  मकान  पूरे  बिना  लिए  हैं  ;

 उनमें  से  कितनों  को  सरकारी  आवास  आवंटित  था  तथा  उनमें  से  कितने  अपने

 निजी  मकानों  में  चले  गए  हैं  और  उन्होंने  भावंटित  सरकारी  आवास  को  खाली  कर  दिया  है

 अथवा  उन्होंने  उसको  आगेकिराए  पर  दे  दिया  है  ;  और

 सरकारीਂ  भाषा  आवंटन  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  की  गई

 कारवाई  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रशासन  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  गुलाम  नबी  (3)  से  (7)

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  यथा  समय  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 समय  प्रदेश  में  तेल  ओर  गस  की  खोज  ओर  ड्रिलिंग

 1424.  श्री  फुल  चन्द्र  बर्मा  11.0  ऊर्जा  मंत्री  पह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 art  fefat  के  लिए  उठाए  गए  कार्यों  का
 (¥)  मध्य  देश  में  तेल  और  ग्रेस  की  खोज ट

 लार  111१  के

 ब्यौरा  क्या  है  ।
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 किन  क्षेत्रों  में  तेल  और  ta  उपलब्ध  होने  का  पता  चला  है  ;  और

 उनका  ब्यौरा  क्या  है  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  वाकर  मध्य

 प्रदेश  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने अव  तक  17500  वग  किलों  मीटर  क्षत्र  का  टोह

 तथा  भरे-विस्ता  सर्वेक्षणों  द्वारा  मानचित्रण  किया  है  ।  भागे  का  धातु  सर्वेक्षण  काय  किया

 जा  रहा  हैं  ।

 और  इस  समय  उन  स्थलों  के  नाम  बताना  सभा  नहीं  है
 जहां  तेल  तथा

 गस  प्राप्त  होने  को  आशा  है  ।

 राजस्थान
 में  सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालयों  तथा  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  का  खौला  जाना

 425.  श्री  राभ  कुमार  मोना  :
 क्या  संचार  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 में  इस  समय  areca  सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालयों  और
 टेलीफोन

 एक्सचेंजों  की
 पंड्या  कितनी  हैं ;

 सरकार  का  वर्ष  1984  तथा  1985  के  निशान  राजस्थान  में  नए  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  तथा  सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालय  खोलने  की  प्रस्ताव  है  ;

 (7)  उन  स्थानों  के  कया  नाम  जिनको  इस  ve  श्य  के  लिए  चुना  गया  है  ;  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  धनराशि  आवंटित  गई  हैं
 ?

 संसार  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्रों  वी
 ०

 एं०  राजस्थान  में  इस  समय

 772  लम्बी  दूरी  साव  जनिक  टेलीफोन  पर  तथा  496  टेलीफोन  एक्सचेंज  कायें  कर  रहे  हैं  |

 at ।

 1984-85  में  जिन  गांवों  में  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  तथा

 चेंज  प्रदान  किए  जाने  हैं  उनके  नामों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 (4)  संबंधित  को  एक  मुश्त  अनुदान  दे  दिया  जात  है  जिसमें  ऐसे  सभी  कार्य

 होते
 दो  करोड़ ;

 हैवी  1984-85  के  दौरान  लम्बी
 दूरी

 के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  के  लिए

 रुपए  तथा  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  लिए  एक  करोड़  रुपए  की  राशि  आवंटित  की

 गई  है  ।
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 आदिवासी  क्षेत्र  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  बेहतर  वितरण  कौर

 समय  पर  उपलब्ध  कराने  को  व्यवस्था  हेतु  सर्वेक्षण

 1426.  शी  गिरिधर  गो मांगो  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  देश
 के

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  आवश्यक  पेट्रोलियम  उत्पादों

 का  बेतरह  वितरण  करने  और  उन्हें  मय  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  शुरू

 किया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  पहाड़ी  और  पिछड़े  क्षत्रों  समस्याओं  को

 विस्तार  से  जानने  और  योजना  तथा  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  उनके  मंत्रालय  के  पास  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (it  गार्गी  शकर  :
 देश

 के

 आदिवासी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  आवश्यक  पेट्रोलियम  मिट्टी  का  तेल

 उपलब्ध  कराने
 के  लिए  तेल  कम्पनियों  को  पहले  से  ही  निर्देश

 गये  हैं  कि  वे  सम्बद्ध

 राज्य  सरकारों  दवारा  बताए  गये  स्नानों  पर  तालुका  मिट्टी  के  तेल  के  डिपुटी  Fo

 खोलें
 ।  जम्मू  और  कश्मीर  उत्तर  मध्य  हिमाचल  प्रदेश

 और  उड़ीसा  राज्यों  में  कई  पहाड़ी  az  दूर-इलाज  के  क्षेत्रों  मे  कई  स्थानों  का  पता  लगाता

 जा  चुका  है  और  वहां  पर  ऐसे  डिपुओं  कीਂ  स्थापना  करने  के  लिए  कारवाई  की
 रही

 उत्पादन  प्रक्रिया  में  लगे  कर  चोरियों  पर  सामान्य रूप  से  प्रयोग  fed  जा  रहे

 रसायनों  को  प्रभाव  सीसा  क  बारे  में  अनुसार

 1427.  श्री  ए०  नीला लोहित  हसन  नाडार  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 at  कृपा  कि  :

 क्या  अन्तराष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  उत्पादन  प्रक्रिया  में  लगे  कर्म  चा  रियों  पर

 सामा  न सय  फू  प  से  प्रयोग  किए  जा  रहे  60,000  रसायनों  की  प्रभाव  सीमा  के  बारे  में  अनुसंधान

 करने  के  लिए  कहा  है  और  यदि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार  है

 बया  सरकार  के  पास  सामान्य  रूप  से  प्रयोग  fac  जा  रहे  उक्त  60,000  रसायनों

 में  से  कुछ  के  बारे  में  सूचना  और  आंकड़े ंहैं और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  पूर्ण

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 बया  सरकार
 ने

 इन  रसायनों  को  उनके  व्यवसायिक  खतरे  को  देखते  हुए  श्र  णियों

 में  रखा  गया  है  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी

 परिणाम  कया  हैं  ;  और

 4:
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 1905  a

 (7)  क्या
 सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  aT

 H
 स्वास्थ्य  जोखम  बीमा  शुरू  करेगी

 र  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 om  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन
 :  से  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 के  शासी  fray  के  अधिवेशन में  (15-18  1983),  कार्य  पर्यावरण  में

 रसायन  पदार्थों  के  व्यवसायिक  खतरों  की  सीमा  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  नीतियों  संबंधी

 विशेषज्ञों  की  बैठक की  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  गया  ।  हालांकि  शासी  निकाय  ने  इस  रिपोर्टे

 पर  ध्यान  लेकिन  इस  बारे  में  सरकार  को  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  की

 सिफारिशें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं ।

 सोडा-ऐस  संबधी  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  की  उपसमितियां

 1428.  eft  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :  कया  रसायन  भर  उकेरा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सोडा-ऐश  सम्बन्धी  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  ने  19  जुलाई

 1983  को  हुई  अपनी
 प्रथम  बठक  में  दो

 उप-समितियां
 बनाने  का  निर्णय  किया  था  ।

 यदि  तो  क्या  दोनों  उप  समितियां  बना  दी  गई

 यदि  तो
 विलम्ब

 होने  के  कारण  कया  और

 ह
 इन  दो

 उप-समितियों
 के  गीत  को  कंब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ?

 रसायन  और  sate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  चन्द्र  :  और

 हां  ।  दो  उप-समितियों  का  गठन  हाल  ही  में  किया  गया  है  ।

 alt  (4)  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 रक्षित  विद्युत  संयंत्र  लगाना

 1429,
 श्री  भोगेन्दर झा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 और  लोहा  शुगर  मिल्स  तथा  अशोक  पेपर  मिल्स  के  लिए  रक्षित  बिद्युत  लगाने

 तथा  हाथ  से  चलने  घाले  पम्प  सैट  लगाने  जैसे  बिजली  की  बचत  करने  के  तरीकों  के  लिए  राज

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 कर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  और  लोहा

 शुगर  मिल्स
 तथा  अशोक  पेपर  मिल्स  में  कैटिच  विद्युत  यूनिटों  की  करने  के  बारे  में

 सरकार  को  अनुमोदन  हेतु  कोई  निशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  i  यदि  प्रस्ताव  को  भारिक  दृष्टि
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 व्यवहार  पाया  गया  तो  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  हाथ  से  चलने  वाले  पम्पों

 wa  उपकरणों  के  लिए  आर्थिक  सहांयता  देने  के  प्रस्ताव  पर  |
 प्रस्तावों  के  साथ  समान  रूप  से

 किया  जा  सकता  है  ।

 1984-85  ओर  1985-86  के  लिए  अखबारों  कागज  की  आवश्यक्ता

 1430.  भी  ईरा  अनबरासु :  कया  सूचना  आर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वित्तीय  वरिष्ठ  1984-85  और  1985-86  में  खरेलू  खपत  के  लिए  अखबारी  क्रिया

 की  कुल  कितनी  आवश्यकता  होगी  ;

 उक्त  वर्ष  में  देश  में  सप्लाई  के  लिए
 fr roa श्राप  तकका  टीवी

 खबरों  कागज  होने  की  संभावना

 है  ;  और

 कमी  को  किस  प्रकार  परा  किया  जाएगा  ?

 सुचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कायें

 विभाग  में  राज्य  मंत्री

 700°
 Aor

 86  के  fata  वर्षों  में एच०  |-  एल०  :  1984-85  और  1

 घरेलू  खपत  के  लिए  अखबारी  कागज  की  कुल  आवश्यकता  का  लगाया  गया  अनुमान  इस  प्रकार

 1984-85  3.85  लाख  टन

 1985-86  4.00  लाख  टन =

 कागज
 a उक्त  वर्षों  में  देश  में  सप्लाई  के  लिए  अखबारीਂ  की  निम्नलिखित  मात्रा

 होने  का  अनुमान  है

 1984-85  2-00  लाख  टन

 1985-86  2.25  लाख  टन

 1984-85  में  1.85  लाख  टन  और  1985-86  में  1.75  लाख  टन  कीਂ  अनुमोदित

 कमी  कों  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  करे  आयातों  द्वारा  पूरा  किया  जाना  है

 नायें को  डिजाइन  बनाने  वाली  एक  फर्म  को  ABRNT  प्लेटफार्म  कम-सप्लाई

 asta’  के  निर्माण  का  ा
 दिया  जाना

 1431.  शी  छोटे  fag  यादव :

 aft  जगपाल  सिंह  :

 थ्री  दौलत  राम  सारण  :

 श्री  त्रिलोक  चन्द  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  दारा  1983  के  मध्य  में
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 ea

 aay किसीਂ  समय  नावें  की  एक  डिजाइन  तैयार  करनें  STUNT  फर्म  को  Cath  पोर  प्लेटफार्म

 कम-सम्पलाई  के  निर्माण  का  ऊ  का  दिया  गया  था  ;

 कया  यह  भी  सच  है  कि  इस  ठेके  का  fear  पश्चिमी  देशों  की  हेरा-फेरी  से

 बचने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  अपने  स्रोतों  में  fiifagar  अपनाने  की  देश  थी  नति  के  विरुद्ध  था  भर

 इससे  न  केवल  देश  के  वाणिज्यिक  हितों  की  उपेक्षा  की  गई  बल्कि  प्रति  योगी  दरों  पर  उपकरण

 खरीदने  के  अवसरों  को  भीਂ  सीमित  फिया  गया  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  किन  कारणों  से  नावें  की  डिजाइन  बनाने  वाली  फर्म  को

 चुना  ?

 कर्जा  मंत्रालय  में  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  सत्री  गार्गी  हाकर

 थर  1983  के  मध्य  में  अपतटीय  प्लेट  फार्म  सहित  आधार-पति  पोतों  के  लिए  तेल  एवं

 भा कृतिक  गैस  आयोग  ने  नावें  को  किसी  डिजाइन  wa  को  कोई  ठेका  नहीं  है  ।

 1983  के  दौरान  विभिन्न  अकार  के  12  अपतटीय  पूति  पोतों  के  निर्माण  के

 लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  स्वदेशी  शिपयार्ड ों  को  आडर  दिए  थे  तथा  भारतीय

 शिपयाडों  द्वारा  स्वयं  हो  ara  से  प्राप्त  किये  गए  डिजाइन  के  आधार  पर  इनका

 निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 और  नामक  ओषधियों  की  a

 1432.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी
 :

 थी  सुभाष  चन्द्र  यादव  :  कया  रसायन  और  yawn  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ताम |  है  क  दि  | ah 1  प ry:
 चन क्या  ate  ogeayaeਂ  न  रक्षक  औषधियों  की  भारी  कमी

 है  भर  ये  देश  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 >
 इन  औषधियों  को  सस्ती  दरों  पर  आसानी  कप  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  बसन्त  :
 ate  पिछले  महीनों  के

 दौरान  अलग-अलग  समय  में  कुछ  जगहों  से  और  एम्डोपा  गोलियों  की  कमी  कीਂ  सुचना

 मिली  थी  ।  ये  कमियां  माक॑-शाप  एण्ड  धोने  के  कारखाने  में  औद्योगिक  समस्याओं  के

 कारण  अल् डो मेट  गोलियों  का  उत्पादन  बन्द  करने  तथा  उसके  परिणामस्वरूप  एम्डोपा  की  मांग

 में  वृद्धि  से  हुई  ।  1983  में  गोलियां  का  उत्पादन  आरम्भ  करने
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 —_—S  नागा

 ७,
 तथों  भाई०  डी  पी०  uso  द्वारा  एम् डी पा  गो

 ‘oo  7.0  =a  अ  ल ictal  es  bal  Wir  ञ्  Tr
 wa  पग  निकल  स्टोर्स  द्वारा  मेंत्डोपी

 नप
 गोलियों  के  अधिक  उत्पादन  के  कारण  ये  कमियां  घटी  सूचना  मिली  है  कि  सरकर  कें  परामर्श

 पर  सम्बन्धित  कम्पनियां  उन  स्थानों  पर  शीघ्रता  से  इन  दवाओं  की  आपूर्ति  कर  रही  है  जहा  से

 अस्थायी  कमियों  की  सूचना  मिल  रही  है  ।

 औषध  1979  के  भधीन  प्रमुख  औषध  मिथाइल  डोप

 और  इसके  काम  के  निर्धारित  शल्य  उचित  एवं  उपयुक्त  हैं  ।

 केरल  और  ae  प्रदेश से  जाली  दस्तावेजों  के  आधार  पर  सांऊंदी  अरब  को  भेजी

 गई  तथा  अद्ध-चिकित्सा  कर्मचारी

 1433.  a  adler  अग्रवाल  :  क्यां  रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  Far  करेंगे

 किः

 क्या  यह  बात  सरकार  की  जानकारी  में  आई  है
 कि  aTeey  प्रदेश  और  अन्य

 दक्षिणी  राज्यों  वर्ष  1983  के  जाली  दस्तावेजों  के  आधार  पर  हजारों  नरसों  और

 भड्धें-चीची त्सा  PHATE  नौकरी  के  लिए  सऊदी  अरब  को  भेजे  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  मौर

 क्या  इस
 मामले

 में  कोई  जांच  की  गई  है  और
 यदि

 तो  उस  पर  क्यां

 वाही है  ?

 श्रम  ओर  पुनर्वास  मन्त्री  Oe  ता नायर  नाट  )  :.  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ष्ा तपेदिक  रोधी  दवाई  रि  feqfaa’  का  उत्पादन

 1434.  श्रीमती  माधुरी  सिह  क्या  रसायन  और  उबर  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 तपेदिक  रोधी  दवाई  का  उत्पादन  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जाएगे

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  अत्याधिक  करमे

 मूल्य  पर  इस  महत्वपूर्ण  दवाई  का  जो  कुष्ठ  रोग  के  इलाज  में  भीਂ  data  रूप  से  प्रभावी

 है  देश  में  इसके  उत्पादन  के  लिए  निरुत्साह  सिद्ध  हुआ  और

 $2
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 नाय  जै
 (71)  रिफाम्पसिन  की  कितनी  मात्रा  आयात  शिप  ज  (  tel  ट  जौर  इस  दवाई  की

 भानुमान  मांग  कितनी  है  ?

 और  उर्वरक  मंत्री  वित्त
 :  सरकार  ने  रिफेस्पिसिन  के  उत्पादन

 के

 लिए  7  भौद्योगिक  अनुमोदन  जारी  किए  थे  ।  विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  श्री

 अनुमोदित
 किया  जहां  उन्हें  सरकार  की  नीति  के  मानदण्डों  के  अनुसार  पाया  गया  |

 र्फ्रेम्पिसिन  को  जमा  करने  का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आया

 यह  सम्भव  हो  सकता  है  fe  1982  और  1983  में  funferiaa  के  सी  ०  आई०

 एफ ०  मुल्यों  में  कसीਂ  का  औषध  के  स्वदेशी  Te CT  में  निवेश  पर  प्रभाव  पढ़ा  हो  ।

 छठी  योजना  कार्यकारी  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  वर्ष  1984-85  में  औषध

 की  वारिक  मांग  24  मी ०  टन  होगीं  |

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयात  निम्न  प्रकार  थे  —

 कए  दी  यस  व

 ay  आयात

 अ  a  a  वन ािणणचग नएतयए नए नए” फक गए नन एएए टट एस  ए  लिस्ट

 1980-381  8-95

 1981-82  16-07

 36:90 1982-83

 ate  fire  अल्कोहल  का  उत्पादन  आर  saw  लिए  समान  मूल्य  संबंधी  नीति

 1435.  श्री  बी०  डी०  :  fag  वंय  रसायन  और  बे्रक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 औद्योगिक  अल्कोहल  के  वर्ष  1982-83  में  उत्पादन  की  तुलना  में  1983-84

 की  तारीख  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  तथा  इसकी  क्षमता  में  किस  सीमा  तक  कमी

 वर्ष
 1981-82  और  1982-83  में  अल्कोहल  के  प्रयोग  कीਂ  तुलना में

 यदि  कोई

 कमीं  हुई  हो  तो  कितनीਂ  कमी  हुई  तथा  इस  ही  खत  में  आई  कमी  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ar  बिलार  इसके  प्रकोप  और  उत्पादन  में  कोई  एक  कारण  है  कि

 औद्योगिक  अल्कोहल  पर  अधिक  लेवीਂ  लगाया  ज़ाल  और
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 यदि  तो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  औद्योगिक  अल्कोहल  का  समान  qe र्ल्ड की  कराया
 नीति  अपनाने

 के  लिए  का  विचार  तथा  कदम  उठाने  का  है  ताकि  औद्योगिक  अल्लाह  की  परी

 उत्पादन  क्षमता  प्राप्त  को  जा  सके  तथा  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  का  तेजी  से  विकास  हो
 5

 सके

 रसायन  और  बैरक  संचालन  में  राज्य  मंत्रो  रामचन्द्र  '  औद्योगिक

 अल्कोहल के  उत्पादन  के  कोई  पृथक  आं
 फड़  उपलब्ध  नही ंहैं

 ।  तथापि  अल्कोहल  a  1983-84

 1984)  के  दौरान  लगभग  6544  लाख  लिटर  अल्कोहल  का

 उत्पादन  होने  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  अल्कोहल  घर  1982-83  )  1982

 नवम्बर  1983)  के  दौरान  अल्कोहल  का  वास्तविक  उत्पादन  5355  लाख  लिटर  था

 से  (7)  भत्कोहुल  ay  1981-82,  1982-83  कौर

 1983-1  4  के  दौरान  औद्योगिक  प्रयोजनार्थ  उपयोग  किए  गए  अल्कोहल  का  अनुमान  निम्न

 प्रकार हैं

 लाख  मीटर  में  )

 2228 1981-82

 1982-83  2183

 1983-84  3736

 उक्त  आंकड़ यह  दर्शाती  हैं  कि  at  1983-84  के  दौरान  औद्योगिक  प्रयोजन के  लिए

 अल्कोहल  कीਂ  खपत  पिछले  दो  अल्कोहल  asf  की  खपत  की  तलना  में  पर्याप्त  रूप  से  बढ़

 जाएगी  ।

 1982-83  में  औद्योगिक  अल्कोहल  का  उपभोग  शुल्क॑  की  ऊ  ची  दरों  भर  कुछ  राज्यों

 द्वारा  अल्कोहल  पर  लगाए  गए  प्रभारों  जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  कारण  1981-82  की  तुलना

 में  कुछ  कम  रहा  ।

 यद्यपि  एफिल  अल्कोहल  कारखानों  से  बहार  मुल्य  पर  अल्कोहल

 आदेश  1971  के  अधीन  नियंत्रण  car  जाता  है  जो  देश  में  सभी  आसानियों  पर  एक  समान

 रूप  से  लागू  होता  है  कारखाने  से  बहार  मूल्य  पर  अनेक  प्रभारों  की  वसूली  जेसे  पहलू  इसके

 उत्पादन  और  प्रयोग  पर  प्रभाव  डालते  हैं  ।  सरकार  राज्य  सरकारों  पर  यह  दवा  डालने  कॉ

 निरन्तर  प्रयास  कर  रही  है  कि  प्रयोग  किए  जाने  विशेष  कर
 भौद्यो  गीत  प्रयोग  जनाब  प्रयोग

 किए  जाने  वाले  अल्कोहल  पर  उपकारों  को  सुव्यवस्थित  करने  की  आवश्यकता  है  |
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 परिसीमन  arin  को  स्थापना

 1436-  श्री  टीਂ  लीटर  बनना  :  नया  ata  और  कपड़ो  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ag  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  कई  संसदीय  निर्वाचन  क्षत्री  में

 मतदाताओभों  की  संख्या  में  परस्पर  बहुत  भिन्नता  कौर

 क्या  अगले  साधारण  निर्वाचन  से  gg  परिसीमन  आयोग  स्थापित  करने  के  लिए

 arta  ही  की  जाएगी  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  और  निर्वाचन

 आयोग  अपने  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  इस  आशय  के  विभिन्‍न  अभ्यावेदन ों  पर  विचार  करने  के

 पश्चात  कि  विभिन्‍न  बातों  के  जिनके  अंतर्गत  लोगों  का  एक  जिले/तालूक/प्राम  से  दूसरे

 जिले/तालुक/ग्राम  को  प्रवास  भी  संसदीय  और  विधान  सभा  निर्वाचन  af  at  जिनका

 1976  में  परिसीमन  दिया  गया  समायोजन  फ्  जाने  कीं  आवश्यकता  यह

 सिफारिश  की  कि  संविधान  के  अनुछेद  82  और  170  (3)  में  ऐसा  उपयुक्त  संशोधन  करने  के

 लिए  कदम  उठाए  जाएं  कि  लोक  सभा  ate  विभिन्‍न  विधान  सभाओं  में  विभिन्‍न  राज्यों  को

 आबंटित  स्थान  की  कुल  संख्या  को  अपरिवर्तित  प्रत्येक  दस  वर्षीय  जनगणना  के  पश्चात

 प्रत्येक  राज्य  और संघ  राज्य  क्षत्र  में  संसदीय  कौर  बिधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्नों  का  नए  सिरे  से

 परिसीमन  किए  जाने  की  मूल  स्थित  को  प्रत्यावर्तित  किया  जा  सके  |  सरकार  का  आरम्भ  में

 इस  प्रयोजन  के  लिए  संविधान  में  उ  युक्त  संशोधन  करने  के  लिए  एक  विधेयक  पुनः  स्थापित

 करने  और  उस  पर  भागे  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  परिसीमन  आयोग  जिसे  संविधान

 में  आवश्यक  संशोधन  किए  जाने  के  पश्चात  ही  गठित  किया  जा  सकता  अपना  कायें  पूरा

 करने  में  लगभग  दो  द्वेष  का  समय  लगता  |  यदि  ऐसा  आयोग  गठित  कर  लिया

 जाए  तो  यह  हो  सकता  है  कि  वह  साधारण  निर्वाचनों  से  जो  1985  के  आरम्भ  में

 होने  समय  रहते  यह  कार्य  पूरा  न  कर  पाए  अत  यह  विनिश्चय  किया  गयां है
 कि  इस

 प्रस्ताव  पर  भागे  कार्यवाही  न  की  जाएं  |

 दामोदर  घाटों  निगम  द्वारा  ब्याज  का  भुगतान  रोका  जाना

 1437.  थीं  मनोहर  लाल  सेना  :

 श्रीमती  किशोरों  सिन्हा  :

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दामोदर  घाटी  निगम  ने  बंगाल  और  बिहार  सरकारों  को

 ब्याज  का  भुगतान  करना  बल्द  करने  का  लिया
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 यदि  तो  ऐसा  निर्णय  करने के  कया  कारण

 इस  frat  ने  कुल  कितनी  ऋण  की  राशि  अभी  विभिनन  राज्य  सरकारों  को  देनी

 और

 क्या  योजना  भागों  ने  भी  इस  प्रकार  के  निर्णय  को  अपी  सहमति  दे  दी  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से  मां

 arartay  की  धारा  30  के  met  भागीदारी  सरकारों  नामशः  केन्द्र  सरकार  और  बिहार  तथा

 पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकारों  को  ar.  के  पूँजीगत  कार्यक्रम  के  लिए  निधियों  की

 व्यवस्था
 करनी  है  ।  भागीदार  सरकारों  ने  1969-70  से  al.  के  लिए  कोई  योगदान

 नहीं  किया  है  ।  अपनी  helt  कठिनाइयों  क़ो  दूर  करने  के  लिए  को  भागी दर

 सरकारों  ने  ब्याज  फा  भुगतान  रोकना  पड़ा  था  और  इस  राशि  का  विकास  तथा  विस्तार

 कार्यक्रमों  के  लिए  पूँजी  के  रूप  में  उपयोग  किया  ।  योजना  आयोग  द्वारा  at  गई  बैठकों  में  निगम

 वार्षिक  योजना  पर रि व्ययों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  रोके  गए  ब्याज  की
 नकद

 आय  के  स्रोत  के  रूप  में  माना  गया  है  ।  ने  राज्य  सरकारों  से  कोई  ऋण  नहीं  लिया

 अधिनियम  के  ofa  भागीदार  सरकारों  द्वारा  दी  गईं
 पूँजी

 are  लौटाई

 नहीं  जानी  है  ।

 आधिक  शाक्ति  का  केन्द्रीयकरण  रोकने  के  लिए  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 व्यवहार  nfafaaa  के  छह  इयों की  विफलता

 के  बारे  में  किया  गया  अध्ययन

 1438:  थी  के०  ए०  राजन  :  संया  wart  और  कम्पनी  काब  मन्त्री  यह  बताने

 की  करेंगे  क्रि  :

 कपा  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  एकाधिकार  तथा  भवरी धक  व्यापारिक

 आयोग  द्वारा  में  किए  गए  एक  अध्ययन  के  अनुसार  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  सहकारी  क्षेत्र  में  एकाधिकार  में  वृद्धि  बौर  आर्थिक  शक्ति  के  केन्द्रीयकरण

 को  रोकने  के  अपने  उद्देश्य  में  असफल  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  अध्ययन  का  ब्यौरा  FAT है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  एकाधिकार  TAT

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  सुचित  किया  अयोग  नारी  ऐसा  कोई  अध्ययन

 नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  होता I
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 सारी  कोकिंग  करोल  लि०  के  अंतगर्त  थारिया  के  नजदीक

 में  हुई  कोयला  खाने  दुर्घटना  के  संबंध  में  आयोग  को  रिपो

 1439.  थो
 aga

 आयें  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  at  करेंगे

 वय  सरकार  कों  भारत  sat faRT  कॉल  लिमिटेड  के  अधीन  थाक्या  के  पात

 हरि लो डीह में  हुई  कौला  खान  दुर्घटना  के  संबंध  में  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त
 हो

 कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  sate  बया  ?

 धम  भर  पुनर्वास  wet  (oft  विरेन्दर  :  जी  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 इण्डियन  एल्यूमीनियम  कम्पनी  डाल  का  महिनों  एंड  महिन्द्र

 के  साथ  विलय  ओर  संबधी  मामले

 1440.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  क्यो  cater  और  कम्पनी  काय  मन्त्री  यंह  बताने  की

 कंपा  करेंगे  किं  :

 क्या  इन्डिया  एल्यूमीनियम  कम्पनी  तथा  महिन्द्रा  एंड  महिन्द्रा  के  साथ  fray

 संबंधी  प्रताव  पर  गहराई  से  विचार  किया  गया

 इस  बारे  में  उक्त  दोनों  कम्पनियों  के  शेयरधारकों  और  कर्मचारियों  के  विचारों

 का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं  गए

 क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  जैसी  अंतर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा

 एक  अग्रणी  भारतीय
 व्यापार-गृहों  के  नियंत्रण  शेयर-प्राप्त  किए  जा  सकते  और

 यदि  तों  क्या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम

 आयोग  ने  उक्त  विलय  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ?

 fafa,  न्याय  और  कानों  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  तथा  tag

 ईष्डियम  एल्यूमीनिध्में  कंपनी  लिमिटेड  गौर  मेंसे  महिंद्रा  एड  महिंद्रा  लिमिटेड  ने

 केन्द्रीय  सरकार  का  महिन्द्रा  एंड  महिन्द्रा  लिमिटेड  के  साथ  मंडल  के  विलय  की  योजन  का

 अनुमोदन
 प्राप्त  करने  के  लिए  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 1969  की  धारा  23(2)  के  rata  संयुक्त  रूप  से  आवेदन  पत्र  दिया  था  इस  योजना  का
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 कण

 दोनों  कम्पनियों  के  शेयर धारियों  द्वारा  अनुमोदन  कर  four  गया  किन्तु  एकाधिकार  तथा

 aren  रिक  व्यवहार  नियम  1970  के  नियम  ae  के  अधीन  कंपनियों  द्वारा  आम

 सूचना  को  प्रकाशित  कराने  अनुसरण  में  कुछ  इंडाल  के  श्रमिक

 संगठनों  तथा  सार्वजनिक  कार्यकर्ताओं  से  काफी  संख्या  में  आपत्तियां  प्राप्त  की  गई  थीं  ।  आवेदन

 पत्र  की  गहन  परीक्षा  करने  के  उसको  सरकार  द्वारा  रह  कर  गया  था  क्योंकि

 yearn  के  fred  प्राप्त  आपत्तियों  सहित  उसकों  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  की  प्रस्तावना  में  प्रस्थापित  आपत्तियों  और  धारा  27  में  उल्लिखित  मार्गदर्शक

 सिद्धान्तों  तथा  मामले  के  अन्य  तथ्यों  तथा  परिस्थितियों  पर  ध्यान  देने  पर  लोकहित  में  समीचीन

 नहीं  समझा
 गया  था  |

 द
 तथा  (4)  उपरोक्त  को  दृष्टिगत  करते  हुए  उत्पन्न  नहीं  होता

 आल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  हेरा  फेरी  और  गलत  wa  से

 टेंडर  जानो  किया  जाना

 1441.  थी  जगपाल  सिह  :

 श्री  त्रिलोक  चन्द  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1984  के  टाइम्स  में

 इंडियाਂ  के  खिलाफ  हेरा  फेरी  की  शिकायत  भिषेक  से  प्रकाशित  समाचर  की  भोर  दिलाया

 गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  एक  सरकारी  उपक्रम  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा

 हेरा  फेरी  और  गलत  ढंग  से  टेंडर  जारी  किये  जाने  संबंधीਂ  आरोपों  की  नाच  कराने  के  लिए

 कोई  aa  कदम  उठाए  गए

 बया  यह  सच  है  कि  हे लिस् विस  स्विजरलैंड
 और  गल्फ  दुबई  की  तुलना

 में  मोदी  रबड़  की  पेशकश  32  लाख  रुपये  अधिक

 यदि  तो  कया  सरकार  इस  मामले  की  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  द्वारा

 जांच  करवायेगी  ;  और

 (=)  यदि  तो  किस  प्रकार  की  इसकी  जांच  कराई  जा  रही  है  ?

 जी ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर

 ai

 और  मामले  की  जांच  की  गयी  राजस्थान  भू-कम्पीय  सर्वेक्षण

 प्रयोजना  के  लिए  हैलीकाप्टर  को  चार्ट  र-किराये  पर  लेने  के  लिए  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा
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 गए  एक  विश्वव्यापी  निविदा  के  gay  में  तकनीकि  दृष्टि  से  स्वीकार्य  केवल  छः  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  थे  ।  मिस  हैलिस्विस  स्विटजरलैंड  की  निविदा  सबसे  कम  मूल्य  की  थी  परन्तु  मासिक

 तथा  उड़ान  शुल्कों  का  भुगतान  50  प्रतिशत  रुपयों  में  तथा  50  प्रतिशत  विदेशी  मुद्र  किया

 जाना  तथा  संगठन  तथा  विघटन  प्रभा  का  भूगतान  प्री  ave  विदेशी  मुद्रा  में  किया  जाना

 था  ।  wae  मोदी  रबर  लिमिटेड  की  बोलीਂ  जिसमें  सारा  भुगतान  रुपयों  किया  जाना

 aaa  हैलीस्विय  के  प्रस्ताव  से  लगभग  24  लाख  रुपये  (32.  लाख  नहीं  जसा  कि  अरोप

 लगाया  गया  अधिक  थी  ।  इस  बात  यो  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उनके  प्रस्ताव  में  भुगतान

 थे पूरी  तरह  रुपयों में  किया  जाना  था  तथा  उसमें  कई  अन्य  केय  प्रचालन  संबंधी  लाभ  भी

 जेसा  fe  ज्यादा  बैठने/माल  क्षमता  तथा  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक  तापमान  में बेहतर

 का ्य संचालन  क्षमता  मैसेज  मोदी  रबर  से  अनुरोध  पिया  गया  था  कि  बहू  अपने  प्रस्ताव

 कने  मेसी  हैलीस्विस  के  प्रस्ताव  के  अनुरूप  बनायें  तथा  ने  अपने  कुल  संविदा  मूल्य  को

 लगभग  26.  लाख  रुपये  कम  करमे  को  हों  गये  ।

 न्यूनतम  रुपयों  में  भूगतान  के  प्रस्ताव  के  आधार  पर  संचालन  समिति  आपनें

 इण्डिया  वित्त  मंत्रालय  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  शामिल  ने  स्वीकृति  के

 fac  गल्प  हेलीकाप्टर  एण्ड  एअर  सरिस  प्राइवेट  लिमिटेड  के  सहयोग  और  भागीदार  के  साथ

 मस्से  मोदी  रबर  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  था  ।  समाचार  qe  में  लगाया

 गया  आरोप  सहीं  नही ंहैं  और  ऐसीਂ  प्रेतों  हैं  किं  यह  जानबूझ  कर  लगाया  गया  था  ।

 प्रेत  उत्पन्न  नहीं  होतीं  । ate

 बनी चिडियों  पर  फिल्मों  का  सावे  ज  नर  प्रदेश

 1442.  को  अनन्त ca
 अ  मल्ल  नया पा

 चना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा

 किः  :

 व्या  सरकार  अन्य  फिल्मों  की  तरह  विडियो  पर  treat  के  सवंजनिफ  प्रदर्शन

 को  नियमित  करेने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  फर  रही  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  को  व  नज घ्राण  की  wid  वाली  सुविधाओं  का

 ब्यौराਂ  चला  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  ae  afc

 सरकार  ने  पहले  ही  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  f  वीडियो  फिल्मों  के  लीफ  प्रदर्शन  पर  चलचित्र

 1952  के  टू होते  इसलिए  fi fiyfsat  फिल्मों  के  लें  फ  प्रदर्शन  फे  लिए

 सेंसर  प्रमाणपत्र  आवश्यक  हैं  सोए  प्रदर्शकों  को  उन  सभी  अपेक्षाओं  का  पालन  हैः  जॉ
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 as
 राज्य  सरकारों

 सित  से न्र  र  दि क  न्नोंके  प्रशासनों  ने  aya  ल/इसेंसिंग  कानूनों  में  निर्धारित  की  हुई

 सेंसरशिप  को  छोड़  कर  सिनेमा  का  विषय  राज्य  विषय  है  भौर  यह  राज्य  सरकारों  का

 काम  है  फि  वे  पर  फिल्मों  के  नियमित  प्रदर्शन  को  उसी  ढ़ंग
 से  विनियमित  करें  जिस

 हग  से  फिल्म  को  विनियमित  किया  जाता  है  1

 बाल  छ  क्या  कलकता

 1443.  श्री  राम  लाल  1: wl ६  NT  ही  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  कलकत्ता  में  ब।ल  श्रम  नृत्य  ण  परियोजना  प्रायोजित  की

 थी  ह

 यदि  तो  क्या  उक्त  परियोजना  धन  भी  कमी  के  कारण  बंद  होने  at  स्थिति

 में  पहुंच  गई  है  और  इसके  पास  केवल  तीन  महींने  तक  कार्य  करने  लायक  धन  राशि  रह  गई

 दै  }
 .

 यदि  at,  तो  इस  परियोजना  को  चालू  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जा  रह ेहैं  ;  और

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाए  जा  रहे  तो  उसके  कारण  कया  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  2  ह  वर्ष  1983-84  के  दौरान

 श्रम  मंत्रालय  ने  बाल  श्रमिकों  कीਂ  शैक्षिक  प्रसुचिधाओं  तथा  स्वास्थ्य  दशाओं  में  सुधार  करने  की

 qua  करने  के  बारे
 में

 कलकत्ता  में  मनोवैज्ञानिक  तथा  शैक्षिक  अनुसंधान  संस्थान  कलकत्ता

 दारा  चलाई  जा  बाल  श्रम  कल्याण  परियोजना  प्रायोजित  की  |

 इस  परियोजना  के  2.93  लाख  रुपए  के  कूल  अनुमानित  बजट  में  से  60  प्रतिशत

 1.76  लाख  रुपए  तक  का  सहायता  अनुदान  देने  का  निर्णय  लिया  गया  था  |  अब  तक

 इस  संस्थान  को  1.36  लाख  रुपए  की  राशि  चार  दोस्तों  में  गई  है  ।  40,000  रुपए  की

 चौथी  fara  1984  में  दी  गई  थी  और  की  पांचवी  एवं  अन्तिम  किस्त

 देने  के  संबंध  में  कार्रवाई  की  जा  रही  हैं  |

 गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  तेल  और  गैस  को  खोज  के  लिए  सर्वेक्षण

 1444.  श्री  नवीन

 शी  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  तेल  और  गैस  की  खोज  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण

 किया  गया  है  ;
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 यदि  तो  असर्वेक्षित  क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  ate

 सर्वेक्षण
 के

 क्या  निष्कर्ष  निकले  इसकी  खोज  के  लिए  क्या  उपाय  fr  गए

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  math  शंकर  :  जी

 हां

 Pg AUD पुरे  सौराष्ट्र  क्षे
 त्र

 का  भू-बेज्ञातिफ
 र  पर  मानचित्रण  फर  लिया  गया है  ।

 राजकोट  तथा  अगरेली  क्षेत्रों  में  geet  तथा  भू-कम्पिल  सर्वोक्षण  किए  गए  हूँ  ।  राजकोट  के

 दक्षिण  में  कोडिनार  क्षत्रों  में  और  अगे  भू-फम्पीध  सर्वेक्षण  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 में  1317  मीटर  की  गहराई  तक  एक  कुआं  खोदा  गया  है  ।

 अब  इस  क्षेत्र  में  कोई  हाइड्रो  कारबन  नहीं  मिले  हैं  ।

 बिहार  में  टेम्प्रेचर  फ्रार्योनाइजेशन '  संबधी  संयंत्र  का  चालू  होना

 1445.  श्री  कमला  feet  मधुकर  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ?
 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  बिहार  में  टेम्प्रेचर  कार्बोनाइजेशन

 का  एक  संयंत्र  चालू  करेगी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  फि  यह  संयंत्र  साफंट  कोक  और  तारकोल  का  उत्पादन

 लेकिन  इसमें  विलंब  किया  ar  रहा  है  ;

 यह  संयंत्र  कब  तक  ANT oy  हो  जाएगा  तथा  इसमें  कब  से  उत्पादन
 होना  शुरू  हो

 जाएगा  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  बिहार  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  करने  के  क्या  कारण
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय के  कोयला  विभाग  A  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag):  से

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 खड़गपुर  में  टेलीविजन  रिले  wer  की  स्थापना

 1446.  sit  नारायण  चौबे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  खड़गपुर  में  एक  टेलीविजन  रिले  केन्द्र  की  स्थापना  की  योजना  और  कार्यक्रम

 को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ;  और
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 TT
 eG

 यदि  इसके  कब  तक  यश  हो  जाने  को  आशा  है  ?

 सूचना प्रो  प्रसार  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  र/ज्य  मंत्री

 एच०  के०  एल०  :  हां  ।  स्थान  का  चयन  कर
 लिया  गया  है  तथा

 मीटर  और  उपकरणों  के  लिए  आडर  पहले  ही  दिए  जा  चुके हैं  ।

 केन्द्र  के  1984  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 र  जगार  क  इच्छुक  लोगों  को  धोखेबाज़ों  से  सुरक्षा

 1448.  oft  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  रोजगार  के  इच्छुक  लोगों  को  जॉ  से  बचाने  के  लिए  कुछ

 उपाय  किए  हैं  ;

 कया  विदेशों  में  भर्ती  के  लिए  कदाचार  की  घटनाएं  हुई  हैं  ;

 पे यदि  तो  1983-84  में  सरकार
 के

 ध्यान  में  s  से  कितने  मामले  भाए हैं  ;

 और

 धोखेबाजों  के  विरुद्ध  नया  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  हां  |  उत् प्रवास  1983

 और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियम  30-12-:  983  से  लागू  किए  गए  हैं  दस  अधिनियम
 के

 केवल  वही  भर्ती  जो  सरकार  के  पास  पंजीकृत  खत् प्रवासियों  को

 विदेश  में  भेज  सकते  हैं  ।

 जी  सरकार  को  ऐसी  कछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 व्र  1983  के  दौरान  सरकार  105  को  मामलों  की  सूचना  दी  गई  है  ।

 1983  के  अधिनियम  मौर  उसके  अधीन  गए  नियमों  में  यह

 व्यवस्था  है  फि  ऐसे  किसी  भी  व्यतीत  को  जो  किसी  उत् प्रवासी  को  धोखा  देता  कम
 से

 कम

 माह  की  कारावास  की  सजा  जिसे  दो  वर्ष  तक  सकता  है  और  कम  से  कम

 1000  रुपए  का  जुर्माना  होगा  जिसे  2000  रु०  तक  बढ़ापा  जा  सकता  है  और  बाद  के  प्रत्येक

 अपराध  के  लिए  दुगनी  होगी  |

 a al ह  सियार  amtert ह  श्री
 क्ष  में  न्यूनतम  वेतन  लागू  करने  सच

 थ  ofes  aaa
 1449.  श्रीमत्  ह  नर ि  इर  नन  नाभ  क्या  शत  और  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 92



 ne  fg
 16  19  S  लिखित  उत्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  द्वारा  हाल  में  कृषि  में  न्युनतम  वेतन  लागू

 करने  एक  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  थ  ।

 यदि  तो  विचार  गोष्ठी  में  भाग  लेने  वालों  के  नामे  क्या  हैं  |

 (7)  उसके  निष्कर्ष  क्या  और

 क्या  उद्योगों  में  जहां  वेतन  में  कोई  संशोधन  नहीं  फिया  गया  है  और  जहां  न्यूनतम
 वेतन  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  न्यूनतम  वेतन  लागु  करने  के  संबंध  में  एक  ऐच  ्  गोष्ठी

 आयोजित  करेंगे  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 ae  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  ety

 विचार  गोष्ठी  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  नामों  की  सूची  विवरण  में  दी  गई

 है  |

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी ०
 7842/84]

 (7)  संगोष्ठी  के  निष्कर्ष  विवरण  वा  में  दिए  गए  हैं  ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिए
 सख्या  एल०  टी०  7842/84]

 (4)  इस समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  स्टाफ  यूनियन  की  सदस्यता  का  सत्यापन

 1450.  श्री  सुशीला  गोपालन  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  1981  और  1982  में  ई०  पी०  एफ०  स्टाफ

 यूनियन  की  सदस्यता  का  सत्यापन  कराया

 (@)  तो  इसके  परिणाम
 यूनियन

 को  बताए  गए  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ome  मौर  पुनर्वास  मंत्री  गिरेन्द्र  :  हां  ।

 और  केरल  क्षेत्र  में  काम  कर  रही  यूनियनों  सदस्यता  के  सत्यापन  के
 काम  1982  में  शरू  किया  गय  परिणामों  को  उस  समय  तक  रोके  रखा

 गया  है जब  तक  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  क्षत्रीय  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  के  गठन  के  बारे  में
 निर्णय  नहीं  ले  लिया  जाता  |
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 मोटर  वाहनों  को  चलाने  के  लिए  एल  पी०  जी०  का  प्रयोग

 1451:  श्री  qto  क्या  कर्जा  मंत्री  as  बतलाने  की  Har  करेंगे

 कि

 x
 क्या  ag  सच  है  कि  आयल  इडिया  दुलियाजन  ने  ९.  मप्र  q  ग  किया  है  कि  मोटर

 ay  Oo VLE वाहनों  चलाने  के  लिए  पेट्रोल  की  तुलना  मेंਂ  एल०  पी'०  कई०  प्रकार  से  बेहतर

 है  }
 +

 यदि  तो  सरकार  मोटर  चालकों  को  इस  बात  के  लिए  प्रोत्साहित

 करेगी  कि  वे अपने  वाहनों  को  दोनों  प्रकार  के  ई  धन  से  चलने  में  सक्षम  वाहनों  में  परिवर्तित

 करवा  लें  ;

 यदि  इस  पद्धति  को  अपनाने  की  अनुमति  दी  जाती  तो  क्या  इससे  घरेलू  रसोई

 गस  की  सप्लाई  को  और  धक्का  नहीं  जिसकी  सप्लाई  पहले  ही  कम  है  ;  और

 इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  करने  का  बिचार  किया  गया

 है

 ऊर्जा  मंक्रालघ  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  mit  दौर  :  जी
 w

 ai

 देश  में  घरेलू  प्रयोग  के  लिये  एल०  पी०  जी०  कीः  aga  मांग  जिसे  प्रथम

 प्राथमिकता  देनी  होगी  ।  निकट  भविष्य  में  गेस  के  फालतू  हो  जाने  की  स्थिति  उत्पन्न  होने  की

 भाषा  नहीं  है  कौर  इस  कारण  सरकार  का  fi फल  Qual  ह
 विगत  अन

 थ  संधान  तथा  प्रयोगिक  प्रयोजनों  को

 आटोमैटिक  ई  धन  के  रूप  में  एल०  पी०  जी०  के  प्रयोग  को  बढावा  देने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 att  प्रश्न  ही  gees  नहीं  होता

 wes  शफिना  प्त
 हँ

 दक्षिण  भारत  में  उच्चतम  न्यायालय  की  न्य  प्रयास  स्वा

 1452.  श्री  जकारिया  थाम  :  कया  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fH:

 कया  दक्षिण  भारत  में  उच्चतम  न्यायालय  की  प्यार  पीठ  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  हैं  ;

 तो  क्या  इस  संबंध
 में

 कोई  श  तिम  निर्णय  ले  लिया  गया है  ;

 ait

 (7)  यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्री  जगनाथ  :  से  भारत  के

 संविधान  के  अनुच्छेद  130  में  यह  उपबंध  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  दिल्ली  में  अथवा  ऐसे

 अन्य  स्थान  या  स्थानों  में  अधिविष्ठ  जिन्हें  भारत  का  मुख्य  राष्ट्रपति  के

 अनुमोदन  से  समय-समय  नियत  करे  ।''  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  इस  संबंध  में  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 देश  में  दूर  संचार  व्यवस्था

 1453.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  इस  बात  को  स्वीकार  फिया  है  कि
 दूर-संचार

 वो  उच्च  प्राथमिकता

 देने  तथा  इस  व्यवस्था  को  बढ़ाया  देने  के  लिए  अधि  पंजी  निवेश  करने  का  समय  आ  गया

 क्या  देश  में  संचार  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  अनेक  महत्वपूर्ण  नीति

 उनमें  से  कुछ  प्रधान  मंत्री  के  निदेश  लिये  गये  है  ;

 सर्दी  तो  देश  में  दूर  संचार  व्यवस्था  में  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 निर्णय  लिए  गये  हैं  ;  और

 वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  इसमें  सुधार  के  लिए
 नला fa नेनाद  vt dq AN  ay  जाने  मालीਂ  यो  जनानों

 की  संख्या  कितनी हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  एन०  :  जी  हां  ।  अतिरिक्त

 टेलीफोन  सुविधाओं  की  तेजी  से  बढ़तीਂ  हुई  चा  ग  को  पूरा  करने  तथा  साथ  हीं  उपभोक्ताओं  की

 बेहतर  सेवा  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  हो  गया  है  फि  दूर  संचार  को

 सच-प्राथमिकता  दी  जाए  |

 जी  af

 यह  नीलेंथ  लिया  गया  है  कि  दूरसंचार  को  एक  ६  दे  दे  द  दे  द  दि ota?  रिस  संगठन  के  रूप  में

 जाए  कौर  इसे  मंत्रिमंडल  समिति  की  नियमित  मानी टॉ टिंग  के  अंतर्गत  लाया

 जाए

 दूरसंचार  सेवा  की  गुणता  में  सुधार  लाने  से  संबंधित  विभिन्‍न  प्रस्तावों

 कीं  जांच
 कर  रहीं  हैं  ।  उन  क्षेत्रों  जहां  लाइन-संयंत्र  की  amar  पर  इलेक्ट्रानिक

 प्रणाली  के  अत्यधिक  जटिल  विनि्देशनों  के  अनुकूल  नए  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  किए
 जाएंगे  और  इन  एक्स चल जों  से  जुड़े  उपभो कता भों  को  age  सेवा  देने  के  उद्देश्य  से  जहां  के
 नेटवर्क  को  नया  रूप  देने  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है
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 उद्योगों  के  प्रबन्ध  में  छामिकों  की  भागीदारी

 1454.  श्री  बृजमोहन  सन्ता  क्या  धम  ओर  qaaia  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि

 विभिनन  क्ष
 त्रों  में

 उद्योगों  के  ह  दि  | ए  va  में  श्रमिकों  की  VLEATCE: Fk: BTS: Ae कीः  मे
 —

 कारगर  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  नया ८ ब्य  रा  है  a

 क्या  यह  सच  है  कि  गर  क्षत्र  के  उद्योगों  में  इस  योजना  के  कार्यान्वयन

 में  कोई  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ;  और

 यदि  तो  गैर  सरकारी  और  सरकारी  दोनों  क्षत्रों  में  प्रबन्ध  के  fafa  स्तरों

 पर  श्रमिकों  की  कारगर  भागीदारी  के  लिए  कया  कदम  उठाएं  जाने  की  विचार  हैं
 ?

 प्रम  और  पुनर्वास  मन्नी  बीरेन्द्र  (*)  प्रिय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  192

 उपक्रमों  में  124  उपक्रमों  ने  श्रमिक  सहभागिता  की  स्वैच्छिक  योजनाओं  (  [975  या

 1977  को  किसी  न  किसी  रूप  में  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  सुचित  किया  है  ।  इस  बीच

 सरकार  ने  शरार  १  सहभागिता  को न  उपाध्यक्ष  AAT  30  दिसंबर  1983  को  अधिसूचित

 निजी  क्षेत्र  योजना  के  कार्यान्वयन
 में

 अधिक  प्रगति  नहीं  हुई

 रकार  देश  में  प्रबन्ध  में  श्रमिक  सहभागिता  क़ो  संबंध  पद्धति  का

 का  afer  मंग  बनाने  के  लिए  अपने  प्रयास  जारी  रखे  हुए  है  ।  प्रबन्ध  में  श्रमिक  सहभागिता

 विकास  प्रक्रिया है  और  योजना  इस  विकास में  एक  बदम  है  ।

 विभागों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सरकार  दारा  30  1983  को  अधिसूचित  योजना

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  वह  वा  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  करें  ।

 निर्वाचनों  में  पयवबेक्षफीं  की  विधिक  afeaai

 14:  5.  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 श्री  सूरजभान  :  कया  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  र

 त्र  है  ba  दिर वा चिन ९  TTA  योग  के  न्
 देशों

 का  उल्लंघन  fae (a)  कया  यह
 qn  से

 जाने  थी  बढ़ती  हुई  घटनार्णों  और  पर्यवेक्षकों  कंपनी  aa  वाली  +  समस्याओ

 जिनके  समाधान  के  लिए  उन्हें  स्थल  फर  हीਂ  उपाय  करने  ध्यान
 ९
 aa

 पा  कैदियों
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 की  विधिक  शक्तियां  बढ़ाने  की  सिफारिश  at  है  ताकि  वे  अधिक  प्रभावी  रूप  से  कार्य  कर

 सकें ;

 यदि  तो  उसे  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  औ  ९

 (7)  सरकार
 ने

 किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  |

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  से  निर्वाचन

 आयोग  ने  हाल  ही  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  बात  की  सिफारिश  वी  है  फि  निवचिनों

 के  समय  आयोग  द्वारा  नियुक्त  गए  प्रेक्षकों  को  आभधोग/प्रादेशिक  आयुक्त  की  ओर  से

 जिला  निर्वाचन  Fea far  पीठासीन  और  मतदान  आफिसरों

 निर्वाचन  आयोग  के  अनुमोदन  के  अधीन  रहते  स्थल  पर  निदेश  जारी  करने  की  वहीं  कानूनी

 शक्तियां  दी  जो  उप  निर्वाचन  आयुक्त  भौर  निर्वाचन  आयोग  के  afaa  की  हैं  ।  सरकार

 इस  सिफारिश  आयोग  से  प्राप्त  अन्य  सिफारिशों  के  समीक्षा
 कर

 रही  है  ।

 1970
 से  1983  तक  फॉर सखा ना  मजदूरों  की  वास्तविक  आय

 1456.  श्री  अजप  fara  :  या  धम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ars ने कया  1970  से  1983  तक  के  वर्षों  में  कारख़ाना  म  IgGs  ||  की  मजूरी  भुगतान

 af

 aia
 के  भन्तगंत  हुई  वास्तविक  आय  के  सूचकांक  संबंधी  कोई  ata  सरकार  के  पास

 हैं  ;

 यदि  तो  उक्त  सूचकांक  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 मजदूरों  की  वास्तविक  आय  में  वृद्धि  और  गिरावट  के  क्या  कारण हैं  ;

 र

 मजदूरों  की  वास्तविक  आय
 के

 संरक्षण
 के

 लिए  सरकार
 ने

 क्या  कदम  उठाए

 हूँ ?

 va श्रम  शर  पुनर्वास  मंत्री  धीरेन्द्र  :  और  |  (  प्  जश्न  la एक  वरण  संलग्न  है

 जिसमें  मजदूरी  संदाय  अधिनियम  के  अधीन  कारखाना  श्रमिकों  की  घर  1978  तक  की  वास्तविक

 जाय  का  सूचकांक  दिया  गया  है  ।

 वास्तविक  भाव में
 कमी  या  बढ़ोत्तरी  का  सीधा  संबंध  सामान्य  मूल्य  स्थिति  से

 होता  है  जो  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  प्रतिबिम्बित  होती  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  मूल्य-स्थिति  की  बारीकी  से  पुनरीक्षा  करती  आ  रही
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 है  और  आवश्यक  भूतों  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  खने  के  लिए  masa  कदम  उठाती  रही  है
 ।

 श्रमिकों  की  वास्तविक  आय  मजदूरी  दरों  में  अधिक  सं  शोधन  करने  के  अलावा  कीमतों

 at  बढ़ोत्तरी  को  निष्क्रिय  करने  के  लिए  जीवन  निर्वाह  खां  सूचकांक  से  सम्बद्ध  प्रतिपूरक /

 मंहगाई  भत्ता  देकर  संरक्षित  विया  जा  सकता  है  संगठित  क्षे  त्रों-सरकारीਂ  भर  निजी-दोनों  ही  में

 जहां  प्रायः  मजदूरी  दरें  सामूहिक  सौदे कारी  के  -  जरिये  तय  होती  वहां  समझौता  पर  पहुं  चने

 के  लिए  मलय  बढ़ोत्तरी  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  इसके  औद्योगिक  श्रमिकों  से  सम्बद्ध

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  तथा  प्रतिबिम्बित  जीवन  निर्वाह  at  में  हुई  बढ़ोत्तरी  को
 निष्क्रिय

 करने  के  लिए  श्रमिकों  को  समय  समय  पर  मंहगाई  भत्ते  की  अदायगी  की  जा  रहीਂ  है  ।  असंगठित

 क्षेत्रों  के  संबंध  जहाँ  मजदूरी  दर  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अधीन  निर्धारित  की  जाती

 जुलाई  1980  में
 हुए  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  न्यूनतम

 मजदूरी  में  कम  से  कम  दो  वर्ष  में  एक  ait  था  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  50  प्वाइंट ों  की  वृद्ध

 होते  इनमें  जो  भी  पहले  संशोधन  जाएं  ।  यह  निर्णय  सभी  राज्य  सरकारों  को

 सुचित  कर  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  भरोसा  किया  गधा  है
 ?  कि  वे  न्यूनतम

 मजदूरी  में  परिवर्ती  महंगाई  दत्त  के  मामू  ले  को  सम्बद्ध  करने  की  व्य वहा यंता  पर  बिचार  कर

 ताकि  मजदूरी  पते  आवश्यकतानुसार  समय-समय  पर
 उपभोक्ता

 मूल्य  सूचक क
 में  हुए  afurta  के

 अनुसार
 समायोजित  किया  जा  सके  ।

 विवरण

 विनिर्माण  उद्योग  में  प्रतिमाह  और  से  कम  गाय  वाले  श्रमिकों

 की  1962-78  के  f लिए  घास
 SUNS  केक

 स्टीवी
 आध  का  सूचकांक ।

 ay  भाव  का  सूचकांक  खिल  भारतीय  वास्तविक  भाव

 उपभोक्त  मुल्य  का  सूचकांक

 सूचकांक ह  "  कॉलम  2  x-100

 (
 (aTare  को  कालम

 1661=  100  तक  बदल

 i  दिया

 सिनक  क  न  क  अ  र  द  nt  ि  a

 1  2  3  4
 a  णगण  एन  दबका णाणा्इचय  ग क ्  क  ह  आ  यं

 ज

 प्रतिमाह

 से  कम  कमाने  लाले

 श्रमिकों  के  लिए

 1961
 -

 100)

 1962  106  103  103

 1963  109  106  103
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 2

 a  जी ce  ey  क

 1964  114  121  94

 1965  128  132  97

 1966  139  146  95

 1967  151  166  91

 1968  160  171  94

 1969  170  169  101

 1970  180  178  101

 1971  185  183  101

 1972  199  194  103

 1973  210  228  92

 1974  207  293  71

 1975  207  310  67

 प्रतिमाह  1000/₹०  की

 से  कम  कमाने  घाले  1976 =  100  वक

 श्रमिकों  के  लिए  बदल  दिया

 (atarz  1976  100)

 1977  112  108  104

 1978  118  111  106

 सोच  कारखाना  श्रमिकों  से  सम्बद्ध  आकड़ों  में  रक्षा  प्रतिष्ठानों  ates  शामिल  हैं

 लेकिन  रेलवे  तथा  मौसमी  स्वरूप  उद्योग  .  -  जिनमे  पेय

 तम्बाकू  मौर  निर्माण  शामिल  के  आंकड़ें  नहीं  हैं  ।

 1961=  100  कके  आधार  सूचकों  का  अनुसार  1976  नकी  aa के
 100  को

 1961  214.  24  के  बराबर  मान  कर  लगाया  जा  qT!  है  इस  आधार
 पर  बच्चें  1977.  का

 जुमारात
 सूचकांक

 240  है  |
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 नया

 पार्थसारथी  समिति  की  सिफारिशें

 1457.  शी  भजित  कुमार  साहा  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  ag  सच  है  कि  प्रसारण  माध्यमों  के  लिए  समाच।र  नीति  सम्बन्धी  पाथेंसा  रथी

 समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों में  यह  बताया  var है  कि  राजनीतिक  मतभेदों  सम्बन्धी

 समाचार  देने  में  प्रसारण  माध्यमों  को  अधिक  वस्तुपरक  होना  चाहिए  और  दृष्टिकोणों  की

 भिन्नता  को  उसी  समाचार  बुलेटिन  में  व्यक्त  किया  जाना  चाहिए  ;  और

 यदि  तो  डेस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :  प्रसारण

 माध्यमों  द्वारा  राजनैतिक  विवादों  को  कवर  किए  जाने  की  समाचार  नीति
 सम्बन्धी  पाथ सा रथी

 समिति  ara  की  गई  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं

 (1)  राजनीतिक  विवादों  की  रिपोर्टिंग  प्रसारण  माध्यमों  का  मार्गदर्शन  वस्तुनिष्ठ ता

 कौर  निष्पक्षता  द्वारा  किया  जाना  ;

 (2)  राजनीतिक  गतिविधियों  को  मुख्यतया  समाचार  के  आधार  पर  ही  कवर

 किया  जाना  चाहिए  ।  राजनीतिक  रिपोर्टिंग  में  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  किसी  एक

 या  अन्य  दल  के  प्रति  कोई  पक्षपात  न  हो  ;

 (3)  sea  विभिन्‍न  दृष्टिकोणों  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  देने  का  होना  चाहिए  ;

 (4)  यदि  एक  ही  बुलेटिन  में  विविध  दृष्टिकोण  प्रतिबिम्बित  नहीं  किए  जा  सकते हों

 तो  संतुलन  की  उचित  समयावधि  के  अन्दर  प्राप्ति  की  जानी  चाहिए  ।

 इन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  ‘antzafl
 सिद्धान्तों  कार्यान्वयन  हेतु

 आकाशवाणी  और  दूरदशेन  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  |

 भंडारों  से  agar  तक  टेलीफोन  लाइन  बिछाना
 और  इसे  गिरिडीह  जिला

 मुख्यालय  के  साथ  जोड़

 1458:  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया
 संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 न्
 को क्या  यह  सच  है  कि  गिरिडीह  जिले

 जमुआ  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  टेलीफोन  ग्राहक  जिला  अधिकारियों  अथवा
 विशिष्ट  व्यक्तियों

 न्या
 से  जिला  मुख्यालय  टेलीफोन  एक्सचेंज  कथा  (  q ft  अन्य  एक्सचेंज  के  माध्यम  से  सीधा  सम्पर्क

 नहीं  कर  सकते  ;
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 क्या  उन्हें  बेकार  में  ही  टेलीफोन  बिल  चुकाने  पड़ते  हैं  और  इसके  विरोध  में  कई

 अभ्यावेदन  भेजे  जा  चके  हैं

 क्या  यह  भी  संच  है  कि  सुखिया  और  घन वार  से  पटना

 कौर  कलकत्ता  के  लिए  व्यापारिक  प्रयोजन  हेतु  टू  क-काल  बुक  करने  के  बाद  लाइन

 नहीं  मिलतीਂ  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  भण्डारों  से  जुआ  तक  सात

 किलोमीटर  की  नई  लाइन  बिछाकर  भर  उसे  गिरिडीह  जिला  मुख्य  से  जोड़  कर

 सवार  प्रणाली  को  अधिक  उपयोगी  और  लाभदायक  बनाने  का  है  ate  यदि  तो  कब  तक  ?

 सचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  ato  ए  जी  नहीं  ।

 उपभोक्ताओं  को  मिलाई  गई  ट्रक  कालों  से  सम्बन्धित  टेलीफोन  बिल  तथाਂ

 केवल  टेलीफोन  कां  किराया  देना  पड़ता  है  ।  राजधानबाड़  को  गिरिडीह  के  साथ  जोड़ने  के  बारे

 में  कुछ  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  जो
 तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहार  नहीं  है  ।

 (7)  जी  नहीं  ।  फिर  लम्बी  दूरो  ns at  वायर  एलाइनमेट  तथा tad  fi विजय विद्युतीकरण

 केबिलों  के  कारण  कभी-कभी  गिरिडीह  तथा  इससे  दूर  के  स्थानों  की  ट्रक  काल  मिलने  में

 कठिनाई
 होती  है  ।

 भंडारों  से  जम्मू  तक  नई  लाइन  ब्रितानी  तथा  इसे  गिरिडीह

 जिला  मुख्यालय  के  साथ  सीधा  जोड़ना  इस  देहाती  इलाके में  ओजरहैंड  इलाइनमेंट  के  रखरखाव

 में  पेश  आने  वाली  दिक्कतों के  कारण  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहार  नहीं  है  ।  संच/र

 प्रणाली  को  अधिक  उपयोगी  एवं  लाभप्रद  बनाने  के  उद्देश्य  से  इशरी  बाजार  से  गिरिडीह  गौर

 सूर्या से  इसरी  बाजार के  बीच  करियर  प्रणाली  की  स्थापना  करने  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 महात्मा  प्०  जवाहर  लाल  नेहरु  और  भरों  लाल  बहादुर

 कास्त्रो  महत्व रण  भाषणों  के  कसेट

 1459.  श्री  रोक  राम  जेन

 श्री  सभाष  चन्द्र  यादव

 एम  ०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मं  यह  बताने  को

 HAT  करेंगे  कि

 (*)  क्या  देश  में  अम  लोगों  के  उपयोग  के  लिए  महात्मा  पंडित  जवाहरलाल

 नेहरू  गौर  श्री लाल  बहादुर  शास्त्री  के  कतिपय  महत्वपूर्ण
 भाषणों

 को  कैसेटों  के  रूप  मैं

 उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  वीणा  creflat  है  ;  atx
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 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्नी  गुलाम  नबी
 :  और

 कापी  आदि
 कोई

 के  अनुरूप  आकाशवाणी  ग्रामोफोन  डिस्क/कंसेट  बनाने

 और वाली  वाणिज्यिक  फर्मों  को  राटीय  नेताओं  के  भाषणों  और  प्रख्यात  कलाकारों  के  गीत

 उनकी  विविध  wares  और  सांस्कृतिक  अभिव्यक्तियों  के  अन्य  रूपों  की  रिकॉाडिंगों
 के

 माकाशचाणी  के  संकलन  का  वाणिज्यिक  प्रयोग  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करता  है  ताकि  उनका

 लोगों  में  व्यापक  रूप  से  factor  हो  ।  इत  स्कीम  के  sata  विद

 fe  लाइट  हैज  गान-आउंट  '  नामक  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  भाषणों  क्रो  ग्रामाफोन

 कम्पनी  द्वारा  पहले  ही  रिलीज  किया  चका  है  और  वे  लोगों  को  बिक्री  लिए  उपलब्ध  हैं  ।

 आकाशवाणी  की  संग्रहालयीन  सामग्री  तक  मान्यताप्राप्त  सार्वजनिक  निकायों  और

 विद्यालयों  तथा  अन्य  सा वेज सिक  dearth  हारा  अनुशंसित  व्यवितर्या  को  at  कार्तिक

 अनुसंधान  ale  सदन  के  लिए  पशु  च  तथा  उनकी  प्रतियां  उनको  देने  की  अनुमति  है  ।

 राव  टला रास  पर  स्मारक  डॉक-टिकट  wee  करता

 1460.  श्री  सभाष  चन्द्र  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 या  देश  में  विशेष  ale  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किए  गए  हैं

 (@)  क्या  1984  के  लिए  ऐसे  डाक-टिकट  जारी  करने  का  कोई  area  तार

 और किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 कया  वर्ष  1984  के  दौरान  1957  स्वतंत्रता  सेनानी  राव  तुलाराम  पर

 कोई  स्मारक  डाक  टिकट  जारीਂ  करने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 चार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  जी  at

 जी  हां  ।  वर्ष  1984  के  दौरना  जारी  किए  जाते
 बाले  स्मारक  बिशेष  डाक-टिकटों

 का  कार्यक्रम  वितरण  में  fear  गया है  ।

 fag  ।  के  स्वाधीनता  संग्राम  की  घटनाओं
 को

 चित्रित

 करने  वाली  डाक-टिकट  .1:983  से  की  इस  खला के  aaa  शाव

 तुलाराम  पर  डाकिन frre  सारी  करने प्  नी  i “I  ने  को  सिफ़ारिश  नहीं  की  गई
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 विवरण

 1984  के  दौरान  स्मारक  डाक  fees  जारी  करने  का  भर्ती  कार्यक्रम

 awe

 श  वी  लाइट  केपलर  ।  जनवरी

 डेक्कन  डांस  9  जनवरी

 15 एशियाई  सोसाइटी  की  द्वितीय

 राष्ट्रपति  द्वारा  नौसैनिक  बेटे  का  निरीक्षण  12  फरवरी

 टिकटों  का

 डाक  जीवन  बीमा  1  फरवरी

 12  थीं  अंतर्राष्ट्रीय  कुष्ठ  कांग्रस  20  फरवरी

 वासुदेव  बलवंत  फड़के  21  फरवरी

 भारत-साधित  मानवयुक्त  संयुक्त  अंतरिक्ष  उड़ान  अप्रैल

 निश्चित  की  जानी

 भारत  का  स्वाधीनता  संग्राम
 10

 मई

 मंगल  पांडे

 नाना  साहिब

 तात्या  टो

 बेगम  हजरत  महल

 दास  खिला-पहली  पुण्यतिथि  11  जून

 भौलश्पिक  जुलाई

 निश्चित

 जानीਂ

 सफेद
 पंखों  वाला  ge  डक  1.  लक तु बर

 बाल  दिन  14  नवम्बर

 भारत  के  किले

 तारीख  निश्चित arta  सलाह

 की  जानी  है  ।
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 1

 aire  बिल्ले

 दुलहिनें

 बाबा  किलो  राम

 डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  3  दिसम्बर

 6  दिसम्बर स्वामी  हरिदास

 ite  नागाणा

 ff  लगाये  त् रहे  लगन  ले
 ~

 same  बुलेटिनों  के  प्रसारण  में  प्र  ला  समय

 1461.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  site  दिल्‍ली  दूरदर्शन  से  अंग्रे  जी/हिन्दी  और  अन्य  क्षेत्रीय  भाषियों

 के  समाचार  बुलेटिनों  के  प्रसारण  में  प्रतिदिन  कितना  समय  लगता  है  ?

 सावन  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  a  मंत्री  गुलाम  नबी  :

 आकाशब्राणों

 घरेलू  सेधा  लगभग  26  घन्टे  19  मिनट

 from  लगभग  8  घन्टे
 37  मिनट

 दूरी ोन

 aT sit  और  हिन्दी  के  बुलेटिनों  के  लिए  दिया  गया  समय  40  मिनट  है  ।  दूरदर्शन  केन्द्र

 दिल्‍ली  mrafaray.  भाषाओं  में  कोई  समाचार  बुलेटिन  टेलीकास्ट  नहीं  करता  ।

 1984-85  के  दौरान  कोटा  और  areas  जिले  के  गांवों  का  वि  |
 ro

 रत करण

 1462.  श्री  चतु भु ज
 :  कया  ऊर्जा  मन्त्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  झालावाड़  जिलों  के  प्रत्येक  तहसील  में  1984-85  के  दौरान

 किन-किन  गांवों
 को  विद्युतीकरण  किया  जाना  है  ;

 क्या  राजस्थान  के  कोटा  जिले  की  अधीन  तहसील  के  जद  पुरिया

 केसरा  अधीन  और  अन्य  गांवों  को  विद्युत  की  नियमित  दर  और  उचित  पूति  बाप वेर

 ब्रिड  से  बिजली  की  पूर्ति  में  कठिनाई  के  कारण  बयान  से  की  जाती  हैं  ;

 क्या  कोटा  जिले
 में

 बापावेर  ग्रिड  के
 लिए

 एक  थी०  प  ट्रांसफामेंर

 मंजूर  किया  गया  है  और  वहां  ग्यारह  हजार  लाइनों  के  लिए  खम्बे  पहले  ही  लगा  दिए  गए  हैं

 शौर

 404
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 यदि  तो  1/2  किलोमीटर  की  के०  बी०  लाइन  कब  तक  बिछा  दी  जाएगी

 और  इन  गांवों  को  बिजली  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  एक  वी०  ट्रांसफार्मर  वब

 तक  लगाया  जाएगा  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  ai)  से  राज्य  बिजली

 बोड़ें  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 बिहार  में  बिजली  की  दर

 1463.  wt  कमला मिश्र  मक्का  क्यों  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  अपगत  है  कि  बिहार  में  बिजली  के  लिए  प्रभार  की

 दरें  तुलनात्मक  रूप  में  कहीं  अधिक  हैं  जबकि  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  लघु  उद्योगों  के

 विकास  के  लिए  इसकी  दरें  कम  रखी  हैं  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 बिहार  में  लघु  उद्योग  अपने  को  जीवित  रख  सकें  भर  प्रगति  कर  सकें  इसके

 लिए  क्या  उपचारात्मक  कोताही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  att  बिहार  राज्य

 बिजली  ats  द्वारा  लघु  उद्योगों  लगाए  गए  बिजली  के  प्रभार  देश  में  केवल  बम्बई  विद्युत  प्रदाय

 गौर  परिवहन  उपक्रम  को  छोड़  कर  सब  से  अधिक  लघु  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न

 राज्य  बिजली  बोर्डों  धा  रियों के  लिए  भौसत  बिजली  की  दरों  को  दिखाने  वाला  विवरण

 संलग्न है

 (7)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर
 दी  जनाएगी  ।

 विभिन्न  राज्य  बिजली  बोर्डो/लाईसेंसधा  रियों  के  लिए  अनुमान  औसत

 की  दरों  को  दिखाने  वाला  विवरण  :

 लिए

 राज्य  पिजर्लाबोडं  दर  पैसे  में  किलोवाट  आवर

 संख्या  लाइसेंसधारियों  के  नाम  लघु  उद्योग  5  अश्व  शक्ति  10  संयंत्र

 भार  अनुपात  (272  किलोवाट

 द्र  बिजली
 एफ  सी  ए  जोड़

 क  अ  आ  व  अ  ै  क  े  ह  कै  आ  य  अ  य  ि

 2  3  द्र
 en नन  a  er  प  य  य  य  et

 TH  प्रदेश  51-84  51-84

 असम  35°00  2-00  57-00
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 2  3  4  5  6

 a  ee  a,

 3  बिहार  84-00  2-00  किड  76-00

 4  1-12  56-05 गुजरात  38.23*  16-76

 ध्
 हरियणाਂ  42.00  4.00  36-00

 हिमाचल  प्रदेश  30-00  4.00  34-00

 20-00  2:70  22:70 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक  40-00  4-50  44.50

 केरल  23-86  2-3)  26-25

 10  मध्य  प्रदेश

 शहरी  46.00  1-50  47-50

 ग्रामीण  42:00  43-50 1-50

 11  महाराष्ट्र  44-25  1-00  45-25

 12  उड़ीसा  40-00  6-33  2.22  48.55

 13  मेघालय  67-00  1-00  68-00

 पंजाब  37-40 14  30  00  5-00  2-40

 15  राजस्थान  34-00  6-00  40-40

 16  तमिलनाडू

 मद्रास  65-00  65-00

 न्य  60-00  60-00

 17  उत्तर  प्रदेश  50-00  2-00  1-283  53-283

 18  पश्चिम  बंगाल  60-00  1-50  61-50

 19  अहमदाबाद  40-71  119  32-1599  74.0599

 20  बेस्ट  59-332  1-00  34.24  94.572

 21  बम्बई  5  1  न्  4  1.00  32.45  84-59

 1.50 22  सी  39-00  26:80  67-30

 23  35.90  3-00  38-00 बसु

 केवल  रात्रि  के  दौरान  (10  बजे  रात्रि  से  6  बजे  बिजली  की  खपत  पर

 5  पैसे  |प्रति  किलोवाट  आवर  छूट  की  अनुमति  दी  गई  है  ।
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 ato Ate  क्
 ~

 एच ०
 की  हल्दिया  यूनिट  के  30

 मेगावाट

 रक्षित  बिजली  संयत्र  का  निर्माण  ara

 1464.  st  सत् पगो पाल  मिश्र  :  रसायन  और  बे्रक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्
 क्या  हिन्दुस्तान  फर्ट्लाइजस  कॉपोरेशन  हल्दिया  यूनिट  के  30  मेगावाट  का

 रक्षित  बिजली  संयंत्र  का  निर्माण  काय  शुरू  हो  गया  है  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 -afe  तो  उसके  न॑  कारण  है  ;

 क्या  इस  संबंध  में  पूंजी  निवेश  का  निर्णय  कर  लिया  गया  हैं  |

 क्या  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर्स  कार्पोरेशन  की  हल्दिया  युनिट  के  30  मेगावाट  के

 रक्षित  बिजली  संयंत्र  के  निर्माण  हेतु  धनराशि  दे  दी  गई  है  ;

 (*)  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भर

 {3)  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उवेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामचन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  ने  29.04  करोड़  रुपये  कीਂ  लागत  पर  हल्दिया में  30

 सेसवताट  का  कैंटीन  पावर  सयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  [1981  में  अनुमोदित  प्रदान

 फिया  था  यूरिया  और  के  संयंत्रों
 को

 चलाने  के  लिए  पावर  की  वर्तमान

 कुल  बिकता
 32  मेंगावाट  है  और  ग्रिड  गस  टरबाइन  लथा  स्टीम  संयंत्र  से  पावर  की  वर्तमान

 उपलब्धि  लगभग  32  मेगावाट  है  ।  संसाधनों  कठिनाइयों  तथा  बारम्बार  मेकेनिकल

 खराबियों  को  ध्यान  रखते  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इस  स्तर  पर  कैटिच  पावर

 प्लॉट  पर  अतिरिक्त  न  किया  जाएं  बल्कि  सभी  प्रयासों  एवं  क्षेत्रों
 को  यूरिया

 और  नाइट्रोफास्फेट  संयत
 को  चालू  करने  पर  केन्द्रित  फिया  जाए  |

 से  उपयोग  और  के  लिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 राज्यों  में  कृषि  श्रमिकों  क  लिए  न्यूनतम  सजूरी  लाग  किया  जाना

 1465.  श्री  पी०  के
 ०
 कोरिया  :  पया

 श्रम
 और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 धट
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 क्या  सरकार  की  यह  जानकारी
 है

 कि  खेतीहर  मजदूरों  के  लिए  निश्चित  मजूरी
 aay को  अनेक  राज्यों  में  लागू  "al  किया  जाता  |  अ

 क्या  को  यह  जानकारी  भी  है  कि  अधिकांश  राज्यों  में  न्यूनतम  मजूरी

 दरों  को  लागू  करने  के  लिए  कोई  पृथक  तंत्र  नहीं  और

 यदि  तो  राज्यों  में  एक  तन्त्र  क॑  जरिए  कृषि  क्षेत्र  में  न्युनतम  मजूरी  लागू

 किए  जाने  का  निश्चय  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ;

 शरम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  नहीं  ।  उपलब्ध  रिपोर्टों  के

 अनुसार  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  उनके  द्वारा  निर्धारित  मजदूरी  की  अदायगी  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  हैं  ।

 हालांकि  राज्यों  ने  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  को  लागु  करने  के  लिए  उपाय

 किए  फिर  भी  यह  महसूस  किया  गया  कि  कई  राज्यों  में  वत  मान  तंत्र  पर्याप्त  नहीं  हैं

 जुलाई  1980  में  हुए  राज्य  श्रम  मन्त्री  सम्मेलन ने  सिफारिश  की  कि  कृषि  में

 स्पून तम  मजदूरी
 को  बेहतर  ढंग

 से  लागू  करने
 के

 लिए  निम्नलिखित  उठाए  जाने

 चाहिए  |

 (1)  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  के  कार्यान्वयन  को  कार्यक्रम की  एक  मद  के

 रूप  में  तेजी  से  आगे  बढ़ाया  जाए
 ।

 (2)  श्रम  कानूनों  के  कार्यान्वयन  के  लिएं  और  विशेषकर  कुंजी  में  न्यूनतम

 मजदूरी  को  जिला  आ  तालुक  स्तरों  पर  लागू  करने  के  लिए  एक  अलग
 तंत्र

 होना  चाहिए  |  ऐसे  तंत्र  को  प्रत्येक  राज्यों  स्थिति  के

 पंचायत  कौर  अन्य  विभागों  की  सहायता  लेनी  चाहिए  ;

 (3)  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  के  कार्यान्वयन  का  काम  देखने  के  लिए  के  भीतर

 विभिन्‍न  स्तरों  पर
 त्रिपक्षीय  समितियां

 गठित  की  जामी  चाहिएं  ;

 x  in

 (4)  न्यून मत  मजदूरी  अधिनियम  के  अधीन  नियोजक  द्वारा  देय  न्यूनतम  मजदूरी  के

 सम्बन्ध  में  कृषि  श्रमिकों
 में  उनके

 निकायों
 के

 प्रति  जागरुकता  लाने  के  लिए

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रमिक  शिक्षा  कार्यक्रमों  को  तेज  किया  जाना  चाहिए  ;

 (5)  ग्रामीण  क्षत्रों  में  श्रमिकों  के  संगठन  बढ़ावा  देने
 के  जिए  कदम  उठाए  जाने

 a.
 दशी  को  ला चाहिए  जिससे  कृषि  में  न्यूनतम  मज

 a  गु  करने  में
 सुविधा  होगी  ।

 108
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 ——  ह

 थे  सिफारिशें  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  हैं  ।  इसके  और

 संघ  राज्य  क्षत्रों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  (1)  सांविधिक  न्यूनतम  मजदूरी  का

 प्रैस  तथा  ग्राम  पंचायतों  कौर  जिला  परिषदों  के  माध्यम  से  व्यापक  प्रचार

 (2)  उन  अतिसंवेदनशील  क्षत्रों  में  न्यूनतम  मजदूरी  के  प्रवर्तन  पर  ज्यादा  ध्यान  दें  जहां

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कृषि  श्रमिक  केन्द्रित  (3)  न्यूनतम  मजदूरी  के

 प्रदान  को  विभिन्न  कार्यक्रमों  अर्थात  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  काय  समेकित  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  आदि  के  कार्यान्वयन  के  साथ  समन्वित  करना  चाहिए  कौर  (5)  जहां  कहीं

 भी  areas  परेशान  sada  तंत्र  को  सुदृढ़  किया  जाना  चाहिए  ।

 लघु  संगठित  उद्योगों  और  सरकारी  कर्मचारियों  की  वैतनिक  छुट्टियों

 में  एकरूपता

 1466.  et  ईਂ  बाला नन्दन  :  बया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  qe  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या
 यह  सच  है  कि  लघु  क्षेत्र में  क

 याएं
 दि  bt  द  क  क  की  afer  उद्योगों  में  कामगारों  को

 तुलना  में  कम  वैतनिक  छुट्टियां  दी  जाती  हैं
 ;

 यदि  तो  वैतनिक  छुट्टियों  के  मामलों  में  लघु  क्षत्र  के  कामगारों  को  संगठित

 क्षेत्र  के  कामगारों  के  बराबर  लाने  के  लिए  सरकार  क  विचार  .  क्या  प्रथम  old  का

 are

 क्या  सरकार  को  विचार  सरकारी  कर्मचारियों  की  तरह  सभी  औद्योगिक  कामगारों

 के  लिए  एक  समान  आधार  घर  alien  वैतनिक  छुटिटयां  निर्धारित  yey
 का  है  ?

 क्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  भर  औद्योगिक  श्रमिकों  के

 लिए  राष्ट्रीय  और  त्यौहारों  छुट्टियों  के  aed  में  समानता  नहीं  राष्ट्रीय  और  त्यौहार

 छुट्टियों  देने
 के  लिए  प्रश्न  को  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  कानूनों  द्वारा

 निर्धारित  किया  जाता  है  और  जहां  कोई  कानून  नहीं  पहां  राज्य  के  नियोजकों  तथा  श्रमिक

 संगठनों  के  पाथ  परामर्श  करके  राज्य  सरकार  द्वारा  अधिसूचनाएँ  जारी  करके  किया  जाता

 +

 (7)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मंगलौर  कैमिकल्स  एंड  फर्ट्लाइजस  कर्नाटक  का  बन्दे  होना

 श्री  st
 hae  ु

 :  क्या  गौडा
 रसायन  और  उनका  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  वात  जानकारी
 है

 कि  बिजली  कीਂ  जबरदस्त  के  कारण

 009
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 ee ne

 ~
 कर्नाटक  राज्य  के  पन  म  खर  fry  त  weytaer ह  ि  दिये  चली  aS  al क्ष  त्र  की  मंगलौर  केमिकल्स  ए  ड  mea a

 उचित  काल  के
 लिए  बंद  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  मंगलौर  केमिकल्स  एंड  फर्टिलाइजर्स  में  यह  स्थिति  जारी क

 रही  हो  2000  से  अधिक  मजदूर  बेकार  हो  और

 यदि  at,  तो  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या

 कदम  उठाए हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  बसंत  :  मंगलौर  कंमिक्रल्स  एण्ड

 फर्टिलाइजर्स  fro  का  उर्वरक  कारखाना  राज्य  विद्युत  बोर्ड  द्वारा  लागू  की  गई  विद्युत  कटौती

 के  करण  1984  की  सांय  से  पूर्ण  रूप  से  बन्द  कर  दिया  TAT  है  ।

 और  कंपनी  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समय  सभी  कमंचारी  अनुरक्षण  कायें

 और  अन्य  कार्यकलपों  में  व्यस्त  हैं  ।  यदि  कारखाना  इस  माह  के  मध्य  से  आगे  तक

 बन्द
 चलता  रहा  तो  लगभग  520  कामगारों  को  जवान  छुट्टी  देनी  पड़ेगी  सरकार

 ने
 राज्य

 सरकार  से  अनुरोध  किय  है  कि  मंगलौर  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  लि०  को  अपेक्षित  मात्रा

 में  पावर  की  आपति  पुनः  प्रारंभ  करें  ।  भविष्य  में  बिद्य,/त  कटौतियों  के  कारण  होने  बाली

 हानियों  से  के  लिए  कंपनी  एक  कंप् टिव  पावर  प्लांट  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  रखती

 tt  थ

 अल्मोड़ा  में  संडलोय  अभियन्ता  टेलीफोन  का  कार्यालय  खोलना

 1468.  श्री  हरीश
 रावत

 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  अल्मोड़ा  मे
 मंडलीय  टेलीफोन  का  कार्यालय

 खोलते  का  निर्णय  लिया  भौर

 यदि  तो  उपरोक्त  HTaTaAT  द्वारा  कब  तक  कार्य  शुरू  कर  दिए  जाने  की

 सभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  त्रीਂ  एस  :  ill cs
 नहीं  ।  निर्धारित

 कार्यभार  संबंधी  मानदंडों  के  आधार  पर  इस  प्रस्ताव  का  औचित्य  सिद्ध  नहीं  होता  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कलाकार  पत्र  nail को  सजूरी  में  बुद्धि  के  लिए  का  पंचवाही

 1469.  श्री  राजनाथ  सोनकर  नश्ञास्त्री  :  क्या  ate  और  orate  मंत्री  बताने  की  कप

 करेंगे

 क्या  समाचार-पत्रों  और  समाचर  एजेंसियों  के
 क्रेच  रियों

 की  मजूरी
 को

 सरल  और

 410
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 युक्तिसंगत  बनाने  संबंधी  बहु-वर्जित  पालेकर  अवाई  वर्ष  1974-75  के  आय-व्यय  आंकड़ों  पर

 आधारित  था

 कारण  समाचार-पत्रों  का  लाभ  कई क्या  समाचार  पत्रों  की  नितर  बढ़  ज

 गुना  बढ़  गया  जबकि  दूसरी  भौर  मूल्यों में
 बढ़  जाने

 के
 कारण  कर्मचारियों  की  वित्तीय

 स्थिति  काफी  कमजोर  हो  गई  है

 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  की  संभावना  कीं

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  समाचार  पत्र  कर्मचारियों  को  मजूरी  बढ़ाने  के  लिए

 कोई  कदम  उठाने  का  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वोरेन्ख  पालेकर  अधिकरणों  ने  अपनी

 रिशों  के  प्रयोजन के  लिए  समाचार  पत्रों  के  संबंध  ें प्रषष  1977,  1978  तथा  1979  तथा

 समचार  एजंसियों  के  संबंध  में  14-4-78  से  31-12-79  तक  के  लिए  औसत  सकल  राजस्व  को

 ध्यान  में  रखा  गया  था ।

 से  इस  समाचार  पत्र  कर्मचारियों  की  मजदूरी  बढ़ाने  संबंध  धी  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 tc पालेकर  टीकरण  ने  यह  सिफारिश  की  थी  लेखा  ag  198  2  के  बाद  पिछले

 3  वर्षों  के  औसत  कुल  राजस्व  के  अधार  पर  नियोजक  या  कर्मचारी  समाचार  पत्रों  के

 वर्गीकरण  की  मांग  कर  सकते  हैं  ।

 हां  कहीं  भी  कमंचारी  ऐसा  समझते  हैं  कि  राजस्व  में  हुई  विधि  कारण  उनको

 मजदूरी
 में

 बढ़ोतरी  किए  जाने  का  भौचित्य  वहां  वे  इन  अधिकरणों  की  इस  सिफारिश  का

 सहाराਂ  ले  सकते  हैं  ।

 शाक  और  तार  विभाग  हारा  अजित  राजस्व

 बया  सवार  Tal  यह 1470.  डा०  ated  कुमार  पंडित  ताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह
 सच  है  कि  पोस्टकाडं  से  अजित  राजीव  से  डाक  भौर  तार  विभाग  को

 घाटा  हुआ  है

 पाद  तो  उनके  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 11]
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 अन्तर्देशीय  विदेशी  डाक  स्थानीय/टूक  टेलीफोन ों  और

 विकृत  वस्तुओं  जसी  आय  मर्दों से  कितना  भ  faa  कौर  प्राप्त  हुआ

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीਂ  एन०  गाडगिल  :
 हां

 नीति  के  अनुसार  पोस्ट कार्डो  की  दर  वास्तविक  लागत  से  इसलिए  कम  रखीं

 जाती  है  क्योंकि  सामान्य  लोगों  द्वारा  इनका  व्यापक  रूप  से  प्रयोग  किया  जाता  है  |

 (7)  अंतर्देशीय  पत्र  पत्रों  एवं  रजिस्टर  वस्तुओं  का  प्राक् कलित  राजस्व  तथा

 शुद्ध  लाभ/हानि
 नीचे  दी  गई  अन्य  मदों  के  बारे  में  यह  सुचना  अलग  से  उपलब्ध  नहीं

 ee आब  ——— सिन  ि ि  ि  य

 मद  को  नोम  1983-84

 प्रचलित  शुद्ध  लाभ  (+)
 राजस्व  शुद्ध  हानि

 क्रोड़  रुपयों
 में

 wT Tea  पत्र  32  29

 पत्र  128  (+)  21

 रजिस्टर  वस्तुए  70  42

 ee  ee  ee  oS Ao  sr  ee  ce

 tit  प्रदेश  विधान  परिषद्‌  को  समाप्त  किया  ज्ञाना

 1471-  भी  चित्त  बस  :  क्यां  न्याय  और  कंपनी  काय मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश
 राज्य

 विधान  सभा  ने  राज्य  विधान  मंडल  के

 सर्पारि  सदन  को  समाप्त  करने  का  संकल्प  पारित  किया  हैं

 यदि  नि  तो  कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  वह  संकल्प  केंद्रीय  सरकार  को  उपयुक्त

 कार्यवाही  किए  जाने  के  लिए  भेजा  है  ;
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 न्याय  और  क  पनी  कार्य  मंत्री  जगन न्य  :
 और  जी

 al |
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 सरकार  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  की  पिधान  परिषद्‌  को  समाप्त  करने  के  लिए  विधान

 लाने  के  प्रस्ताव  से  सहमत  होना  संभव  नहीं  हो  पाया  है  |

 वह  1982-53  में  निमित  फिल्म

 1472.  ett  घिरदा  राम  फल द्ग रिया :
 नया  सपना  ओर  सारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  कुल  कितनी  फिल्में  प्रदर्शित  की  गई

 ये  फिल्में  किन-किन  भाष  में  बनी  थीं  तथा  प्रत्येक  भाषा  में  कितनी  कितनी

 फिल्में  बनी  थीं  ;  कौर

 इस  संबंध  में  पूरा  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  उप  मंत्री  गला सम  नबी  अजाद  से  केन्द्रीय  फिल्म

 प्रमाणन  बोड  के  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  भारत  में  कितनीਂ  फिल्में  निर्मित  या  प्रदर्शित

 की  गई  ।  लोक  प्रदर्शन  के  लिए  इसकेਂ  द्वारा  प्रमाणित  भारतीय  फीचर  फिल्मों  के  बारे

 में  यह  भाषा-वार  आँकड़े  रखता  है  पह  सुचना  कलेंडर  प्रचार  के  आधार  पर  रखी  जाती

 1982  कौर  1983  के  दौरान  ale  द्वारा  प्रमाणीकृत  भारतीय  फीचर  फिल्मों  की  भाषा वार

 संख्या  निम्नानुसार  है

 क नमक

 क्रम  समय  भाष  प्रमाणीकृत  फिल्मों  की  संख्या

 1982  1983
 वि  अ

 असमिया  5  4

 बगला  49  49

 भोजपुरी  3.  11

 बहुभाषी

 ay जी

 गजरातीਂ  39  27

 148  132

 कन्नड़  51  72

 कोंकणी 9,
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 10  मैथिली

 11  मलयालम  117  112

 12  मिलती

 13  मराठी  24  20

 14  नेपाली

 15  उडिया  12

 16  पंजाबी  19

 11  राजस्थानी

 18  तमिल  14 1  128

 19-  तेल wv  154  134

 20

 21  गढ़वाली

 22  हरियाणवी

 खांसी
 23.

 24
 मणिपुरी

 25  सस्कृत

 26

 27  कश्मीरी

 28  तुलु

 कुल  763  741
 ——

 गुजरात  में  बड़ौदा  स्थानों

 पर  टेलीफोन  दू  कर  एंव सचेंज  स्थापित  करना

 1473.  थी  आर ०  पी०  गायकवाड़  :  पया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 केन्द्र  सरकार

 ने  देश  में  दूरसंचार  प्रणाली
 का  सुधार  करने  हेतु  फ्रांस  की  एक

 tA4
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 सरकारी  क्षेत्र  की
 कंपनी  के  साथ  इलेक्ट्रानिक  डिजिटल  स्विंग  डी०  प्रणाली  का

 निर्माण  करने  के  लिए  दो  फैक्ट्रियों  स्थापित  करने  हेतु  एक  समझौता  किया है  |

 क्या  केन्द्र  ने  कलकत्ता  बम्बई  और  मद्रास  में  नवीनतम  इलेक्ट्रोनिक

 डिजिटल  टेक्नोलाजी  के  ट्रक  एक्सचेंज  स्थापित  फर  लिए  हैं  ;

 है  यदि  तो  क्या  गुजरात  में  दूरसंचार  की  व्यवस्था  को  सुधा रने  हेतु

 मेडिया  आदि  स्थानों  पर  नवीनतम  इलेक्ट्रोनिक  डिजिटल  जी  के  टेलीफोन  ट  क  एक्सचेंज

 स्थापित  किए  जायेंगे  ;  भर

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  एक्सचेंज  कब  तरक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है

 भौर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 संचार  में  राज्य  aa  वी  एन०  जी  भारतीय

 टेलीफोन  उद्योग  लि०  ने  उत्तर  प्रदेश  के  मनका पुर  में  एक  अंकीय  ई०  एस०  एस०

 फैक्टरी  स्थापित  करने  के  लिए  फ्रांस  की  एफ-पावनी  क्षत्र  की  कम्पनी  फे  साथ  करार  किया

 है  ।  इसके  अतिक्ति  इलेक्ट्रानिक  अंकीय  ट्रक  aaa  एक्सचेंजों  के  विनिर्माण  के  लिए  भारतीय

 टेलीफोन  उद्योग  की  पाल घाट  स्थित  मौजूद  ward  का  विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  एक

 रार  किया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।  इसी  प्रकार  के  इलेक्ट्रॉनिक  स्थल  एक्सचेंज  बम्बई  दिल्‍ली  ,  कल  करता

 ate  मद्रास  में  स्थापित
 किए  गए  हैं  ।

 (7)  और  गुजरात
 में  राजकोट  तथा  सुरत  में  अंकीय  टर्क  case

 एक्सचेंज  ear

 पित  करने  की  योजन है  ।
 अहमदाबाद

 तथा  बड़ौदा  में  अद्य  तन  अंकीय  तकनोलॉजी  घाले  ट्रक

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  परन्तु  |  में  हो  एक

 क्रासबार  ट्रक  स्व चल  एक्सचेंज  है  जो  बड़ौदा  को  भी  सेवा  प्रदान  करता  है  ।

 महाराष्ट्र
 राज्य

 बिजली
 ate  द्वारा  खराब  क  चला  मिलने

 की
 शिकायत

 1474.  ait  बोला
 साहिब

 पाटिल  चंपा  ऊर्जा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रग

 क्या  यह  संच  ats  Seed  कोलकाता  लिमिटेड  ने  महाराष्ट्र  विद्युत  ate

 को  उसके  ऊर्जा  संयंत्रों  के  लिए  खराब  किस्म  का  कोयला  सप्लाई  किया  जिस्  के  बारे  में  उक्त

 बीड  ने  arafca  की  है  ;  att

 जो  osarr a  नव यदि  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  इस  बारे  में  कोई  औपचारिक

 शिकायत  दर्ज  कराई  ह ै?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  क  कमला  विभाग  जद  सत्री  दल बोर  fag  और

 हाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोझ  के  बिजली  घरों  को  सप्लाई  करिए  गए  गोखले  की  किस्म  अधिकारी

 बायलर  परिवारों  के  अनुरूप  थी  |  लेकिन  मुख्यत  अकार  और  नमी  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें

 सही  आकार  का  कोयला  सप्लाई  करने.के  लिए  कोयला  रख-रखाव  संयंत्र  लगाए  जा

 हे  कोयले  में  नमी  के  कारणों  में  एक  कारण  यह  था  कि  उन  विशाल  स्टारों  की  आग

 बुझाने  के  लिए  पानी  छिड़कना  पड़ा  था  जो  काउन्टी-इन्दर  पर  इसलिए  जमा  हो  गए  थे  कि

 राष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोड़  ने  अपने  रज्जु मात  के  ठीक  से  काम  न  करने  के  कारण  कम  माल  उठाया

 था  ।  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  ats  को  गया  >
 ए  कि  ag  रज्जु मा मं  की  मरम्मत  के  लिए

 आवश्यक  कारवाई  करे  |
 q

 बोकारो  भौर  औद्योगिक  विकास  az

 बीच  टेलीफोन  की  सीधा

 1475.  श्री  धनकौर  fares

 श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  कया  संचार  मंत्री  यहं  बताते  को  कपा  करेंगे  कि

 व्या  बोकारों  शहर  और  औद्योगिक  विकास  केन्द्र
 के  बीच  कोई  ‘Seer  ‘afer

 ‘att नहीं  है  जबकि  बोकारो  शहर  की  जनसंख्या  5  लाख  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  कदम  garg  का

 है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  aro  :  (१)  जी  नहीं  ।  बोकारो

 कहर  भौर  भौद्योगिक  विकास  केन्द्र  कें  बीच  टेलीफोन
 सुविधा

 है
 a

 उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उडीसा  में  शाखा  डाकघरों  और  उप-डाकघरों  का

 दर्जा  बढ़ाना

 1476.  श्री  नित्यानंद  मिश्र  क्या  संचार  Heat  यह  TSA  की  करेंगे  कि  :

 1984-85  में  उड़ीसा  म  शाखा  डाकघरों  atc  Sq-S1H 727  का  दर्जा  बढ़ाने  के

 कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 1984-85  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  के  विभिन्‍न  जिलों  में  कितने  डाकघरों  का

 zat  बढ़ाने  का
 —
 विचार  ह्  ह  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 ?
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  वो  एन०  :  व्यै  1984-85  के

 दौरान  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  21  प्रस्ताव  अभी  तक  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  इन  प्रस्तावों  के  जिलेवार  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं

 कटक

 चतरा

 तिनी मुह  नी

 संतरा

 कनिकपाड़ीं

 पुरी  खण्डाशिरी

 नागपुर

 गजम
 बादलपुर

 सोराना

 बाली सिरा

 बालासोर  1-  बालन  बताती  गाढ़

 2.  arya

 3  कड़ बा रंग

 anata  झारपाड़ा

 बोलंगीर  बंगाल

 कालाहंडी  भेला

 फुलबनी  गुलर्टिंगा

 क्योड़क  केशु द्र पाल

 मयूरभंज  ॥  |

 ध
 मिनुवापाड़ा

 यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  उ  दिसपुर  डाकघर  का  दर्जा  बढ़ाकर  मुख्य  डाकघर  बनाया  जाए
 इन  प्रस्तावों  की  विभिन्‍न  स्तरों  पर  जांच  की  जा  रही  तथा  तभी  बढ़ापा
 जाएगा  जबकि  पदों  के  सुजन पर  लगीं  मितव्ययी

 arat  को  समाप्त  कर  दियाः  जाए  उनमें
 छील  दे  दी  जाए  |
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 वेस्टेज  कोलंफील्ड  लिमिटेड  के  अन्तंगंत एक  सबा  क्षेत्र  का  गठने

 1477,  श्री  दलबीर  सिंह  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  teed  कोल फील्ड्स  लिमिटेड  के  अंतगर्त  सोहागपुर  क्षत्र  को  दो  हिस्सों  में

 विभाजित  करके  एक  कोतमा  क्षत्र  बनाया  गया  है  ;

 यदि  तो  प्रशासनिक  सुविधा  को  देखते  हुए  नए  बनाए  गए  कोतमा  क्षत्र  में

 शहडोल  जिले  के  हसदेव  क्षेत्र  को  कोल फील्ड्स  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इस  प्रस्ताव  पर  बीच ए  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  xiv  मंत्री  बलबीर  हां  ।

 नहीं  ।

 हसदेव  जिला  शहडोल  के  कोयला  क्षेत्र  को  नए  बनाए  गए  कोटमा  एरिया

 में  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 नेवली  कम्पलैक्स
 में  दूर ददन  leg  की

 स्थापना

 1478.  डा०
 बी०  कुलन्दईवेलु  :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  नेवेली  wetter में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  के  प्रस्ताव

 को  रद्द  कर  दिया  गया  है  ;

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ;  कौर

 cosa FAT  ६ कग |  में  दूरदर्शन  केन्द्र
 '

 किस  तारीख  तक यदि  तो  तमिलनाडु  में  नेवला
 क

 स्थापित  होने  की  संभावना

 तथा ्य  arr
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  रूपी  सेंचुरी  सचिवों  कार्य  विग  मैं  राज्य  मन्त्री

 एच०  केਂ  एल०
 :  नहीं  ।

 (a)  ate  नेवेली  में  अल्प  far  बालें  ट्रांसमीटर
 के  1984-85  के

 ater  चालू

 हो  जाने  की  उम्मीद  है

 बम्बई  कौर  पुणे  खाना  पकाने  को  गेस  भौर  मिट्टी  के  तेल

 लाइट  डीजल तेल  के  डीलर

 1479.  ait  ATL  आर०  wre  क्या  at  मन्त्री  यह  बताने
 की  छुपा  करेंगे  fs

 बम्बई  और  पुणे  शहर  में  खाना  पकाने  की  गैस  भर  मिट्टी  का  तेल  लाइट  डीजल

 B18 ह
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 नग
 ।  उनमे  SOUSA

 से  कित  ने तेल  के  डीलरों  की  संख्या  कितनी  है  तथ  डीलर  अनुसूचित  जातियों  भौर

 जातियों के  हैं  ;

 उक्त  gaa  डीलर  को  खाना  पकाने  की  गैस  के  कितने  सिलेंडर  और  कितना

 मिट्टी  का  तेल  सामान्य  तौर  प्र  वंचित  किया  जाता  है  तथा  इनमें  से  कितने  डीलर  सिलेंडरों

 की  सामान्य  संख्या  तेल  की  मात्रा  से  afer  ले  रहे  हैं  ;  और

 बनाई  और  पुणे  में  अनूरु चित  जातियों/अनुसूचित  उपरोक्त  प्रत्येक

 काने  की  गेस  an डीलरों  खाना  प  नगला  PDL  FE  के  कितने  सिलेंडर  कितना  मिट्टी  का  तेल  दिया  जाता  है  ।
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 बम्बई  तथा  पुणे  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनता  ति  के ्  प्रत्येक  को

 लोच  दिये
 किए  गए  सीलैंड  ui /at  संख्या/मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 उत्पाद  का  नाम  दि  दि  दि any  का  नाम  इंद्र  का  नाम  प्रतिमाह  प्रतिमाह  एस०  के०

 सिलेंडरों  att  एल  ०  डी०  भो

 की  संख्या  की  आबे  त  मात्रा

 ह
 किर

 गी भी दरों

 में

 an  ae

 एल ०  पी०  जी०  बम्बई  1
 मैसर्स

 सनाथ  गस  सरिस  2,400

 2.  आनन्द  गेस  सर्विस  3,836

 3-  मेस  बोरीਂ  माता  Ta  सर्विस  2,980

 3.0  4.  aaa  दीपक  ta  सर्विस  1,250

 एस०  के०

 एल  ०  डी०  बम्बई  1.  wad  अभ्युदय  कैरोसीन

 एजेन्सी

 बेस्टेल  केरोसी  एजेन्सी  302

 3,  259 मस  समता  केरोसीन  एजेन्सी

 wast  प्रलंबा  केरोसीन  एजेंसी  260

 मैसेज  भारती  केरोसीन  एजेंसी  260

 are  एसपी  केरोब्यूठ से  250

 इससे  रामा  केरोसीन  एजेन्सी  250

 343 मैसेज  किरण
 सेल्स

 कारपोरेशन

 गमन  do  एच०  जाधव  327

 10-  मसेस चय ५  dro  ई०.गदकारी  324

 250 11
 मैसेज  यूनिवर्सल  ट्रे  डसे

 12
 मास  हिन्दुस्तान  आयल  कंपनी  250

 13.  dad  लड़को  केरोसीन  डीलर्स  250

 14.  दि जम सस  श्री  जेमिनी  250

 12]
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 ननिनिििदिदिनििििििविवििविविधि

 3  4

 नाका  ee  थन  nr  एएए

 15  इससे  नेशनल  आयल  कम्पनी  250

 16  मास  जी०  आर०  एन्टरप्राईसीस  250

 1%  मसस  इण्डो  घायल  एजेंसी  250

 18  मास  एजेंसी  250

 19  इससे  विशाल  कैरोसीन  260

 20  मास  चीमा  एजेंसी  260

 21  मास  अचन  एजेन्सीस  250

 22.  मास  डायमंड  केरोसीन  एजेन्सी  250
 ७

 पुत्र  इससे  सुपर  आयल  एजेन्सी  261

 राष्ट ष्ट्रीय/जोनल  मंजूरी
 समीति

 1480.  ‘at  ए०  के०  चालन  क्या  भरम  और  पुर्नवास  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मजदूरी  संबंधी  विषमताओं  के  कारण  हथकरघा  समुन्द्री

 करण  और  निर्यात  भादि  जेसे  पारम्परिक  उद्योगों  में  मजदूरों  के  एक  राज्य  दूसरे  राज्यों  को  चले

 बनी  को  रोकने  के  लिए  एक  रष्ट्रीप/जोनल  मंजूरी  नीति  बनाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  क्याਂ  कदम  उठाए  हैं
 ?

 अम  और  पुनर्वास  मंत्री  बीरेन्द्र  भौरे  1980  में  हुए

 राज्य  श्रम  मन्त्री  सम्मेलन  यह  fora  किया  गया  था  कि  यद्यपि  मजदूरी  दरों  में  पर्ण

 रूपता  संभव  राज्यों  द्वारा  निर्धारित  मजदूरी  दरों  में  बहुत  अधिक

 विषमता
 नहीं

 होनी  चाहिए
 क्योंकि  इससे  उद्योग  और  व्यापार  एक  राख्य  सै  दूसरे  राज्य  में  चले

 जाने  की  सम्भावना  है  तदनुसार  मजदूरीਂ  अधिनियम  के  अधीन  मजदूरी  का  निर्धारण/संशोधन

 करते  समय  इस  परं  उचित  ध्यान  दियां  किः  निर्धारित  मजदूरी  दरों  से  अन्य  राज्यों

 में  विशेष  रुपये  निकटवर्ती  राज्यों  उद्योग  क्या  प्रभाष  पड़  सकता  है  ।  सम्मेलन  के  यह

 निर्माण  माग  दर्शन  हेतु  सभी  प्रशासनों
 के  ध्यान  में  ल  दिया  गया  है  ।
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 जम  सपने  माध्यमों  के  aga  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट

 1481  थ्री  अमल  दत्त  :  कया  fa,  न्याय  आर ort
 कम्पनी  काय  मर दिए  ि  त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  विधि  आयोग  ने  जन  सम्पकं  माध्यमों  at  जानकारी  के  स्रोत  के  सम्बन्ध  में

 कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और

 क्या  हाल  में  इस  पर  हुई  चर्चा  को  ध्यान  में  रखते  इस  रिपोर्ट  की

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  विधायी  उपाय  करेगी

 विधि  आयोग  ने न्याय  और  कम्पनी  का  मन्त्री  जगन्नाथ  :

 संपर्क  ae
 मों  द्वारा  जानकारी  के  स्रोत  का

 प्रकटीकरण ''
 के  विषय  में  अपनी  तिरानवेब्रीं  रिपोर्ट

 क
 गि  है  ।

 सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 सबसे  बड़ी  20  उपज  कम्पनियों  में  afaarat  ई  क्वीटी  धारित

 1482.  थी  राम  नाथ  दुबे  कया  और  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे

 किः

 सबसे  बड़ी  ऐसी  20  भेषज  कम्पनियां  शेयर  अथमना
 कुल  बिक्री  के  आधार

 कौन-कौन  सी  जिनमें  अनिवासी  इक्विटी  शाइस्ता  कुल  इक्विटी  पूँजी के  25  से

 अधिक  नहीं

 (3)
 गत  दस  वर्षों  के  दौरान

 उनकी  विधिक
 कुल

 बिक्री  क्या  रही

 इस  अवधि  से  संबधित  उनके  कर  चुकता  करने  से  पहले  और  कर  चुकता  करने
 के  बाद  कमा  रहे  हैं  तथा  उन्होंने  fraa-faat  लभांश  और  बोनस  are  सिए
 और

 (ay  वर्ष  1973-74  में  उनकी  इक्विटी
 पूँजी

 attz  अस्सियों  का  मूल्य  क्या  था  और

 इस  समय  उनकी  इषिवटों  पूँजी  और
 भट  cat  को  ea  क्या  है  ?

 संसाधन  और  उर्वरक  मंत्री  वसंत  :'  (#)
 संगठित  क्षेत्र  में  उन  सबसे  बड़ीਂ  20

 भेषज  कंपनियों  के  मार्किट  शेयर  विवरण  में  दिए  हैं  जिनकी गैर  आवासी  शेयर

 vf कोई  :26  प्रतिशत  से  afag  नहीं  यह  83.0  को  समाप्त  होने  qe}  बर्ष

 लिए
 163  मुख्य  eq feat  के  फोन  लेनी  की  खुदरा

 बीवियों पों  पर  आधारित हैं  ।
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 और  विवरण  एकत्र  किए  जाएंगे  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दिए

 जाएंगे

 विवरण

 क्रमांक  कम्पनी  का  नाम  कुल  alae  शेयर  में

 प्रतिशतता

 Ho  साराभाई  5-8

 3-6 म  ऐलेम्बिक

 म०  feat  2-7

 म०  रैनबैक्सी  2-0

 म०  रपटानोस  पन्ट  1-9

 1-8 to  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मा

 | हु में  ०  पा

 स०  यूनिसेफ
 is

 म  सिप्ला  1-4

 म०  डेज  मेडीकल 10  1-3

 11  म०  थेसिस  1-2

 12  Ho  फ़रेरो  इंडियन  1.2

 13  म०  ईस्ट  इंडिया  1-2

 14  }-1 नज म०  लिका  लैब्स

 15  to  Rael  art.  1-1

 16  Ho  स्टेन्डेंड  1-0

 11  Ho  यूनिक्स  09

 18  Ho  बो खार डी  0.9

 19
 मे०बायोलीजिकल  save  08

 20  लुदिन  लैब्स  0:7
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 दिल्लो  से  लखनऊ  के  लिए  ट्र क  काल  बन  कराना

 1483.  सज्जन  कुमार  :  क्या  संचार
 cua  ह  बताने मन्ना  Ha  Als  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  स्थानों  के  लिए  जहां  के  लिए  सीधी  टेलीफोन

 सेवा  की  सूचि  उपलब्ध  है  TH  कराई  जाने  पाली  ट्रक  कालों  पर  छह-छह  घंटों  तक  arcs

 नहीं  हो  पाता  ;

 यदि  तो  इतनी  अघिक  देरी  होने  के  कय  कारण  हैं  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  22  फरवरी  1984  को  लखनऊ  के  लिए  बुक  कराई  गई

 कालों  पर  छह  घंटे  बाद  भी  बात  नहीं  हो  और

 यदि  et,  तो  स  प्रकार  की  असामान्य  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  इसके  लिए

 जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  sar  कार्यवाही  की  गई

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी ०  ato  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  |

 (7)  जी  22  1984  को  लखनऊ
 के  लिए  बुक  की  गई  कुल  43  ट्रक

 कालों
 (106

 प्राथमिकता  fo  212  आवश्यक  श्रेणी  में  तथा  115  सामान्य  श्रेणी  में

 से  245  काले  (83  प्राथमिकता  श्रेणी  97  आवश्यक  श्रेणी  में  तथा  65  सामान्य  श्रेणी
 में  )

 मिलाई  गई  तथा  शेष  188  कालें  विभिनन  कारणों  से  रह  की  गई  ।  मिलाई  गई  कालों  में  से

 132  (57.8  wrt  बुक  कराने  के
 एक

 घंटे  के  भीतर  तथा  10  (7.3  चार

 घंटे  के  भीतर  और  8  (3.2  चार  घंटे  के  बाद  मिलाई  गई  |

 (a)  ही  नहीं  उठता  1

 देश  में  टेलीफोन  के  aa  कनेक्शन  के  लिए विचाराधीन

 पड़े  आवेदन  पत्र

 1484.  श्री
 विजय  कुमार  यादव

 :
 क्या  सं  har? ait  मंत्री  ae  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  देश  भर  में  टेलीफोन  के  नये  कनेक्शन  के  लिये  कितने  urged

 पत्र  विचाराधीन  पड़े  हैं  ;  और

 इन  आवेदन  पत्रों  के  कब  तक  निपटाय ेज  नि  को  सम्भावना है  ?
 “
 संचार  मंत्रालय सें  treed |  चीर  एनए  arate):  (*)  देश  में  1-1-84 को

 —  के  लिए र राज्यपाल  प्रतीक्षा  सची  प्रकरण  में  दी  गई  है  !
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 प्रतीक्षा  सुची  के  इन  आवेदकों  को  aATTAt  aia  we  में  उत्तरोत्तर  टेलीफोन  दिए
 जाने

 की  सम्भावना  है  ।

 विवरण

 wat  में  1-1-1984
 को

 satel & के  लिए  सूचो  को
 विवरणी

 ae  ae  es

 क्रम  संख्या  टेलीफोन  जिल तें  सहित  र  =  में  ae  फोन  1.1-1984  को

 प्रतीक्षा  सूची
 ar

 प्रदान
 करने  भाला  दूरसंचार  सकल

 ne  य

 भास्कर  प्रदेश

 विजयवाड़ा  टेलीफोन  जिलों  सहित  43891

 बिहार

 (Feat  टेलीफोन  जिले

 गुजरात

 राजकोट  और  सुरत

 टेलीफोन  जिलों
 सहित  68935

 दाद
 कि  गा  a  नगर  सलवा सा

 को  भी  सेवा  प्रदान  करता  ।

 4783
 जम्मू

 व  कश्मीर

 कर्नाटक

 टेलीफोन  जिले
 ः

 32288

 केरल

 कालीकट

 टेलीफोन  जिलों  47015

 माहे  एवं  लक्षद्वीप  को  भी  सेधा  प्रदान  कर
 रहा  है  ।

 मध्य  देश

 टेलीफोन  जिले  सहित )  20874

 Be  महाराष्ट
 *

 बम्बई  और  टेलीफोन  जिलों  922330
 mar क़ो  भीਂ  सेधा  प्रदान  कर  रहाਂ हैं  ।
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 a

 उत्तर  ग्रे

 टेलीफोन  जिले  5335

 नागालैंड

 अरुणाचल  प्रदेश  को  सेवा  प्रदान  कर

 रहा है

 10  उत्तर  पश्चिम

 जालंधर  और  चण्डीगढ़

 टेलीफोन  जिलों  afi सहित
 |

 41370

 हरि रया  uly याण  हिमाचल  प्रदेश  को  सेधा  प्रदान

 कर  रहा है  ।

 11  उडीसा

 12  राजस्थान

 टेलीफोन  जिले  18662

 13  तमिलनाडु

 मदुरै  टेलीफोन  जिले  55294

 14  उत्तर  प्रदेश

 कानपुर  और
 वाराणसी

 टेलीफोन  जिलों  31153

 15  पश्चिम  बंगाल

 टेलीफोन  जिले  सहित  34423

 16  दिल्लो

 110184 टेलीफोन

 ear,  तालाबन्दी  और  जबरी  छुट्टी  के  कारण  जन  दिवसों  को  हानि

 1485:  st  विजय  कुमार  यादव  कया  पम  आर  पुनर्वास  मस्ती  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  व्यै-वार  देश  में  एक  और  हड़ताल  के  कारण  तथा
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 ह

 दूसरी  तालाबन्दी  और  जबरी  छुट्टी  के  कारण  जन  दिवस  में  की  हुई  हानि  के  तुलनात्मक

 आंकड़  क्या  हैं  ;  और

 आकाश it  न  सान el  क सटा  कारण  तालाबन्दी  कौर क्या  यह  सच  है
 कि  जन  दिवसों

 की

 जबरी  छुटटी  है  यदि  तो  इनकी  रोकथाम  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहें

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र
 :

 श्रम  शिमला  में  प्राप्त

 सूचना  के  आधार  पर  एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  वर्ष  1980  से  1983  तक  के  लिए

 तालांबन्दियों  जबरी  छुट्टियों  के  कारण  हानि  हुए  श्रम  नौ  की  संख्या  दर्शाई  गई

 काम बन्दी  के  कारण  श्रम  दिनों  की  हानि  नहीं  पो  सकती  |

 यद्यपि  ताला बन्दियों  की  तुलना में  हड़तालों  के  कारण  हमेशा  काफी  संख्या  में

 श्रम  दिनों  की  हानि  होतीਂ  तथापि  ag  1982  और  1583  में  ताल  बन्दियों  के  कारण  हानि

 हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या  हड़तालों  कारण  हानि  हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या  से  अधिक  है  ।

 ट्रीय  और  सरकारें  दोनों  ही  औद्योगिक  feats  अधिनियम  1947  के  अधीन

 ताला  बन्दियों  को  प्रतिषिद्ध  करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  कौर  ऐसी  कार्यवाही  करते  समय

 सुनिश्चित  करते हैं  कि  sata  विवादों  को  शीध्र  निपटाया  गया  है  ।  1982  मे

 भौद्योगिक  विवाद  )  afafaar  में  गर-कानूनी  समझी  जाने  बालीं  तालाबन्दी  का

 अधीन प्रस्ताव  करना  या  इसे  जारी  रखना  एक  अनुचित  श्रम  जो  कि  अधिनियम के

 दंडनीय  है  ।  संशोधन  अधिनियम  जब  पह  लागू  हो
 जाता  गैर-कानूनी  तालपबन्दियों  की

 संख्याਂ  में  और  कमी  हो  जाएगी  1

 विवरण

 1980-83  के  दौरान  हड़तालों
 और  तालाबन्दियों  तथा  a ay a  1981  से

 1983
 के  दौरान  जबरी  छुट्टियों  के  कारण  हानि  हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या  संबंधीਂ  विवरण  ।

 न
 ag  निम्नलिखित  के  कारण  हानि  हुए  श्रम  दिन

 हड़तालों
 ताला  बन्दियों  जबरी  पटिटयों ee  HT

 1980  12-02  9-91  स०  ने०

 1981  21-21  15-37
 0-69  xx
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 1  2  4

 22-50
 ः

 2.  55 i982  (at)
 1071.0

 x

 7-91
 x  17-14  1-24

 1983  (ty

 उ०  ह न० ब्न्न्न् =  उपलब्ध  नहीं  ।

 (xs)  =  अनंतिम  जौर
 1981

 से  1981  तक  ail  अवधि  के

 लिए  ।

 — (x)  बम्बई  कपड़ा  हड़ताल  के  कारण  हानि  हुए  श्रम  दिनों  को  छोड़कर

 जो  अनुमानित  1982  में  441.7  लाख  श्रम  और  1983  में  193.0

 लाख  श्रम  दिन  है  ।

 (7)  अनंतिम

 #)  _
 जनवरी  से

 1983  तक  की  अवधि  के  लिए  ।

 दिल्‍ली  कीं  पुनरीक्षित  निर्वाचक  नामावली

 486.  situa
 जयन्ती

 पटनायक  :  कया  ata  भौरकंपनीਂ  ज  मंशी  यह  बताने

 कीं  HIT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों की

 पुनरीक्षित  निर्वाचन  सूचियां  प्रचलित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  प्रगति  हुई है  ;  और

 (7)  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  है  ।

 cara  और  कंपनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ  :  से  निर्वाचन

 आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  —

 (i)  नई  दक्षिणी  दिल्ली  करोल  बाग  और  चांदनी  चौक  संसदीय

 क्षेत्रों  की  निर्वाचक  नामावलियों  का  1-1-1983  को  अहं ताकि  तारीख  मानकर

 घर-घर  प्र गणना  करके  गहन  रूप  से  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ।

 (ii)  पे  दिल्‍ली  और  बाह्य
 दिल्‍ली  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्रों  की  निर्वाचक
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 a

 वलियों
 का  1-1  -1984 .४  ध्  ने

 को  azar  बी et  QM  q  a  तारीख  मानकर  घर-घर

 करके  गहन  रूप  से  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ;

 (iii)  सदर  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  की  निर्वाचक  मा भाव लियों  ar  1-1-5982

 को  भट्ठा  की  तारीख  मानकर  घर-घर  प्रगणना  करके  गहन  रूप  से  पुनरीक्षण

 किया  गया  था  और  उक्त  नामावलियों  अब  1-1-1'  84  को  महंता  को

 तारीख  मानकर  सरसरी  तौर  पर  पुनरीक्षण  fear  गया  fee  उनके

 60  मतदान  केन्द्रों  से  संबंधित  भाग  का  गहन  रूप  से  पुनरीक्षण  किया  गया

 (iv)  सभी  निर्वाचन-क्षे  at  की  पुर्वोवतानुसार  पुनरीक्षित  नामावलियों

 1-1-1983  को  अहंता  की  तारीख  मानकर  पुनरीक्षित  की  गई  नामावलियों

 को  30  1983  को  भार  1-1-1984  की  तारीख  मानकर

 पुनरीक्षित  at  गई  नामावलियों  कत  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  कीः

 नामावली  को  31  -1984  को  अंतिम  प्रकाशन
 कर  दिया

 गया  सदर  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  की  इस  ware  पुनरीक्षित  नामावलियों  का

 अंतिम  रूप

 चे  मिशन  14
 1984  को  किया  गया  था  |

 जम्मू  तथा  किशोर  में  जवानों  के  मौसम  में  बिजली  को  कसी

 1487.
 थी  रद दीद  काबली

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  at  जानकारी  है  कि  सेंट्रल  ग्रिड  से  कश्मीर  घाटी

 को  बिजली  कौ  सप्लाई  के  लगभग  अस्त  व्यस्त  हो  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  qq  1983-

 84  में  जाड़े  के  मौसम  में  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  को  सामान्य  रूप  से  तथा  कश्मीर  घाटी  को

 विशेष  रूप  से  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  है  ;  और

 यदि  तो  बारामूला  में  झेलम  पन  बिजली  परियोजना  में  किये  गये  मरम्मत

 संबंधी  कुछ  कार्यो  के  जिसका  जाड़े  के  मौसम  में  विशेष  रूप  से  अक्तूबर  से

 1983  के  अन्त  तक  अवधि  काश्मीर  में  बिजली  की  सप्लाई  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  होने  वाली  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  गये  वचन

 का  पालन  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  और  अक्तूबर

 से  ard  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  विद्युत  कीं  कमी  हुई  यह  कमी  मुख्य  रूप

 से  सर्दी  के
 मौसम

 में  अन्तेवासी  कम  होने  के  परिणामस्वरूप  इसके
 जल-विद्युत

 उत्पादन  में
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 धि  ——

 कमी  होने  के  कारण  और  इसके  साथ  हीਂ  विद्युत  की  ait  वृद्धि  होने  के  कारण  है  ।  सर्दी  के

 महीने  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  द  त्रिगर्त vw  Vacs  a  कमी  को  परा  करने  के  लिए  जम्मू  और

 कश्मीर  Hl  उसको  प्राप्त  होने  घाले  हिस्से  के  अलावा  fama  भाखड़ा-ब्यास  ya  बोझ  से

 और  उत्तरी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  fara  केन्द्रों  से  सामान्य  रूप  से  सहायता  दी  जाती

 ।

 सदी  के  चालू  महीनों  के  दौरान  राज्य  में
 विद्युत  फी

 आवश्यकता  पूरा  करने  के  लिए

 1983  से  अगि  भाखड़ा  कौर  केन्द्रीय  विद्युत
 से

 वास्तविक al  a  सहायता  निम्नानुसार

 की  गई  है
 :--

 भीख  ड़  से
 मदीना  भाखड़ा  से  पम्प  और  कश्मीर  को  दी  गई

 ri
 we  और

 जम्मू  और

 कश्मीर  का  कश्मीर  को  भाखड़ा  बदरपुर  सिलसिले  बै रास् यूल जोड़

 की  गई हिस्सा

 वास्तविक

 सप्लाई
 a

 एल
 ०  यप  प्रतिदिन  के

 10:60  7-00  2.55  2-05  1-50  13-11 83  3-60

 नंवर्म्बरें  83  3-60  10-32  6-72  4-79  कुछ  नहीं  1.50  13-01

 11-65  8-05  Gli
 ALT  हाकी  1-75  15-52 $3  3-60

 8  3-60  12.2  8-63  1-86  22  1-75  14:47

 84  3-60  9.63  03  4-97  0-56  1-75  13-31

 (5
 —~

 भत
 1983  से  ल ेकर  अब  तक  भाखड़ा  क्षे  त्र  के  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों

 से  जम्भ  और  कश्मीर  को  वास्तविक  सहायता  लगभग  13  से  15.  5
 एफ ao  सु  प्रति  दिन  at

 गई  है  ।

 जम्म  और  काश्मीर  सें  cera  कर्नल

 14858:  श्री  अबदुल  रशीद  काबली  :'
 क्या  सूचना  प्रसारण  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (a)  जम्मू  जोग  काश्मीर  में  ay  टेलीविजन  केन्द्र  और  टेलीविजन  रिले  केन्द्र

 स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  ह

 13.1
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 जम्मू  और  काश्मीर  में  grata  केन्द्र  स्थापित  करने  संबंधी  कार्य  कब

 शुरू  किया  जायेगा  ;  और

 (7)  इनमें  कितनी  धनराशि  अन्तर्ग्रस्त  है  और  इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में

 कितना  समय  लगेगा  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मिसरी

 (sit  एच  के०  एल०  :  जम्मू  और  काश्मीर  उच्च  शीत  घाले  1  टॉस मीटर

 ey  मौर  पूछ  में  तथा  अल्प  शक्ति  वाले  दो  टांसमीटर  लेह  और  कारगिल  में  स्थापित  करने

 का  काय कम  है  ।

 अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  के  लिए  स्थानों  का  चयन  कर  लिया  गया  है  तथा

 जम्मू  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  भवन  निर्माण  काय  शुरू  at  गया  है  ।  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों

 के  लिए  स्थान  का  पता  कर  लिया  गया  है  तथा  ट्रांसमीटरों  और  अन्य  उपकरण प  के  लिए  are

 दे  दिए  गए  हैं
 ।

 इन  परियोजना मों  के  1984-85  के  दौरान  मुकम्मल  टो  जाने  की  उम्मीद है  ।

 प्रत्येक  उच्च  शक्ति  वाले  टांसमीटर  और  अल्प  शक्ति  वाले  टांसमी  पर  270

 लाख  रुपए  और  23.6  लाख  रुपए  लागत  आती  है  ।

 अन्तराष्ट्रीय  संचार  में  चोरी

 1489.  श्री  भीखा भाई  :  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह हू  संव  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  संचार  में  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  हो  रही

 है

 987, र  थे  |  |  L7b6z  1983  में  राज  कोष  को  इस  रावत  कुल  कितना  म्यान

 हुआ  है  ;  कौर

 रोकने ॥  हैत  प  far  1: 728 लि  दोषी  ः ह्  उपाय  अपनाये  गये ye  ने  लॉ  को

 ैं

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  ato  एन  :  मौर  (7)

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 खेतिहर  मजदूरों  का  न्यूनतम  वेतन  ale  आधिक  ददा के  संबंध  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम
 संगठन

 के  विशेषज्ञ  का  सुझाव

 1490-
 श्री  के  प्रधानी  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं
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 क्या  यह  सच  है  कि क  श्री  ares  स्टार  जो  कि  ग्रामीण  क्ष  त्रों  में  न्यूनतम  वेतन

 के  बारे  में  ४
 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  विशेषज्ञ  8  फरवरी  1984.  को os  |  नई  में

 राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  हारा  खेतिहर  मजदूरों के  न्यूनतम  वेतन  के  बारे  में  आयोजित  गोष्ठी

 में  भ:ग  लेने  खेतिहर  मजदूरों  के  न्यूनतम  वेतन  की  रों  का  पर  ढांचा  अपनाने  FT

 और सुझाव  दिया  था

 यदि  तो  ग्रामीण  श्रमिकों  की  वर्तमान  सामाजिक  आर्थिक  दशा  को  सुधारने

 के  लिये  सरकार  वा  कया  कदम  उठाने  का  fare  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  हाँ

 यद्यपि  ग्रामीण  विकास  और  रोजगार  सुजन  की  विभिन्‍न  योजनाओं  उद्देश्य

 ग्रामीण  श्रमिकों  की  सामाजिक-अधिक  दशाओं  में  सुधार  करना  लेकिन  श्रम  विभाग  ग्रामीण

 श्रमिक  के  कल्याण  तथा  सामाजिक-अधिक  उन्नति  के  लिए  बनाए  गए  विभिन्‍न  श्रम  कान  तों  के

 के  प्रबंधन  में  सुधार  लने  के  लिए  निरस्त  पुनरीक्षा  और  कार्यवाही  कर  रहा  है  |

 मध्य  प्रदेय  के  सागर  जिले  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  कैम्प

 वों  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि 1491.  al  रास  प्रसाद  अहिरवार :

 ()  मध्य  प्रदेश  के  सागर  जिले  में  कुल  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  काम  कर

 रहे  हैं  गत  तींन  aot  के  दौरान  इन  संवैधानिक  टेलीफोन  केन्द्रों  से  कुल क्विनी
 कोल  की

 गई ;  कौर

 (@)  इनमें  से  कितने  केन्द्र  काम  कर  az  हैं  ary  कितने  खराब  पढ़े  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नी  (eit  घी  एन  :  (%)  मध्य  देश  के  सागर

 जिले  में  काम  कर  रहे  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  कल  संख्या  52  है  तथा  सार्वजनिक

 टेलीफोन  केन्द्रों  से
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  गई  कालों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है

 —

 ag  स्थानीय  काल  टू  क  काल
 nee)  ee  ee

 1980-81  12882  1488

 1981-82  12917  5441

 1982-83  13.488  3559

 सभी  सार्वजनिक  टेलीफोन  केंद्र  [-1-1984  को  सहीं  में  थे  तथा  we  भी
 खराब  नहीं  था

 £33
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 aman  फर्ट्लाइजसे  लिमिटेड  द्वारा  आवासीय  मकानों

 का  निर्माण

 1492.  Sto  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  रसायन  और  vats  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  नेशनल  फर्टिलाइनसे  लिमिटेड  ,
 नया  जिला  रोपड़  ने  उन

 व्यक्तियों  के  प्रयोग  के  जिनके  अ  वास  स्थल  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  में  नांगल-तलवार

 रेल  लाइन  के  निर्माण  के
 परिणा  स्परूप

 गिरा  दिए  आवश्यक  थे
 कल्पित  आवासीय  मकानों

 का  निर्माण  शुरू  किया  और

 यदि  at,  तो  कया  प्रस्तावित  रेल  लाइन  के  निर्माण  की  तात्कालिकता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  नवां  निर्माण  कार्य  शीघ्रता  से  कब  तक  पुरा  किए  जाने  की  संभावना  है  और  बया  इस

 बांत  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  निर्माण  कार्य  को  कोई  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 रसायन  भौर  ज  मंत्री  वसन्त  :  (*)  हाँ  ।

 वैकल्पिक  आवास  के  अपेक्षित  24  आवासी  एककों  में  से  8  एककों  के  अगर  ल

 1984  तक  अधिवास  के  लिए  तैयार  होने  की  संभावना  है  और  शेष  के  1984

 TF  |.

 अन्तर्राष्ट्रीय  सचार  बबर  (1983)

 1493.  प्रो०  नारायण  जल्द
 TTA

 :  क्या  संचार  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 sour प्र  eal  डाक  तार  विभाग  ने क्या  अन्तर्राष्ट्रीय
 संचार  वर्ष  (1983)  के  दौरान

 ro
 स्वयं  अधिक  Tho  algo  सी०  आई०  आदि  जसी  स्वय  सवा  संस्थाओं  के  सहयोग  से

 अनेक  सम्मेलनों  का  भोजन  किया  थीं  ;

 यदि  तो  उन  सम्मेलनों  में  की  गई
 सिफारिशों

 अथवा  मंजूर  किए  गए  संकल्पों

 की  मुख्य-मुख्य
 बातें  कया  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  ने  इन  सम्मेलनों  के  परिणामों  को  ध्यान  में
 रखा है  और  प्रमुख

 सिफारिशों  पर  जल्दी  से  जल्दी  विचार  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी  एन०
 गाडगिल

 :  जी
 at

 मूलरूप  से  विकास  के  लिए  संरचना  के  रूप  में  संचार  कों  महत्व
 देने  तथा  पूजी

 संगठन  एवं  प्राधिकरण  में  पर्याप्त  प्राथमिकता  देने  की  ATTRA  पर बल  दिया  गया  ।

 1585  में  दिल्‍ली में में
 आयोजित  राष्ट्रीय  सम्मेलन  के  निष्कर्षों  को

 प्रथम  विचार  करते  के  लए  नोट  कर  लिया  गया

 £34
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 —

 कछ  कोयला  खदान  विकास  परियोजनाओं  में  प्रदूषण  रोकने  के  लिए

 किए  गए  उपाय

 149  श्री  हरिहर  सोरन  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  कोयला  खदान  विकास  परियोजनाओं  में  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  उपाय

 किए  गए  हैं  ;

 यदि  et,  तो  उन  कोयला  खदान  बिकास  परियोजनाओं  के  नाम  क्यों  हैं  जहां  पर

 और
 प्रदुषण  रोकने  के  ऐसे  उपाय  किए  गए  हैं  ;

 कोयला  खदान  विकास  परियोजनाओं  में  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपायों

 का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय के  कोयला  विभाग  के  राज्य  मन्त्री  (st  दलबीर  fag)  से

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  बहुल  गांवों  में
 विद्युतीकरण  के के  लाभ

 1496.  थी  बीं०  ato  देसाई  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे

 क्या  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  द्वारा  चलाये  गए  ग्रामीण

 विजय  dieu  कार्यक्रम  संबंधी  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियाँ  की  जनसंख्या  बहुल  गांवों  को  बिजली  उपलब्ध  कराने  भर  पिछड़े  वर्गों  को  इस

 उद्देश्य
 से  कि  उन्हें  बिजली  के  लाभ  प्राप्त  atar  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  तय  सरकारों  की

 ओर  से  अधिक  प्रयास  किए  जाने  चाहिय े;

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  में  राज्य  द्वारा  गांवों  की  पथिद्यतीकरण  में  धी  मीਂ  प्रगति

 के  बारे  में  कया  मुख्य  बातें  बताई  गई  हैं

 किन-किन  राज्यों  ने  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  प्रण  रूप  से  कार्यान्वित

 नहीं  किया  है  ;

 far  राज्यों  ने  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रमों  को  पूर्ण  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं

 किया  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  भर

 उक्त  योजना  को  शासन  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उन्हें  दिये  गये  निदेश  का  ब्यौरा

 कया है  ?

 sat  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  जी  ay

 रिपो  के  अनुसार  राज्यों  में  गांवों  के  धीमी  गति  से  विद्य/तीकरण  के  मुख्य  कारण
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 oo

 A
 हैं  +A SATA H  दूर  दराज  के  eat in  द  ि  नन ज  साप onk-r  शाए  ह थे  sos

 पूर्वी  राज्यों  के  दुर्गम

 क्षेत्रों  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  वाले  राज्यों  में  कायें  करने  के  लिए  अनुभवी  योग्य  इ  जीनियरों

 का  उपलब्ध  न  बोर्डों  तथा  राज्यों
 की

 अन्य  विकासात्मक  एजेंसियों  के  बीच  समन्वय  की

 कमी  विधू त  सप्लाई  की  सामग्री  की  अधिक  लागत  आदि  |

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-82)  में  भखिल  भारत  भाधार  पर  एक  लाख

 गांवों  का  विद्युतीकरण  तथा  25  लाख  सिंचाई  पम्प  सेटों/ट्यूब्वेलों  के  उन  किए  जाने  की

 कल्पना  की  गई  है  ।  योजना  के  पहले  4  वर्षों  (1980-81  1981-82  1982-83.  1983-54)

 के  दौरान  82209  ait  को  घिद्युपीकरण  किया  गया  तथा  31-12-1983  तक  11.  72  लाख

 सिचाई  पम्प  सेटों
 का  उन  किया  गया  |  वर्ष  1980-84  की  अवधि  के  दौरान  fa at-

 रित  राज्यवार
 लक्ष्य

 तथा  वास्तविक  उपलब्धियां
 दिखाने  घाला  वितरण  संलग्न  है  ।

 गाँवों  के  विद्युतीकरण  में  अब  तक  की  गई  प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छठी  योजना  के

 अखिल  भारत  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जाने  की  आशा  है  ।  तथापि  पम्प  सेटों  को  उचित  करने  के  संबंध

 में  समग्र  प्रगति  लक्ष्य  के  अनुसार  नहीं  हो  पाई  है  ।  जम्मू  व  मणिपुर

 उत्तर  और  पश्चिम  बंगाल

 राज्यों  में  समग्र  प्रगति  संतोषजनक  नहीं  रही  है  ।

 भर  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  काय  की  गति  में  बोतलों  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  बिजली  बोर्डों  के  साथ  समय-समय  पर  समीक्षा  बैठकों  का  आयोजन

 किया  जाता  ।  ग्रामीण  विद्युतीकरण  क्लेयर  में  प्रगति  की  बढोतरी  करने  के  लिए  ग्राम  frat

 करण  निगम  ने  अनेक  कदम  उठाए  इनमें  ये  शामिल  है  |

 (1)  निर्माणधीन  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  की  मानीरटॉरिंग  करने  के  लिए  राज्यों  में  afz

 योजना  कार्यालयों  की  स्थापना  करना  |

 (2)
 परियोजना  कार्यालयों  की  से  और

 सुधारात्मक
 कदम  करके  स्वीकृत

 स्कीमों  के  कार्यान्वयन  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए  निगम  कार्यालय  में  सिंटरिंग

 जन  की  स्थापना  करना  ।

 (3)  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  कण  संपि तरण  नीति  में  संशोधन

 करना  |

 (4)  प्रत्येक  राज्य  बिजली  ates  द्वारा  कार्यो  वर्षवार  विस्तृत  कार्यक्रम

 बचाना  तथा  सभी  निवेशों  वी  निधियों  सामग्रियों  और  संगठन  को  सुनिश्चित  करना  |

 (5)
 गंगा  घाटी  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यकर्मों  में

 तेजी
 लाने  के  लिए  एक  नये

 fe dist  की  स्थापना  करना  |
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 (6)  कमजोर ९
 वर्गों  का  विकास  करने  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  आवधिक  रूप  से

 मुल्यांकन  करने  के  लिए  एक  डि  बिजन  की  स्थापना  करना  शामिल  है  ।

 विवरण

 छठी  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  अर्थात्‌  1980-84  के  दौरान  गांवों के  विद्युतीकरण

 तथा  पम्पसेटों/ट्यूब्वलों  के  उन  के  संबंध में  (1-4-80  से  31-12-1983  निर्धारित  लक्ष्यों

 ale  प्राप्ति  के  दिखाने  घाल  विवरण

 ho  स०  198  Uo tr H-RA
 राज्य

 का  नाम  के  दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण  में  हुई  प्रगति

 ग्राम  विद्युतीकरण  stat  सिचाई  पम्पसेट/टयूब्वेल

 लक्ष्य  लक्ष्य 1-4-80  से  1-4-80  से

 31-12-83  31-12-83

 तक  प्राप्ति  तक  प्राप्ति

 का

 2  3  4  3  6
 श

 आंध्र  प्रदेश  6,450  4,527  2-05,000  1,58231

 असम  6,712  3,611  (@)  5,155  514

 बिहार  13,550  10,348  1,4,230  32,563

 गुजरात  5,075  3,535  92,350  65,742

 हरियाणा  (*)  (*)  77,000  54,272

 हिमाचल  प्रदेश  3,630  4,521  1,031  569

 जम्मू  व  कश्मीर  1,885  872  300  248

 केरल  (*)  36,544 (*)

 85,918 कर्नाटक  4,520  4,456  77,040

 10  मध्य  प्रदेश  13,388
 12,959  1,63,270  1,31,177

 5,663  200,800  2,30,122
 11  महाराष्ट्र  7,43,10

 194  160
 12  मणिपुर  305

 मेघालय  750  453  367  6
 13
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 1  2  4  5  6

 —oOoOoOoO —

 नागालैंड 14.  177  224  7

 15:  उड़ीसा  56110  4,491  33,040  01,307

 16-  पंजाब  (*)  (*)  103,400  87,747

 17.  5,996  4,043  96,775  67,020
 राजस्थान

 सीपीएम 18.  88  80

 19.  तमिलनाडु  124  101  1,58,000  07,984

 20.  त्रिपुरा  1,110  890  634

 21.  उत्तर  प्रदेश  16,43  15,732  1,10,362

 55,  पश्चिम  बंगाल  7,060
 51052  26,590

 ह
 4,615

 81,636  16,23,285  11,66,272
 जोड़  99,296

 553  3,034 sits  750

 a
 4,229

 84,20  9  16.99
 £9;24U9  19  11,71,501 जोड़  1,00,046

 प्रगति  1-4-1980  &  1-12-1983  =

 प्रगति  1-4-1980  से  30-11-1983  तक

 रुग्ण  बिजली  संयंत्रों  के  नवीकरण  के  लिए  मांगी  गई  धनराशि

 1497.
 श्री  बी०  ato  देसाई  :  कया

 ऊर्जा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  रुग्ण  बिजली  संयंत्रों  को  चलाने  और  उनके

 करण  संबंधी  अपने  कार्यक्रम  के  लिए  500  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  योजना
 आयोग

 को  बिजली  क्षेत्र  के  fare
 उन

 पोषण  के
 हड |  लए  कीं  तरह  का  एक  AAT  संस्थान  बनाने  का  सुझाव  दिया है  ;

 (7)  कया  यह  सच  है  कि  बिजली  क्षेत्र  को  विशव  बेक  को  सहायता  प्रस्तावित  संस्थान

 के  माध्यम  से  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  |
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 हि  ह  यदि  तो  उनके  मंत्रालय  रुग्ण  बिजली  संयंत्रों  की  सहायता  करने के

 लिए  क्या  अन्य  सुझाव  दिए  और

 सरकार  उनके  सुझावों  से  कहां  तक  सहमत  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  आरिफ  मोहम्मद  ay  घ्िद्यत  का

 नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  एफ  स्कीम  शुरू  करने  कां  स्राव  विचाराधीन

 है  ।  परियोजना  कुल  अनुमानित  लागत  लगभग  500  करोड़  रुपये  ।

 और  ऊर्जा  सलाहकार  ats  ने  विद्युत  परियोजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  करने

 के  लिए  एक  नियम  का  गठन  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  इस  प्रस्ताव  तथा  क्या  न्द्रीय  बेक  की

 सहायता  प्रस्तावित  संस्थान  के  जरिए  पशु  चाई  जा  कता  ?  इसकी  जांच  की

 जा  रही  है  ।

 ताप  विद्युत  केन्द्रों
 के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  ऊर्जा  मंत्रालय  और

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  कई  उपाय  कर  रहे  हैं  ।  इन  surat  में  ये  शामिल  (1)  संयंत्र

 सुधार  कायें क्रमों  को  तयार  करने  और  हाथ  में  लेने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  और  विद्युत

 केन्द्रों  की  सहायता  करना :  (2)  यूनिटों  की  बत्ती  अवधियों  को  कम  करने  के  लिए  निर्धारक

 अनुरक्षण  प्रौद्योगिकियों  को  अपनाना :  (3)  स्वदेशी  बिदेशी  स्रोतों  से  face  पुर्जों  at

 व्यवस्था  करना :  (4)  कोयले  की  अपेक्षित  गुणवत्ता  और  मात्रा  की  व्यवस्था  करना

 (5)  चालू  की  गई  नई  स्कीमों  को  ate  सुखबीर  करने  के  लिए  तथा  fags  केन्द्रों  में

 प्रचालन  प्रक्रियाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  कृतिक  बलों  दलों  की  स्थापना  करना :

 (6)  जहां  कहीं  आवश्यक  समझा  जाता  है  विदेशीਂ  परामर्शदाताओं  की  सेवाओं  की  व्यवस्था

 करना  (7)  विद्युत  केन्द्रों  के  इंजीनियरों  और  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण

 की  व्यवस्था  करना  तथा  (8)  उपलब्ध  त।प  विद्युत  क्षमता  का  बेहतर  समुपयोजन  करने  के

 लिए  प्रोत्साहन  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ।

 ताप  विद्युत  केन्द्रों
 का

 नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय

 स्कीम  तथा  विजय त  परियोजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  संस्थान  स्थापित  करने

 से  संबंधित  मामले  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 डेरी  फार्मो  ate  पदा  पालन  में  कराये रत  श्रमिकों  को  मंजरी  के  भगत
 के  लिए  समान

 कीमत-बनाना

 at 1498.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्या  श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्र ul  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राज्य  में
 कपि  उ

 विभिन्‍न ग  vd]  Hay,  ड  री  फार्मों  बौर  पशुपालन  में  खेतिहर  श्रमिकों  को  दी

 जराही  मंजूरी  का  ब्यौरा  क्या  है
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उन्हें  संगठित  करने  के  लिए  कोई

 संघ  नहीं  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  संबंध  में  समान  कानून  बना  कर  श्रमिकों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  भोर  पुनर्वास  मंत्री  (eit  वीरेन्द्र  :  कृषि  में  नियोजन  के  जैसा

 कि  न्यूनतम  मजदूरी  1948  की  अनुसूची  के  में  परिभाषित  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  दुग्ध  पशुपालन  आदि  में  नियोजन  सम्मिलित  हैं  ।  हालांकि  कई  राज्यों  ने

 कृषि  में  सभी  नियोजनों  और  संक्रियाओं  के  लिए  मजदूरी  की  समान  दरें  निर्धारित  की  कुछ

 राज्यों  ने  दुग्ध  उद्योग  के  लिए  मजदूरी  की  अलग  दरें  निर्धारित  की  कौर  ऐसा  प्रतीत  होता

 है  कि  राज्यों  ने  दुग्ध  उद्योग  या  पशुपालन  के  लिए  कोई  दर  निर्धारित  नहीं  की  है  ।  एक  विवरण

 संलग्न  है  जिसमें  कृषि  में  मजदूरी  की  न्यूनतम  दरें  दी  गई  हैं  ।  दूसरे  विवरण  (11)  में  दुग्ध

 उद्योग  के  लिए  अलंग  से  निर्धारित  मजदूरी  दरें  दिखाई  हैं  ।

 at

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  का  अधिक  प्रभावी  प्रवर्तन  करके  श्रमिकों  को  शिक्षित

 करके  और  उनके  संगठन  को  बढ़ावा  देकर  के  ऐसे  श्रमिकों  के
 हितों

 की  रक्षा  करना  सरकार

 का  प्रयास रहा  है  ।
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 लिखित  gaz.  6  1984

 विवरण  | हैं|

 लोक  सभा  के  अतारांकित  परवन  सख्या  1498  तारीख  6-3-1984  के  भाग

 उत्तर  में  निविष्ट  जिसमें  डेरी  उद्योग  के  लिए  राज्यों /  प्रशासनों

 द्वारा  अलग  से
 निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरों  दरें  दर्शाई  गई  है

 राज्य/प्रशासन  का  नोम  जिस  से  मजदूरी  की  दरें  टिप्पणी

 ल  ग  ट्  प्रतिदिन

 ——

 असम  28-12-81  8-00  रू०

 या  7-00  रु०

 कौर  एक  समय

 की  खाना  |

 तमिल  नाडु  5-4-83  10-00  हूं

 दमन  ake  दीव  2-1  0-83

 पांडिचे  28-11-83  रु०

 रू० री
 क्षेत्र

 1983-84  के  दो  गन
 बिद्युत  उत्पादन  लक्ष्य

 त्
 a

 1499.  श्री  अमर  fag  राठवा  :  कसा  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1985-84  के  लिए  प्रिद्युत  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गयां

 (a)  यदि  तो  उपयुकंत  अवधि  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  राज्य-वार  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 wa  तक  इन  लक्ष्यों  की  कितनी  प्राप्ति  हुई  है  ;  alt

 (=)  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तारीफ  मोहम्मद  :  जी  हां  ।  1983-84  के

 लिए  first  उत्पादन  का  लक्ष्य  144325  मिलियन  यूनिट  नियत  किया  गया
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 के  for
 (@)  1983-84 10.30.  ॥  विद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्य  का  राज्यपाल  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  प
 में  दिया  गया

 व
 (7)  चित्रित  उत्पादन  के  कार्य य  क्रम  था  ANA  1983  से  जनवरी  1984  के  दौरान

 वास्तविक  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  द  में  दिया  गयां  है  ।

 प्रिद्युत  उत्पादन  के  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में

 निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं  :--

 (1)  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  चालू  करना  ।

 (2)  संयंत्र  नवीकरण  संबंधी  कार्यक्रमों  को  तयार  करने  तथा  आरम्भ  करने  के  लिए

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 (3)  ताप  विद्युत  यूनिटों
 से

 अधिकतम  विद्युत  उत्पादन
 के  लिए  कोयले  की

 अपेक्षित  गण धत्ता  तथा  मात्रा  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 (4)  गायत्री  और  स्वदेशी  यूनिटों  के  लिए  भर्तिरिकत  पुर्जों  तथा  अन्य  सामग्री  की

 सप्लाई  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (5)
 केन्द्रीय  विद्य/त  प्राधिकरण  के  दल  कौर  कृतिक  बल  नई  चालू  की  गई

 यूनिटों  के  शीघ्र  स्थिरीकरण  करने  तथा  प्रचालनात्मक  मामलों  के  बारे  में  तकनीकी  सलाह
 देने

 के

 लिए  विभिन्‍न  free  केन्द्रों  का  दौरा  करते  हैं  ।

 (6)  ताप  विद्युत  यूनिटों  के  बेहतर  कार्य  निष्पादन  के  लिए  एक  प्रेस  प्रोत्साहन  स्कीम

 लाग  की  गई

 विवरण

 1983-84 के  लए fa  ad  उत्पादन का  साप SVT  लक्ष्य

 आंकड़े  मि०  yo  में

 धवन  a  a  आआ  आआ  शकल  हट्ट

 'राज्य/प्रणाली  जल  faa त  तप  fara  न्यूक्लिक  fro  जोड

 1... ee  ताण्मणाााानााााधााााा  स वा  ी एए  |  ce  दना  घाना  अन  धाए ए  नए  आका  ह  लय

 भाखड़ा  व्यास  प्रबंध

 ate  10550  10520

 2  दिल्ली  49  50  4950
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 3  4

 842  10  852 जम्मू  व  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश  1520  1520

 हरियाणा  1450  1450

 राजस्थान  515  375.0 '  1580  2470

 पंजाब  865  1950  2815

 उत्तर  प्रदेश  3967  12265  16232

 गुजरात  500  12050  12550

 10  मध्य  प्रदेश  420  9200  9620

 1]  महाराष्ट्र  5000  17800  1920  24720

 12  आन्ध्र  प्रदेश  .5322  6075  11397

 13  कर्नाटक  7675  ष्  7675

 5000 14  केरल  5000

 15  "3877  7825  11702

 16  बिहार  147  2700  2847

 17  उड़ी सां  1991  1175  3166

 18  पश्चिम  बंगाल  47  6525  6572

 6450 19  दामोदर  घाटी  निगम  146  6596

 20  सिक्किम  16  16

 1025  1025 21  aaa

 22:  त्रिपुरा

 और  नागालैंड  600  600
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 लिखित  उत्तर

 ————  एएस  एमपीएए  ए  एएए

 विवरण  |1है|

 राज्य/प्रणालीवार  तथा  थ  दीवार  प्रतिष्ठापित  सकल  ऊर्जा  उत्पादन  भौर  उत्पादन

 —  लक्ष्य  का

 अवधि  1983-84  ल-जनवरी

 कर्म  राज्य  ay  क्षमता  उत्पादन  ऊर्जा  उत्पादन

 स०  कों (Ho  To)  युनिट

 लक्ष्य (31-1-84

 की  स्थिति

 करे  युनिट

 1  2

 भाखड़ा  ब्यास

 प्रबन्ध  ब्यास  जल  fra  2555  9094  9775

 दिल्ली  ताप  विद्युत  1030-5  410/  3512

 जम्मू  और  कपड़ा कंपनी  ताप  विद्युत  22:5  10

 जल  विद्युत  174  752  783

 जोड़  196-5  762  785

 हिमाचल  प्रदेश  जल  freer  300  1297  1297

 ताप  शांत  415  1176  855 हरियाणा

 ताप  विद्युत  220-0  271  464

 म्यूक्लीय  440  1220  986

 271  431  504 जल  विद्युत

 जोड़  931  1922  1957

 440  1673 पंजाब  ताप  faa  1799

 विद्युत  220  768  799

 जोड़  640  2471  2598

 3280  9983  8814 उत्तर  प्रदेश  ताप  विद्युत
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 5

 1242.4  3366  3373 जल  विद्युत

 जोड़  4522.4  13352  12187

 2243  9879  8927 गुजरात  ताप  विद्युत

 300  385  846 जल  विद्युत

 जोड़  2543  10264  9763

 10  मध्य  प्रदेश  ताप  बिद्युत  2402-5  7281  7790

 जल  विद्युत  112-0  322  197

 जोड़ :  2517°5  7603  7987

 11  महाराष्ट्र  ताप  विद्युत  4283  14633  12929

 न्यूबलीय  420  1620  1661

 जल  बिद्युत  4220  5094
 1303-5

 जोड़  6006-5  20473  19684

 12  आनन  प्रदेश  ताप  विद्युत  1425-5  4951
 4716

 जल  विद्युत  1641-7  4678  4678

 जोड ़:  3067-2  9604  9394

 13  जल  faa a  1847.2  6544  6354 कर्नाटक

 14  केरल  जल  बिद्य/त  1011-5  4111  2941

 15  तमिलनाडु  ताप  निद्य त  1750.0
 6318

 6486

 235-0  257 न्यूक्लिक

 जल  विद्युत  1369-0  3345  2389

 जोड ़:  3354.0  9663  9142

 16  बिहार  ताप  विद्या  875.0  2200  1834

 जलਂ  विद्युत  159-0  130  160

 जोड ़:  1025-0  2330  1994

 152



 लिखित  उत्तर 16  1905

 ाणाणणण

 17  उड़ीसा  ताप  विजय  ते  470-0  951  973

 जल  विद्या  0-0  1586  1906

 जोड़  1100.0  2547  2882

 18  पश्चिम  बंगाल  1926-0  3334 ताप  विद्यू/त  5155

 41  39  98 जल
 faa a

 जोड़  1967.0  5373  5223

 19  ar.  चा  निगम  ताप  वितत a  1445-0  5337  4910

 जल  विद्युत  104  136  203

 जोड़  :  1549.0  5473  5113

 20  सीपीएम  जल  घटिया  12  14  19

 21  क़सम  तोप  विद्युत  327.5  857  797.0

 22
 त्रिपुरा

 alt  नागालैंड  जल  faa  245-2  515  453

 निगमित  क्षत्र  में  नामनिर्देशित  निदेदाकों  कों  अधिक
 दोस्तियाँ

 1500.  श्री  दिगम्बर  fag  :  नया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  निगमित  क्षेत्रों में

 arafadine  निदेशकों  की  अधिक  शर्व्तियों  के  बारे  में  20  दिसम्बर  1983  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  392  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  कसेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  cara  दिए  गए  उत्तर  के  भाग  में  उल्लिखित  दमन  कौर

 सुप्रबन्ध  संबंधी  मामलों  का  ब्यौरा  कया  है  और  उनमें  क्या  निवारण  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 कम्पनियों  के  अधिकारियों  और  निदेशकों  दूसरा  उनके  साधनों  अथवा  उसकी

 निधियों  के  को  रोकने  के  लिए  लागू  किए  गए  कम्पनी  अधिनियम  में  अन्तनिहिंत  उपायों

 ्
 का  ब्यौरा  कया  है  और  सम्बन्धित  कम्पनियों  के  नाम  कया हैं  तथा

 उनके  विरुद्ध  क्या  arta  t  ही

 की  गई  हैं

 कया  उन्हे  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  लेखापरीक्षा
 जिनकी  नियुक्ति  कंपनियों

 के  निदेशकों  के  हाल  में  होनी  कम्पनियों
 के

 लेखे  में  ऐसे  अपव्यय  को  उजागर  करने  में  Tay

 हैं  ;  और
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 (4)  कम्पनी  प्रबंधकों  दारा  विभिन्‍न  मदों  पर  ऐसे  अनियंत्रित  व्यय  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  प्रभावी  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  era  सत्री  जगन्नाथ  निम्नलिखित  मामले  हैं

 जिनमें  केन्द्रीय  सःरकार/कम्पनी  विधि  ats  ने  दमन  और/या  कुप्रबंध  केਂ

 भारतीय
 1956  की  धारा  48  के  अत़्यंत  सरकारी  निदेशकों  को  नियुक्त  किया

 है

 1.  रह जम सस  दिल्‍ली  एण्ड  डिस्ट्रिकट  क्रिकेट  क्रिकेट  एसोसिएशन  लिमिटेड

 2.  इससे  डब्ल्यू  एच०  ब्र  डी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 3.  रामसर  ada  इम्प्रूवमेंट  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 4.  qaq  श्री  चांगदेव  शुगर  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड

 मैसेज  नकेम  प्लास्टिक  लिमिटेड(कम्पनी  विधि  ats  का  आदेश  दिल्‍ली  उच्च  न्याय

 लय  रोक  दिया

 ल्  0  मैसेज  नेशनल  पेन्टर  प्राइवेट
 लिमिटेड

 विधि  बोले  का  आदेश  दिल्‍ली

 उच्च  न्यायालय  द्वारा  रोक  दिया  ।

 7.  मेसर्स  बिलासपुर  स्पिनिंग  मिल्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  कम्पनी  विधि  बोड़े  का

 आदेश  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  दुबारा  रोक  दिया  |  (  उ

 अधिनियम  में  महत्वपूर्ण  अन्तर्निहित  उपाय  शास  प्राप्त  लेखा  परीक्षकों  दुबारा

 लेखाओं  की
 लेख

 और  शेयरधारियों  को  उनकी  रिपोर्ट  कम्पनियां  कहां  तक  इनमें

 अख़्तर
 स्त  हैं

 और  उनके  fees  की  गई
 कार्यवाही

 का  प्रश्न  अत्याधिक  अस्पष्ट  हैं  तथा  उसका

 उत्तर  नहीं  दिया
 जा  सकता  है  ।

 तथा  लेखा  जो  इंस्टीटयूट  arg  aes  एकाउन्टेन्ट्स  arp  इंडिया

 के  अनुशासक  सीमा  क्षत्र  के  अधीन  से  यह  आशा  नी  जाती  है  कि  ने  कम्पनियों  के  लेखा  पर

 किसी भी  प्रकार  के  अपव्यय  और  यदि  उनकी  दृष्टि  में  कोई  अनियमितताएं  आएं  तो  प्रकट

 करें  जिससे  उन  पर  कम्पनी  अधिनियम  1956  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  आवश्यक

 कार्यवाही  की  जा  सके  |

 उत्तर  प्रदेश  मैं  निजी/सरकारी  क्षेत्र  में  save  संपत्र  को  स्थापना

 1501.  श्री  दिगम्बर  सिह  क्या  रसायन  और  उकेरा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नरेंगे

 कि

 (#)  क्या  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  निजी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कुछ
 उबर

 संयंत्रों
 को  स्थापित  करने  के  बारे  में  हाल  ही  में  एक  निर्णय  लिया  गया
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 ननवनििििविविििवििविविवििवििविििविवििििनिविििििििनननििििििििि  «ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकीਂ  क्षमता  क्या  है  और  इनके  कब

 तक  प्रारम्भ  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्या  मथुरा  शोधन  शाला  से  गस  की  तात्कालिक  उपलब्धता  अन्य  स्थानों

 को  ले  जाने  पर  होने  वाले  यातायात  व्यय  में  saa  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  उत्तर

 ay or प्रदेश  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिले  मधुरा  में  गस  पर  धारित  एक  उर्वरक  इकाई  को

 स्थापित  करने  की  मितव्ययता  तथा  वांछनीयता  पर  किसी  स्तर  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  भर  उर्वरक  मंत्री  बसंत
 :  जी  हां  ।

 ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :

 संयंत्रों  की  स्थान  क्षत्र  क्षमता  चालू  करने  की

 संख्या  अनुमानित

 तारीख

 ह ि ा आ अ क क त ह cr  cr  i  ए  एकल  न  a  कण  «ee  et  ny

 ATT  बदायूँ  जिला  निजीਂ  sire  संयंत्र  संयंत्रों  के  1987

 बरेली  जिला  सरकारी  में  प्रतिदिन  और  1980  के

 शाहजहांपुर  निजी  1350  दन  बीच  चालू  होने

 जिला
 अमोनिया  की  संभावना  है  ।

 राज्य  द्वारा सुलतानपुर

 जिला  सहायता  प्राप्त

 क्षेत्र

 बया  ee  ध  ee  णल्‍एस्‍  न नाणाणाघतचब  आया  ग  एश  एएन

 att  जी  नहीं  ag  स्पष्ट  किया  जाता  है  कि  उपरोक्त  चार  संयंत्र

 पश्चिमी  तट  से  उपलब्ध  गेस  का  कच्चे  माल  के  रूप  में  उपयोग  करेंगे  |

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  लिए  एक  पूर्णकालिक

 weirs  की  नियुक्ति

 1502.  श्री  दिगम्बर  सिंह  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 फि

 दिल्‍ली  शिदयुतत  प्रदाय  संस्थान  गेडेन  में  कितने  समय  से  एक  पूर्णकालिक

 प्रबन्धक  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  ;

 165



 लिखिन  उतर  6  1984

 ५:....  जद

 एक  पूर्णकालिक  महाप्रबंधक  की  नियुक्ति  न  करने  में  सरकार  को  क्या  कठिनाईयां

 है  ate  ऐसा  न  किये  जाने  से  दिल्‍लीਂ  प्रिय  प्रदाय  संस्थान  की  स्थिति  सन्तोषजनक  है  तथा

 at  वित्तीय  स्थिति  अव्यवस्थित  और

 facet  बिद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  काय  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  एक

 कालिक  महाप्रबंधक  को  नियुक्त  करने  के  लिए  क्या  प्रस्ताव  है
 ?

 fay
 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  त न से  महा  प्रबन्धक

 फा  पद  6-6-1980  को  रिक्त  हुआ  था  ate  उस  समय  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  sy

 के  महा  प्रबन्धक  की  ड्यूटी  भी  निष्पादित  कर
 रहे  हैं

 ।  इस  पद  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  का

 चयन  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 नियोक्ताओं  द्वारा  भविष्य  निधि  का  अदा  जमा  न  कराये  जाने  की  रि

 में  कमंचारो  भविष्य  निधि  की  राशि  का  भुगतान

 किए  जान  के  उपाय

 1503.  थ्री  सत्य  नारायण  जटिया  बया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 निधि  में  भविष्य  निधि  का  अंश  जमा नियोक्ताओं  द्वारा  कर्मचारी  भवि

 कराये  जाने  की  स्थिति  में  कमंचारियों  को  भविष्य  निधि  की  राशि  का
 भुगतान

 करने  के  संबंध

 में  क्या  उपाय  किये  जा
 रहे  है ं;

 आर

 ये  उपाय  किम  तारीख  से  लागु  होंगे
 ?

 श्रम  silt  पुनर्वास  मंत्री  (sit  वीरेन्द्र  मौर  बिमान  व्यवस्था  के

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  निधि  छोड़कर  जाने  वाले  सदस्यों  के  बारे  में  उनके

 नियोजकों  की  भोर  बकाया  राशि  के
 होते

 हुए  andi
 का  निम्नलिखित  सीमा  तक  निपटारा

 कर  रहे  हैं  :--

 (1)  कर्मचारियों  के  अंशदानों  के  हिस्से  की  परों  जो  areca  में  श्रमिकों  की

 मजदूरी  से वसूल  तो  की  गई  है लेकिन  जमा  नहीं  कराई  सदस्यों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 संगठन  की  fare  आरक्षित  निधि  नियोजक  से  वसूली  न  होने  पर  उस  समय  दी  जाती
 जब  अन्तिम  अदायगी  देय  हो  जाती  है  ।

 नियोजक (2)  जिस  सीमा  तक  पनपना  leva  कां  अंगदान  प्राप्त  होता
 5
 णा  उस  सीमा  तक

 सदस्य  को  भुगतान  कर  दिया  we ड  rar  और  बाकी  का  भुगतान  शेष  राशि
 के  वसूल  हो  जाने  पर

 किया  जाता  है  ।
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 मासिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 1504.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  बया  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा

 करेंगे

 देश  के  प्रमुख  नगरों  में  1981  से  1984  तक  वर्ष

 1960  100)  के  मामिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  बिरेन्द्र  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें

 1980  से  1983  तक  8  प्रमुख  नगरों  में  मासिक  उपभोक्ता  yea  सूचकांक

 के  ब्यौरे  दर्शाए  थ  ए  ।  1984  के  लिए  आंकड़े चग  arerr  2
 ना  vo  पलब्ध  नहीं  हैं  |
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 क अ  अ ि  -

 संस्कृत  में  प्रकाशित  होने  वाले  दैनिक  समाचार  पत्र/पत्रिकोएं

 1505.  को  सत्यनारायण  जटिया .:  कया  सुचना  और  प्रसारण  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  संस्कृत  में  प्रकाशित  हो  रहे  दैनिक  समाचर  पत्रों  और  पत्रिकाओं  के  नाम  क्या  हैं  और

 उनके  प्रकाशन की
 अवधि  क्या  है  ?

 सूचना  alt  प्रसारण  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  किये  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच ०  कण  एल०  :  संस्कृत  कीं  पत्रकारों  तथा  नियतकालिक  पन्नों  के  अवधि कता वार

 नाम  वितरण
 में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 31-12-1983  के  दिन  की  स्थिति  के  अनुसार  संस्कृत  में  प्रकाशित

 ¥ /
 होने  बाली  न  परत कालिक  पन्नों  के  ताम

 दैनिक

 दिग  इटावा  प्रदेश )

 2.  मंसूर

 साप्ताहिक

 3  घाराणंसी  प्रदेश )

 4  इटावा  प्रदेश )

 5  संस्कृत  नागपुर

 6  युग  गोरखपुर  प्रदेश )

 पाक्षिक

 संस्कृत  फैजाबाद  प्रदेश

 मासिक

 g.
 भाग  जयपुर

 9.  पैसे  बम्बई

 10.  दिव्य  शिमला

 11.  गीरवना  बम्बई

 12.  कानपुर  प्रदेश )
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 13  प्रण  कलकत्ता

 14  संस्कृत  कलकत्ता

 15  संस्कृत  दिल्‍ली

 16  लखनऊ

 11  श्री  वाराणसी  प्रदेश

 18  जम्मू  व  कर्मी

 19.  बाराणसी  प्रदेश )

 aaa

 20-  लखनख

 21.  farataray,  पुरी

 22.  अहमदनगर

 23.  इन्दौर  प्रदेश )

 24.  attaq,  बम्बई

 25.  संस्कृत  पटना

 26.  संस्कृत  दिल्‍ली

 27-  सरस्वती  ब्राराणसी

 च  वार्षिक

 28.  संस्कृत  मद्रास

 29.  वंग  कलकत्ता

 विधिक

 30.  राष्ट्रीय  कलकत्ता

 Had  आई  ato  सी ०  लिमिटेड  के  चेयर  मेनਂ

 "1506.  थो  सनत  कुमार  मण्डल  :  गया  न्याय  र  कम्पनी  काय  मंत्नी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनको  मालूम  है  कि  बहुत  को  सार्वजनिक  लिमिटेड  कम्पनियों  ने  किसी  समय
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 के  अपने  कार्य कार  चेयरमेन  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  पदनाम  का

 आविष्कार  किया  हैं  तथा  वेतन  की  छोड़कर  उन्हें  शेयर  ई
 yer  रों  के  खर्च  पर  वे  सभी  सुविधायें

 कौर  अन्य  लाभ  दिये  जो  उन्हें  पूर्णकालिक  के  दौरान  मिलते  थे  अर्थात  ड्राइवर

 व्यक्तिगत  सुसज्जित  मनोरंजन  क्लबों  ॥  सुरक्षा

 गाड़े  नौकरों  का  दल  तथा  विलासिता पूर्ण  जीवन  की  अन्य  सुविधाएं  ;

 मौजूदा  उपबन्धों  का  इस  प्रकार  का  खुला  उल्लंघन  किया  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  ;

 ako  ato  सी०  लिमिटेड  कलकत्ता  के  बिमान  चेयरमेनਂ  को  जिनका

 कार्यालय  इस  समय  ate  होटल  नई  दिल्ली  दी  गई  विभन्न  सुविधाओं  तथा  परिलिब्धियों

 पर  कितना  धन  खां  किया  जाता  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  से  3173-73

 को  समाप्त  ay  के  कम्पनी  के  प्रकाशित  तुलना-पत्र  के  आसार  श्री  जे०  आर०  डी०  टाटा

 को  मैसर्स  टाटा  केमिकल्स  लिमिटेड  में  का  पदनाम  दिया  गया  है  ।

 इसी  प्रकार  से  dad  आई०  dro  सी०  लिमिटेड  श्री  To  एन०  हक्सर  को  30-6-1983  को

 समाप्त  कम्पनी  के  तुलना-पत्र  के  अनुसार  चेयरमन  पदनाम  दिया  गया

 है
 ।

 उनके  द्वारा  लीਂ  जा  रही  सुविधाओं  और  परिलब्धियों  सूचना  को  इसका  परीक्षण

 करने  एकत्र  fear  जायेगा  कि  क्या  कम्पनी  1956  के  उपबन्धों का  इसमें

 कोई  उल्लंघन हुआ  है  |

 बादा  इंडिया  लिमिटेड  के  चेयरमेन  क्रो  दी  गई  सुविधाएं  और  अन्य  लाभ

 1507.  श्री  सनत  कुमार  मंडल
 :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  मंत्री  येह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बाटा  इंडिया  लिमिटेड  कलकत्ता  के  THIF HT  चेयरमैन  को  डाइवर  सहित

 व  युक्ति  नई  दिल्‍ली  कार्यालय  के  रख  क्लबों  की

 zy  के  orsorr or  टो  nea  चीन मनोरंजन  के  रूप  में  और  अन्य  पीड़ित  |  |  े  Qaeda  al  ya  2  विधाओं  और  अन्य

 लाभों  का  मूल्य  कितना है  ;

 उनका  का  याय art  ल  कितना  है  और  उन्हें  चेयरमन  के  रूप  में  किस  तरह  नियुक्त
 किया  गया  ;  और
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 (7)  कया  ऐसी  f  TTT  के  लिए  कम्पनी  निधि  बोई  की  स्वीकृति  लेना  आवश्यक

 ह ै?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  उपलब्ध  रिका

 के  अनुसार  बाटा  इंडिया  लिमिटेड  के  चेयरमैन  श्री  एम०  एम०  सब्बरवाल  को  मोटर  ड्राइवर

 सहित  वैयक्तिक  स्टाप  नयी  में  कार्यालय  बलब  को  मनोरंजन

 आदि  जैसे  ल/भों  तथा  परिलिब्धियों  रहित  कोई  पारिश्रमिक  oral  दिया  जाता है  ।

 उनकों  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  की  बैठकों  में  उपस्थित  होने  के  लिए  बठक  शुल्क  दिया  जाता

 |

 श  बाटा  इ  डिगा  लिमिटेड  के  निदेशक  मंडल  ने  श्री  एम०  एम०  सब्बरवाल  को

 24-4-1981  को  निदेशक  मंडल  के  चेयरमेन  के  रूप  में  नियुक्त  किया  था  ।  चेयरमन  के

 रूप  में  उनका  को  निश्चित  कार्यकाल  नही ंहै  और  अपने  क्रम  के  अनुसार  उनको  सेवानिवृत्त  होना

 है  ।

 श्रीमान  ज़ी

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  कार्यकरण  की  नरों क्षा

 1508.  श्री  मन  ates  टूडू  :  क्या  श्रम
 और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  कार्यकरण  की  कोई  पुनरीक्षा

 की

 a yor  सिविल  ofesen  Ye  निका  fay यदि  नहीं  ४1  ६  ण  AT  भविष्य  a  KAT  ्  ZT CA  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 और

 यदि  तो  ऐसे  wera  के  कब  कॉर्यास्थित  किये  जाने  की  संभावना

 sr  roast c  4.
 ay  और  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  क  द  दी  कम चार  भविष्य  निधि

 योजना के  कार्यकरण  की  में  श्री  जी०  रामानुजम  की  अध्यक्षता  में  गठित

 समिति द्वारा  पुनरीक्षा  की  गई  थी  |

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारत  भू-वैज्ञौनिक  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  1983-84  के  दौरान  कोयला  स्रोतों

 की  खोज

 1509.  कुमारों  पुष्पा  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 किः
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 कया  198  -84  में  भारतीय  भ-वैज्ञानिक  संबंक्षण  विभाग  द्वारा  व्यापक

 सर्वेक्षण  गया  था  और  देश  में  कोयले  के  भण्डार  का  पता  लगाया  गया  था  ;

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  कोयले  के  भण्डारों  का  पता

 लगाया  गया  है

 ऐसे  नए  कोयला  क्षत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  व्यवहार

 कोयला  क्षत्र  पाया  गया  है  ;
 और

 तत्संबंधी  कया है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  हां

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सबक्षण  ने  जिन  क्षेत्रों  में  नए  कोयला  भंडारों  का  पता

 लगाया  वे  दीवान गंज  हासिल  एरिया  पश्चिम  जगलडागा

 भौर  राज बास  सेक्टर  कौशल  सेक्टर  कोल फील्ड

 ,  बहारों-जलसा  सेक्टर  कोल फील्ड  मध्य
 ,

 नरेगा  भौर  तारा

 सेक्टर  कोल  मध्य  प्रदेश  )  ,  पाली  सेक्टर  कोलाहल  शय  प्रदेश )
 और  कुरमुकेल-अमर्गाव  सेक्टर

 मध्य

 भर  विभिन्‍न  कोयला  पटि्टयों  के  विस्तृत  संसाधन  निर्धारण  तथा  संसाधनों

 की  आर्थिक  क्षमता  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 खानों  में  सुरक्षा  sara  अपनाने  के  लिए  माग  निदा

 1510:  कुमार  पुष्पा  देवी  fag  क्या  श्रम  और  नर्वस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 Far  उनके  मंत्रालय  ने  देश  को  विभिन्‍न  खानो ंको  सुरक्षा  उपाय  अपनाने  के  लिए

 art  निदेश  भेजे  हैं

 क्या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  खाने  पर्याप्त  सुरक्षा  उपाय

 नहीं  अपना  रही  है

 क्या  सध्य  प्रदेश  में  भी  कुछ
 खानें

 मजदूरों  की  सुरक्षा  की  हेतु  सुरक्षा  उपयों  के

 मन रूप  कार्य  नहीं  कर  रही  है  और

 यदि  यो  इस  प्रकार  की  खानों  के  स्वामियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  करने

 का  विचार  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रो  : )  प्रबन्धकों  1952

 और  उनके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  तथा  धि निधम ों  के  उपबन्धों  का  पालन  करना  पड़ता  है  ।

 इसके  fafaa  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  खान  प्रबंधकों  को  सुरक्षा  उपायों  को  अपनाने  के  लिए

 परिपत्रों  के  रूप  में  समय-समय  पर  मारे--निर्दोश  जा  री  करते  हैं  ।

 से  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय के  अधिकारियों  द्वारा  खानों  का
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 समय  पर  निरीक्षण  किया  है  ।  इसके  खान  प्रबंधकों  को  जिनमें  मध्य  प्रदेश  की

 खानों के  प्रबन्धक  शामिल  हैं  ।  निर्देश  दिखाते  हैं  किवे  fa  ण  के  दौरान  पाए

 गए  दोषों  को  निर्दिष्ट  समय  के  अन्दर  दूर  करें  ।  गम्भीर  उल्लंघनों  के  मामले  खान

 1952  की  धारा  22  के  अधीन  नोटिस  और  निषेधाज्ञा  जारी  किए  जाते हैं  ।  जहां

 होता  न्यायालय  में  मामले  चलाए  जाते  हैं  ।

 डाकघर  ae  के  विरुद्ध  शिकायत

 1511-  श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  सचार  मंत्री  यह  बताने  करेंगे

 किः

 (*)  बदले  के  विरूद्ध  भ्रष्टाचार  की  कितनी  शिकायतें  लम्बित

 द
 हैं  तथा  सरकार  द्वारा  उन  पर  कपा  का

 कितने  आरोप  सही  पाथे  गये  तत्संबंधी  पूरा  ब्यौरा  कया
 है  ;

 और

 विभागीय  कर्मचारियों  तथा  जनता  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  पृथक  रूप  से  कितनी

 शिकायतें  at  गई  ?

 संचार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (ott  बीਂ  एन  asta)  :  विभिन्‍न  संसद  सदस्यों

 से  पांच  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इनकी  ज़ांच,की  गई  है  ।

 (@)  कोई  आरोप  सिद्ध  नहीं  zat  ।

 सा  पता  चला  है  कि  तीन  शिकायतें  विभागीय  कर्मचारियों  द्वारा  मूगलाम/नकली

 नामों  से  भेजी  गई  और  दो  शिकायते  एक  ही  व्यक्ति  से  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 fet  t प्रस  सूचना  कार्यालय  द्वारा  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन
 के

 दौरान  रना

 फसी  लिटिल
 '

 नामक  पुस्तिका

 1512.  श्री  रामावतार  कास्त्रो  :  कया  सुचना  और  हुँ प्रसारण  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 रोशन
 क्या  यह  सच  है  fa  प्रेस  सूचना  sista  ने  गुट-नि  wel  सम्मेलन  में  भाग  लेने

 ा  छे  ratio’  yoo
 वाले  प्रतिनिधियों  की  सुर  ell  लिए  eal ग  ध  नाम  "1  पुस्तिका  प्रकाशित

 किसी  ;

 क्या  पुस्तिका  के  पृष्ठ  21  पर  क्रमांक  संख्या  36  पर  अंग्रेजी  को  भारत  राजभाषा

 केरूप  में  दिखाया गया  ;
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 (7)  क्या  यह  राजभाषा  अधिनियम  का  उल्लंघन  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध
 में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 क्
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  a  राज्य  मंत्रों

 (ait aq एच  ०  के०एल०  :  alt  हां

 (7)  मीडिया  नामक  पुस्तिका  परिशिष्ट  6  मुख्यतया  भाग  लेने  वाले

 देशों  द्वारा  सम्मेलन  की  कारवाई  के  लिए  चुनी  गई  भाषाओं  को  बताने  के  लिए  थी  frat

 सम्मेलन  के  सचिवालय  द्वारा  चुनी  गई  चार  भाषाओं  में  भारत  ने  वक्त  सम्मेलन  के

 प्रयोजन  के  लिए  अंग्रे  जी  के  लिए  विकल्प  दिया
 था

 ।  इसको  राजभाषा  अधिनियम  का

 उल्लंघन  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 राजस्थान  में  तेल  तथा  गेस  के  लिए  खोज  नया  fern

 1513. श्री  राम  कुमार  मौका :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 fe

 ar x  तेल क्या  राजर  श्स्थ न  र लाए  तय  क  चन्  त्रों में  NUN  तथा  गेस  केलिए खोज  तथा  fear  का

 कायें  पूरा  कर  लिया  गया  है  ;

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  पर  तेल  गस  के  मिलने  की  संभावना  है  ;

 और

 fo शि  व्य  य  की खोज  पर  कितनी  धारा

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  मंत्रालय  मंत्री  वर्गों  signe  :  (¥)

 कौर  जी  नही ं।

 इस  समय  उन  स्थानों  के  नाम  बताना  सम्भव  नहीं
 है

 जहां  ते  तथा
 गैस  मिलने  की

 आशा  हैं  ।

 ae  २ a
 1?

 agl
 83  Th  26 eV)  42  TANTS  रुपये  को  शामिल 31

 खर्चे  किये  जा  चुके  1983-84  के  दौरान 4-2.
 करोड़  रुपये  के

 व्यय का अनुमान का  अनुमान

 AlATA-Waray  (  का  ब्यौरा  तया  अल्कोहल  का  उत्पादन

 1514,  श्री  जी०  भूपति
 :  कया  रसाथन  और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प  FIN)
 oo

 कि  इस  समय  देश  में  कुल
 कित  लाए  हूँ  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  का

 पृथक-पृथक
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 ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  1983  TH  समाप्त  हुए  गत  तीन  at  के  दौरान  अल्कोहल

 का  कितना  उत्पादन  हुआ  है  ?

 रसायन  और  अकबर  मंत्रालय  में  राज्य  चना mart  राम  चन्द्र
 :  उपलब्ध  सूचना  के

 देश में  राज्य  ने  4s  विवरण  में  दिए  गए 151  आसानियां  हैं  ।  उनके

 हैं  ।

 पिछले  तीन  अल्कोहल  वर्षों  1980-81  से  1982-83  के  दौरान

 अल्कोहल  क्ष  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  1--

 लाख  लिटरों  में

 1980-81  4308

 1981-82  51.0  54.

 1982-83  5355

 faq

 ——  i  आ  न ण प णतयल्‍यल्‍तएतए कवक नत धव «न «ण SS  य

 आसानियों  की  संख्या
 राज्य/संघ-राज्य  क्षेत्र

 15
 भारत  प्रदेश

 असम  1

 निहार  10

 गुजरात

 दमन  भौर  sy

 हरियाणा

 हिमाचल
 प्रदेश

 केरल

 कर्नाटक  15

 25 10  महाराष्ट

 11  नागालैण्ड

 12  उड़ीसा

 13
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 14.  पांडिचेरी

 15.  राजस्थान

 16.  तमिलनाडु

 17.  उत्तर  प्रदेश  26

 18.  पश्चिम  बंगाल

 19:  मध्य  प्रदेश

 151

 हिचकिचा  इलेक्ट्रिक  कोआ  a  सपर  ई  सोसायटी

 1515.  श्री  जी०  भूपति  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 atest  प्रदेश  में  सिलसिला  इलेक्ट्रिक  को  आपरेटिव  सप्लाई  सोसायटी  की  गत

 तीन  वर्षों  में  माचं/जून,  1983  के  अत  तक  की  प्राप्ति  और  कार्य  निष्पादन  की  स्थिति  कया

 रही है  ;  और

 (4)  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  सोसायटी को  अब  तक

 कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  सोसायटी  द्वारा  इस  सहायता  को  वापस  says

 की  क्या  स्थिति  ;  कौर

 क्या  उधार  लिए  गए  धन  के  दुरुपयोग  का  पता  लगाने  के  लिए  सोसायटी  के

 फ्रियाक्लापों  की  कोई  जांच  की  गई  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आ  ऑफ  मोहम्मद  :  1983  को  समाप्त

 हुए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सोसायटी  ने  निम्न  वोल्टास  लाइनों  का  410  किलोमीटर  का

 जाल  2874  कृषि  पम्प  सेट  अर्जित  308  व  नेशनल  तथा  9188  घरेलू

 और  वाणिज्यिक  सेवाएं  तथा  32  सड़क  रोशनी  कनेक्शन  स्पीकर  किए  वर्ष बार  ब्यौरे

 faa  में  दिए  गए  हैं  ।  ay  1983  से  1983  के  दौरान
 gy  किलोमीटर  उच्च

 घोटता  तथा  निम्न  वोल्टास  लाइनें  2:  कृषि  पम्प  सेट  जीत  किए  am  21  निम्न

 उद्योग  कौर  460  घरेलू  तथा  वाणिज्यिक  सेवाए  स्वीकृत  कीं
 ।

 1983  तक  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  सोसाइटी  को  425.73  लाख  रु०

 स्वीकृत  और  विमोचित  किए  एक  लाख  रु०  निर्माण  पुन  ऋण  के  रूप  में  शा  मिल

 सोसाइटी  द्वारा  31-3-1983  तक  73-06  लाख  रु०  को  कर्ण  sr  किस्तों  का  वापस  भुगतान

 किया  गया  तथा  11.37  लाख  रु०  की  ऋण  किस्तों  को  1983-84  के  दौरान  27-2-1984
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 5
 वि  नि

 कर
 किश्तों  का  भग तक

 भुगतान
 किया  mai  ।  सोसाइटी  अभी  तक  ऋण की

 नियमित रूप  से

 कर  रह
 ही  है  इसके  अतिरिक्त  निगम  ने  35  लाख  रुपए  का  ऋणस्थीक्रत  किया  है  और  zt

 की
 यर  पूंजी  में  भगवान  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  दे  दिया  है  ।  इस !  ः

 में  से  27-2-४84  तक  राज्य  सरकार  ने  ग्राम
 विद्युत

 करण  को  4  लाख  रुपए  का  भुगतान  q

 are  ।  इसके  अतिरिक्त  सोसाइटी  की  शेयर  पूजी  में  अ  मदान  करने  के  लिए  अगस्त

 ं  म  विद्युत  +रण  निगम  ने  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  28-41  लाख  रुपए  sits
 ह

 चत  किए  हैं  ।  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  नीतियां  ग्राम  faa  रण

 ह
 !

 प्र  के  जरिए  ग्राम  fara  सहकारिताएँ  आदि  को  दी  जाती  हैं  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  ग्राम

 दिए

 ी
 tm  को

 की  किस्तों  का  समय पर  भुगतान  करने के  संबंध  में  संतो
 जनक  प्रगति

 को  ध्यान

 में  रखते  सोसाइटी के  कार्यक  रण  के  संबंध  में  अभी  तक  कोई  जांच

 विवरण

 fasfaar  कों 1980-81  से  1982-83
 तंक  | ene

 परे  टि
 इलेक्ट्रिक  सप्लाई  सोसायटी

 Sqaferai

 ह
 ध

 अ
 माक

 क्रम  198  FOL  VO  1982-83  3  वर्ष की  कुल

 उपलब्धि do

 ee  ne  rm  re

 1.  गांव  सभी  गांवों  का  विजय  तस्करी  कर  दिया  गया  है  |

 2-  11  के०  बी०

 लाइन  23  38  19  80

 3.  निम्न  वोल्टास

 लाइनें  117  127  86  330

 मीटर

 >>

 कुल  लाइन  140  165  105  410

 किलो  मीटर  nm  एकल  अ  आव  ge व  ee  ee  em  a
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 1

 4.  ट्रांसफामंर

 के  ०  वी०  To

 क्षमता  1522  2292  1353  5167

 5.  सेवाए

 1118  1021  735 कृषि  2874

 औद्योगिक

 (2)  112  107  89  308

 घरेलू

 वाणिज्यिक  1646  2458  5054  9188

 सड़क

 रोशनी  ह  13  10  32

 म  या  क अन  oe

 v  8...  12402

 —_———  लि  --

 BRS

 ee

 tat  लिमिटेड  को  नहाने  का  सावन  आदि  के  उत्पादन  के  लिए
 aig

 डा०  कृपा  सिन्ध  भोई :  क्या  विधि  न्याय  भर  कार्य  मंत्री  यह  बताने  क  कपा

 ं
 दिए

 श )

 क्या  यह  सच  है  कि  aaa  हिन्दुस्तान  लीवर  ने  नहाने  के  ara

 डिटेल  ग्लिसरीन  आदि  बनाने  के  लिए  उत्तर  काशी  में  एक
 न
 नत

 उपक्रम

 अवरोधक  व्यापारिक
 लगान  ह

 एक  प्रस्ताव  एकाधिकार
 तथा

 VS पप  ताहा
 के

 लिए  सर्कार  को  प्रस्तुत  किया  है
 त  कत

 कया  हिन्दुस्तान  लीवर  क  लाइसेंस  देने  के  विरुदूध
 छोटे/मझौले

 eves

 न  निर्माताओं

 मिला  है  ;  और

 THI  तम
 क

 (7)  यदि  तो  इस  पर  सरकार

 =
 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  (eit  जगन्नाथ  नू  जी

 ।

 द  द  श्रीमान्
 जी

 अधिकारी  तथा (a)  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  मैसेज

 हिन्दुस्तान

 विधिवत  ६ थर

 प्रस्तुत  प्रस्ताव  पर  निर्णय  लिए  जाते  समय  भापत्तियों  पर
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 देश  में  बेरोजगार  व्यवसायों  को  संख्या

 1517.  श्री  जयपाल  fag  कश्यप
 :

 थ्री  हरिकथा  ब  थ

 डा०
 कृपा  सिधु  भोई :  कसीं  झप  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 की  कते  के कि

 इस  समय
 देश  में कुल  कितने  बेरोजगार  व्यक्ति  पढ़े  लिखे  और  प्रशिक्षित  हैं

 और

 ग क  ब
 उनमें  से

 कितने बेर बेरोजगार  व्यक्ति  पढ़े  लिखे और  प्रशिक्षित  है
 ;

 और

 (7)  दे  गरी  त
 कपा अ ee

 प्रो
 a  A

 शस  और  थ  ह  ॥

 es

 की  स्थिति

 के  अनुसार  रोजगार  ज
 टर पर  दल

 जगार  चाह  शक्तियों

 आवश्यक  नहीं
 fe  उनमे  े  सभी  बेरोजगार  सं संबंधी

 हिप
 22

 गई  हैं
 :--

 अ  कल  कनी

 चालू  रजिस्टर
 फिक: एन गर प र संख्या ( स पाण, (ara

 ना

 |  सभी  प्रकार के  नौकरी  वारि वाले  219-53

 2  रोजगार  चाहने  वाले  शिक्षित

 व्यक्ति  और  इससे  108-63{#)

 भूतपूर्व  ई०  प्रशिक्षणार्थी  4.43

 शिक्षुता
 1,

 1961
 के  अन्तर्गत

 प्रशिक्षित  .. थ
 0-55*

 ञ  वदान्य
 =

 +  37-19-1989 82  की  स्थिति  के  अनुसार  |
 अ

 अर  अ  ««........ ऋ.»  paca  ta

 wet  पंचम  ny  महत्वपूर्ण
 _  में  उत्तरोत्तर  कमो

 पन
 my

 ace लाना

 rT
 छठी

 यो

 पोज  आर  नीतियों  तथा  कार्यक्रमों का

 उद्देश्य  इ  स  संबंधी  f  यि  ति  रिक्त

 स्य ूः  कि  राष्ट्रीय  ग्र कई  विशे  स
 रोजगार

 कार्यक्रम  अ  कातर
 *  सामाजिक  चेरी

 ह
 न्यून  भावशइयकता  कार्यक्रम  आदि  के  नन  ey  ata  रोजगार

 उत्पन्न  होगा  |
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 हाल  हो  में  सरकार  ने  गई  रोजगार-उन्मुख  योजनाएं  शुर ूकी  अर्थात्‌  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  कौर  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को  स्वरोजगार  प्रदान  करने

 के  लिए  योजना  ।

 के
 1518-

 श्री  जगपाल
 सिह

 कश्यप  :..

 शी रामनाथ  सोनकर  ioe  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ह

 1  उनका  ध्यान पि  हुई  नग्नता  को  ओर  दिलाया  गया  है  जेसा  कि

 दिनांक 5
 |  औ  _

 केसरीਂ  में  फिल्मों  में  बढ़ती  हुई  नग्नता  भिषेक  के

 भें

 कहॉ
 रण  देकर

 उल्लेख  frar  गया  है  ;

 (k  तो
 व  a

 रोकने  के  लिए  इस  बारे  में  सेंसर  बोड़
 का

 कोई

 निर्देश  feu  स  a
 =>

 बया  यह  सच  है  कि  सस  द ने
 अभी  फिल्मों  के

 प्रति  कड़ा  रुख  नहीं  अपनाया
 sake

 2  |  स्वरूप  मिलता  ब

 पग

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्य
 क  क

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी
 :

 WL ने  समाचार  को  देखा  है  ।  भारत  में  लोक  प्रदर्शन  के  लिए  त  सभी 1  ं  की  su

 फिल्म  प्रमाणन  ats  द्वारा  चलचित्र  1952  के  उपबन्धों  और  aa  गत  ara

 गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनसार  को  जाती  न  सागंदर्शी  सिद्धान्त
 र  बोले

 बातों  के  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि
 अश्ली

 लता  और  भ्रष्टता  द्वारा

 पंवेदशील  ase  न  को  जाए  }  |  ह  मिर
 यों  के

 माध्यम

 की  जांच  करते  समय  माग  है
 भौर फिल्मों  में  से

 प  न्गा
 ऐसे

 मं
 देती  जिनसे  मा  २18  |

 होत

 > न्र  >  को  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना
 होता

 है
 |

 उसके स
 प्रभाष  के

 सके  पण  रूप  मं  निए
 i

 ee ates  प्रदर्शित  किए  ere  के

 लिए
 उप

 ह  फिल्‍मों  को अ ा) हों “गए 4 ञ प्रमाणपत्र  प्रदान  ie  जाता  है  ।  बोर्ड  के

 विचार  में  सल्ल  t  समग्री  होती  जिसको  12  ad  की  उम्र  के  बच्चों  के

 अभिभावक  पसन्द  न  उनकों  चढ़ाव  के  ag  प्  To  प्रमाण

 पत्र  प्रदान  किया

 ज

 rey
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 मि

 ह
 मों  व a  नक  सम  झा

 जाता  है  उनको
 प्रप्त

 त्र प्रदान करने  से

 कर
 दिया  जाता  है  |

 जिने
 प्रदान फीचर

 aT te qT i esa nd) at

 1976

 ः

 प्रमाणप

 किए  गए  उन  में  7  प्  तीय
 फीचर  फिल्मों  की

 तुलना  में  1983  में  30  प्रतिशत

 r  |  NMGCle |  ि
 7

 किए गए थ भाग्तीय पं  फिल  ait  को  नस  1983  के

 दौ  प्रमाणपत्र  देने  से  पहले  भ  पिन  विद  पो  Gal!  र  |  प  1  र  325-41

 नम्बाई  के  अंश  काटे  गए  |

 इस  प्रकार  यह  जा  भ्र  Ta  +  T-Ws  जाने  के

 ह
 व्यक्त  नहीं  पाई  जाती  तो  उनमें  पत्ता  को  oe

 क्त्र  प्रदान  करने  या  जब  12  att  की  va

 भाव  1  देख  ह  पस पसन्द  की

 द

 ro
 पी

 प्रमाणपत्र के  बच्चों

 ने  के  लिए  रोड  काफी सत  ध  AVY,  उसी  गाव  के  सीमित

 T rat  किए  गए  प्रयासों  |  नज्द  यं पह  2  हि

 होते  है  ।

 व्यापक

 ललन

 मुख्य  उल्लंघन  यह  है  कि  फिल्मों
 को

 हमेशा  उसी  रूप  में
 दिखा

 या
 जाता द

 रूप में

 [  प्रमाणीकृत किय  |  "
 1952

 के  दांडिक
 उन्हे  बोर
 उपबन्धों को  नवीन  करने  की  जिम्मे  1  |  द्  मों  के  प्रशासनों

 की  है  राज्यों  सरकारों  भर  संघ  शासित  क्षत्रों  के  प्रशासनों  से  समय-समय
 ह  मन  रोध

 fi

 a

 वे  सांविधिक  उपबन्धों  को  कढ़ाई  से  लाग  करें  ।

 सूचना
 और  प्रसारण  राज्य  मंत्री  ने  24-9-83  को  र

 के  मुख्य  मंत्रियों

 शासित  क्षेत्रों  प्रशासनों  को  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  उन  1a

 का  उल्लंघन

 करने  वालों

 लिए  कहा  गय के  विरुद्ध  संयुक्त
 उपाय  करने

 थ
 oe

 फुटबाल  टन मिंट
 का  दूर  a  qi  प्रसारण  ,

 थ

 1519.  st)  wo  एस०  aa  :
 फाक
 ee  यह  बताने  की  कृपा सदा  रुपए  ua Oo  क् द

 करेंगे
 a

 क्या  दिल्ल

 ए
 जवाहर  लाल  नेहरू

 गोल्ड  कप  टूर्नामेंट

 क
 में  खेल  गए स

 ं  ee
 फी  ही

 ध  प्रसारण  नहीं

 i
 pan

 फुटबाल  टूर्नामेंट  के  प्रसारण
 ने  किए

 जाने  के  क्या  कारण हैं  safe  5  दिवसीय  क्रिकेट  टेस्ट  एक  दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  टेस्ट

 की  wear  भारी  में  प्रसारण  क्या  और
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 a
 नज ie  |  दलल  aca  क  इस

 A T)  हत  कीर
 कीह

 इस  बात  जान

 व्यवहार  से
 दे

 देश  ग  में  यर
 11.0  मं  fertart  को  धक्का  लगता

 प

 ै

 aaa
 औैर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  का  विभाग  में  राज्य  मर

 a

 एच०
 ०  के  भगत ॥  |  ली  रग्द्षोंन  ने  जवाहरलाल  नेहरू  गोल्ड  कप

 टू  [9

 के  सभी ae  मचों  को  कलकत्ता  से  सीधे  टेलीकास्ट  प्रिया  था  |  इसके  aA 6
 मे

 a

 a

 हेले गए  सਂ  के  मट्रत्वप  शा  भी  प्रतिदिन  राष्ट्रीय  संजाल  पर  रात  10:00

 टेलीकास्ट  गया  था  |

 पों  कोटे
 नं  विभिन्न  को

 स्त  कायथ  श्यकताओं  के  अनुरूप
 x

 फुटबाल  मचों
 ह  वेल  azarall
 tae  ieee  कास्ट ू | कवरे थ  का

 रहा
 तों

 के  लिए

 शैक्षणिक  दूरदर्शन क  करने  फी
 आवश्यकताओ ंु

 महत्व  दिया

 जाना  AT  |

 नि
 are

 म

 देश  के  फुटबाल  प्र मि
 पाव ने  |  हि

 नि  दरदशंन

 a
 ae  क

 का  कभी  भी  इरादा  नहीं
 ह  न

 arate  at  समिति  द्वारा  प्रसारण  माध्यमों  को  समाचार

 ्  alfa  के  बारे  में  को  गई  सिफारिश

 भ  ww  va 15  2  we  लारेस :  क्या  सूचना  भोर  प्रसारण  मन्त्री  पह  तामे  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  प्रसार
 माध्यमों  की  समाचार  नीति  के  बारे  में  पार्थसारथी  सम्मति  के  बिच  रों  कौर

 renee सिफारिशों का  sa
 = ig

 कौर  प्रसारण  मंत्रालय में  उप  मंत्री
 गुलाम  qa  पा  रथी

 नशा पित  तौर  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  आकाशवाणी  और  दुरद्शंन
 के

 समिति  द्वारा  लए

 ।  13-7-8 3  ततार  कत  At  =y
 कु  कै  भांग चार  नीति

 संबंधी
 के  दत्त  | मज  पर  रख  दिया  गया  था  ।

 im
 में  जिला  मुख्यालयों में  एस०  ato  डी०  की  थ ee ि  epee  ४

 a
 ०  सी०

 कोसल राम
 :

 वय  संचार
 मंत्री  | ह  aat

 1521  करेंगे कि

 बार मना यह बत ् ब् क्ज्ण्ञा ग
 ee

 १  दश  में
 म  क्या  हैं  जहां

 लर  मी

 ढी०  सुविधा

 शुरू  कर  re  गई  है  ;  रत  नगा  कुबा

 क्यों के
 नाम

 सभी  जिला  मुख्यालयों  में  एस०  टी
 ०

 डी०  की  सुविधा  कब  यक  उपलब्ध  हो  जाने

 की  संभावना  कौर

 (4 /



 लिखित  उत्तर  6  मान  1984

 bt es  पा fa  a  at क्या  देश  में  संस  के  मुख्यालयों में  एस  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध

 कराने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  To  :  देश  में  एस०  टी०  डी०

 घाले
 जिला  मुख्यालयों  की  सूची  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सभी  जिला  मुख्यालयों  में  एस०  cro  सी  सुविधा  प्रदान  करने  कीਂ  योजना  को

 मौज़ूदा  तथा  परवर्ती  योजनाओं  में  उत्तरोत्तर  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 देश  टो  ०  डी०  स  धा  वाल  जिला  मंत्रालयों  को  सची

 मान्य  प्रदा

 1.  अदिलाबाद  2.  अनंतपुर

 3.  चित्तर  कुप्पा

 5.  गीटर  काकिनाडा

 7.  खम्मम  मछली  पटना

 0.  नलगोंडा  10'  नेल्लोर

 1,  भूगोल  12.  सिकन्दरा बाद

 13:  ot  का कलम  14.  घिसाखापटनम

 15.  विजयानगरम  16.  संगरेली

 17.  वारंगल
 मेहबूब

 19.  हैदराबाद

 सभ  गुनाहो

 बिहार

 अररा
 छपरा

 दर मंगा  4.  धनबाद

 कटिहार  6.  मुजफ्फरपुर

 मोतीहारी  3.  पटना

 रांची
 10:  समस्तीपुर

 11  सासाराम
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 गुजरात

 अहमदाबाद  2.  बड़ौदा

 गांधीनगर  4-  जामनगर

 मेहसाना  6.  राजकोट

 सुरत  8.  बुल सर

 भावनगर

 हरियाणा

 भाला  2.  दीवानों

 फरीदाबाद  4.  गुड़गांव

 हिसार  करनाल

 रोहतक  8.  सोनीपत

 9  सिरसा

 हिमाचल  प्रदेश

 2.  शिमला 1.  मण्डीਂ

 जम्मू  थ  किशोर

 नन  तनाव  2.
 बारामूला

 जम्म  4.  sty  नगर

 बायलर  2.  बेलगांव

 बेल्लारी  4.  बबली

 हुस्सन  6.  करवाएं

 मंगलौर  मरकर

 10-
 frat गा

 il  ont  12.  चित्नदुगं

 ~

 अलैहि  2१  कलानौर

 एन कु लम  4.

 A79



 लिखित  sat  6  1984

 कोदूटायम  6.  कोजीकोड

 मालपुरम  8.  पालघाद

 किलो  10-  त्रिपुर

 11  त्रिवेन्द्रम

 समय-प्रवेश

 भोपाल  2.  बिलासपुर

 देवास  4  ग्वालियर

 इंदौर  जबलपुर

 rs  रायपुर

 सिहोर  10-  उज्जैन

 il  सागर

 सहा  राष्ट

 मायावती  2.  औरंगाबाद

 अहमदाबाद  4.  बम्बई

 जलगांव  कोल्हापुर

 नागपुर  8.  नासिक

 पुणे  10.  लांगली

 11  संतारा  12.  यवतमाल

 पर्धा 13  14.  शोलापुर

 15  अकोला  16.  थाने  मुख्यालय ).

 मेघालय

 1.  शिलांग

 attics

 कोहिमा

 उड़ीसन

 किक
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 पजाब

 अमृतसर  2.  भटिण्डा

 फीता  कपूर  4.  होशियारपुर

 जालंधर  कपूरथला

 लुधियाना  8.  पटियाला

 राजस्थान

 अलवर  2.  अजमेर

 भरतपुर  4.  घरेलू

 जयपुर  जोधपुर

 कोटा  8.  उदयपुर

 सिक्किम

 गां तोक

 तमिलनाडू

 चिंगलपेट  2.  कोयम्बटूर

 धर्म  पुरी  "4.  इरोद

 मद्रास  6.  मारे

 नागरकोइल  उलट  दण्ड

 पुडुकोट्टई  10.  रिची

 11  सलेम  12.  त्रिनुवेल्लीਂ

 13  a  14.  नेल्लोर

 )

 उत्तर  प्रदेश

 आगराਂ  2:  अलीगढ़

 4.  बरेली
 इलाहाबाद

 6.  देहरादून

 फैजाबाद  गाजियाबाद
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 लिखित  उत्तर  6  1984

 गोरखपुर  10.  कानपुर

 11  लखनऊ  12.  मेरठ

 13  मिर्जापुर  14.  मुरादाबाद

 15  मुजफ्फरनगर  6-  पीलीभीत

 17  रायबरेली  18.

 19  सहारनपुर  20-  शाहजहांपुर

 21  सीतापुर  22.  उन्नाव

 23  वाराणसी  24.  कानपुर

 पीएचसी  बंगाल

 विद्वान  2.  कलकत्ता

 मालदा  4.  कच  बिहार

 दार्जिलिंग  कृष्ण  नगर

 अलीपुर  (24  हावड़ा

 संघ  बासित  प्रदेश

 दिल्ली चण्डीगढ़

 गोधा  4.  मिजोरम

 पांडिचेरी

 उदू  और  कश्मीरी  में  संविधान
 का  अनुवाद

 |
 fae

 1522.  भी  अब्दुल  रशीद  काबुली  कपा  tad,  स्वाय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नपा  भारतीय  संविधान  का  उदू  और  कश्मीरी  में  अद्यतन
 अनुवाद  उपलब्ध

 संविधान  के  उद  और  कश्मीरी  अनुवाद  के  पिछले  संस्करण  कब  प्रकाशित  किए

 गए  थे

 क्या  संविधान  में  किए  गए  संशोधनों  और  संसद  द्वारा  पारित  नई  विधियों  का

 इन  दोनों  भाषाओं  में  तथा  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  जनता  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 साथ  अनुवाद  किया  जाता  ;  और

 (7)  संविधान  के  उदू  और  कश्मीरी  ato  तैयार  करने  में  कितना  समय  लंगा  और

 उन  लेखकों  का  ब्यौरा  कया है  जिन्होंने  ag  कार्य  किया  है  ?
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 sara  कौर  कम्पनी  काय  ग्न सासथ े  l a  1982 जगन्नाथ  :

 तक  यथा  संशोधित  भारतीय  afar  का  उदू  में  4"
 AVALS  14  जीव  198  गे  विमोचित

 किया  गया  था  और  वह  उपलब्ध है  ।  संविधान  का  कश्मीरी  भाषा  में  कोई  अद्यतन  कर्मवाद

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 संविधान  का  14  1983  को  विमोचित  उदू  अनुवाद  cara  और

 कंपनी  कार्य  Hae,  विधायी  विभाग  के  राजभाषा  खण्ड  द्वारा  प्रकाशित  संविधान  के
 उद्

 भनुधाद  का  पहला  संस्करण  है  ।  राजभाषा  खण्ड  अभी  त  That  के  कश्मीरी  पाठ  का  पहला

 संस्करण  प्रकाशित  नहीं  हो  पाया  है  ।

 संविधान  के  संशोधनों  और  संसद  पारित  नई  विधियों  के  प्रश्न  में  a fasz  उदू

 मिरी  और  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं में  साथ-साथ  अनवाद  की  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 संविधान  को  उदू  भरमार  जो
 14  1983  को  विमोचित  गया

 विभाग  में  ही  तयार  किया  गया  था  |  इस  पाठ  का  इसके  पूर्व  का  प्रारुप  भूतपूर्व

 आयोग  ने  तैयार  दिया  था  ।  विभाग  के  राजभाषा  खण्ड  जिसका  उक्त  आयोग

 को  समाप्त  कर  दिए  जाने  के  पश्चात  1976  में  गठन  किया  गया  उस  प्रारूप  की  संवीक्षा

 करके  उसकी  पुनरीक्षण  किया  था  ।  इस  कार्य  को  अन्य  कर्तव्यों  का  पालन  करने  के  साथ-साथ

 गया  अतः  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  अनुवाद  तैयार  करने  में  सर्दी-र सही  कितना

 समय  लगा  था  या  क्रिया  व्यय  हुआ  था  |

 कमजोर  और  आर्थिक  afer  से  पिछड़े  वर्गों  को  न्याय  दिलाना

 तथा  उसके  लिए  राज्यों  को  दी  गई  धन  राधा

 1523.  श्री  मल  चन्द  डागा  क्या  fafa,  न्याय  और  कंपनी  काय  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  मन्त्री  महोदय  ने  शिलांग  में  27  1983  को  यह  कहा  था  कि

 सभी  व  विशेषकर  कमजोर  और  arte  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  को  न्याय  दिलाने  के  लिए

 सभी  संभव  प्रयत्न  किए  जा  रहे  और  यदि  तो  इस  बारे  में  किए  प्रयत्नों  का  ब्यौरा  क्या

 गरीबों  को  सहायता  देने  के  लिए  पिछले  दो  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकाਂ  ने  प्रत्येक

 राज्य  को  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  दीਂ  है  ४
 HTT —_\. -”

 आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों

 तराशी  aq  की  गई
 ई

 और
 खट  घि र svfor
 4a  चरसा लॉ  qt  गे  न्याय  दिलाने  पर  कितनी  किस  प्रकार  खच

 की  गई  गौर

 क्या  safe  सरकार  ने  बजट  में  इसके  लिए  रखी  वह  पर्याप्त  है
 ?
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 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  जी  हां  किए  गए

 प्रयत्नों  के  ब्योरे  की  तका  रो  rast |  कीं  जा  रही है  |

 जानकारी  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 tat
 a

 राजस्थान  के  सभो  जिला
 मुख्यालय

 को  सीटों  टेलीफोन

 सेवा  क  हारा  से  जोड़ना

 1524.  थ्री  मूल  चन्द  डागा  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : शो  चतुर्थ

 क्या  बहू  सच  है  कि  राजस्थान  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  अभी  तक  सीधी  टेलीफोन

 सेधा  के  द्वारा  राज्य  की  जयपुर  के  साथ  जोड़ा

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  राजस्थान  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  सिंधी  टेलीफोन  सेवा  द्वारा  जयपुर

 से  जोड़ने  कोई  योजना  ate  कार्यक्रम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  कौर

 नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बी  ०.  gro  :  जी  हां  |

 राजस्थान  के  27  जिला  मुख्यालयों  में  से  निम्नलिखित  जिला  मुख्यालय

 की  राजधानी  जयपुर  से  जोड़  दिए  गए  हैं  ।

 (1)  अजमेर

 (2)

 (3)  भरतपुर

 (4)  कोटा

 (5)  उदयपुर

 (6)  जयपुर

 जहां  तक  शेष  21  जिला  मुख्यालयों  का  सम्बन्ध  इन्हें  भी  एस०
 gto  डी०
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 द्वारा  राज्य  की  राजधानी  जयपुर  से  जोड़ने  की  योजन  बनाई  गई  है  1  किसी  भी  स्थान  पर

 Ga  yp  Fae  ap.
 एस०  टी०  डी०  afirarg  प्रदान  करने  के  लिए  (Ted a  rq खत  बातों  का  होना  जरूरी  है  :

 (1)  जहां  आवश्यक  उपयुक्त  किस्म  के  स्थल  एक्सचेंज  की

 जहां  आवश्यक  विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  प्रदान  ; (2)

 (3)  नए  स्व चल  टुक  एक्सचेंजों  की  स्थापना  ढ et
 मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार  ;

 और

 mortar
 (4)  स्थानीय  एक्सचेंजों  में

 साजन
 उपस्कर  की  स्थापना  ।

 इस  काय क्रम  को
 उत्तरोत्तर  कार्यान्वित  जा  रहा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 क्षमता  बढ़ने  की  उदार  नीति  के  लिए  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  में  तत्समय  उपबन्धों  की  व्यवस्था  कानों

 1525.  att  के०  राम  मूर्ति  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कोय  मन्त्री  यह  sar  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  है  कि  उद्योग  नीति  को  उदार  बनाने के  साउथ-साथ  एकाधिकार

 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में  तत्सम  उपबन्ध  नਂ  किए  जाने  तथ  कंपनी

 कायें  fart  को  इस  बारे  में  कड़ा  रवैया  रहने  के  क्या  कारण  जिसके  परिणा म  स्व

 भौद्योगक  और  अधिनियम  के  अन्तगेंत  1082  में  घोषित  क्षमता  बढ़ाने  की

 उदार  नीति  का  कोई  लाभ  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  और

 कितने  बड़े  उद्योगों  ने  इस  उदार  योजना  के  अधीन  अपनी  क्षमता  कीं  1  10

 प्रतिशत  तक  बढ़ा  लिया

 न्याय  at  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  यह  सत्य  नहीं  हैं
 है

 fe  तत्सम  उपबन्ध  उच्च  क्षमता  के  पुनःपुष्ठांकन  के  लिए  2  [-4-1 82  को  उद्योग  मंत्रालय

 द्वारा  प्रकाशित  योजना  के  सम्बन्ध  में  एकाधिकार  तथा  अवरोध+  व्यापारिक  व्यवहार

 1969  में  या  उसके  अंतगर्त  उपबन्ध  नहीं  किये  गये/बनाये- गये
 ।

 ना  ही  सत्य  कि  उक्त

 योजना  से  कम्पनी  काय  विभाग  के  कठोर  रवैया  कारण  कोई  ला भ  हो

 इस  प्रकार  की  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1979 के  अन्तर त+  of.

 सुचना  जारी  की  गई  जिसके  अंतगर्त  उपरोक्त  योजना  के  अंतगर्त  प्रस्तुत  पने

 एकार्घिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  के  अन्तरगत  आवेदन  पत्र

 समझा  गया  था  इसलिए  सम्बधित  पार्टियों  को  उक्त  अधिनियम  के  aaa  आवेदन

 183°



 लिखित  उत्तर  6  मान  1984

 प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहिए  था  ।  इससे  आगे  अधिनियम  की  धारा  21  (4)  उस  समय  विद्यमान

 में  अपने  प्रस्त,वों  के  सम्बन्ध  सरकार  का  अन  मोहन  प्राप्त  करने  की  अपेक्षा  से  कतिपय  शर्तों

 के  अन्तर्गत  गर-प्रमुखता  प्राप्त  उपक्रमों  को  मुक्ति  की  व्यवस्था  थी  ।  सत्य  है  कि  21-4-1982

 को  प्रकाशित  योजना  के  अन्तर्गत  प्रस्तुत  बहुसंख्य  प्रस्तावों  को  मुक्ति  का  लाभ  दिया  गया  था  |

 इससे  उक्त  योजना
 के  भन्तगंत  प्रस्तावों  के  93  अधिक  जो  कम्पनी  काय

 विभाग  में  प्राप्त  किये  गये  उनका  पहले  ही  निपटान  कर  दिया  गया  है  ।

 नामक क
 नप कक कन

 क उच्चतर  क्षमता  की  पुनःपुष्ठांकन  को  110  या  15  मामलों  में

 स्वीकृत  कर  दिया  गया  था  |

 कों  को  भावदइयकता

 क्या  रस 1526.  श्री  छांगुर  राम  |  कि  |  सायन  और  उवंरक  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इंस  समय  देश  में  उवंरक  का  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  हो  रहा  a—

 ञ  और कैदी  केवल  उत्तर  प्रदेश  की देश  में  उर्वरकों  की  बत  मान  आवश्यकता  कितनी है

 आवश्यकता  कितनी  है

 (7)  क्या  उत्तर  प्रदेश  को  अपनी  आवश्यकता  के  अनुरूप  उर्वरकों  की  प्राप्ति  होती  है

 ait  यदि  नहीं  [,  तो  उसके  क्या  कारण
 गौर

 देश  में  पांच  ast  पश्चात  उर्वरकों  की  कितनी  आवश्यकता  का  अनुमान  हैं  और

 इसकी  भर्ती  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 रसायन  और  उधर  मंत्री  वसन्त  अनुमान है  कि
 ay  1983-84  के

 दौरान  35  लाख  टन  नाइटोजन  तथा  18.4  टन  भो 5  उर्वरकों  का  उत्पादन  होगा  |

 1983-84  के  दौरान  उवेरकों  की  कुल  आवश्यकता  48

 लाख  टन  16  लख  टन  als  तथा  8  लाख  टन  भो  है  ।  इसमें  उत्तर  प्रदेश

 की  12.49  लाख  टन  3.17  लाख  और  1.31  लाख  टन  थो  की

 मावशंयंकता  भी  शामिल  है  ।

 (7)  उत्तर  प्रदेश  सहित  तभी  राज्यों  में  उर्वरकों  आपूर्ति  पर  लगातार  निगरानी

 रखी  जाती  है  और  जहां  कहीं  पड़ी  अतिरिक्त  आवश्यकत/ओं  की  आपति  के

 लिए  विशेष  पुनरीक्षा  भी  कीਂ  गई  है  ।  इस  प्रकार  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  फि  उत्तर  प्रदेश

 सहित  सभी  उर्वरकों  की  पर्याप्त  मात्रा  पाएं  |

 (4)  उर्वरकों  की  आवश्यकताओं  के  हर  वर्ष  ब्यौरे  तैयार  किए  जाते  हैं  जिसमें  विभिन्न
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 कि

 कार  की  फसलों  की  किस्मों  की  खेती  के  लिए  डाली  जाने  वाली  उवंरक  मात्रा  आदि

 को  ध्यान  में  रखा  जाता है  ।  अब  से  पांच  वर्ष  बाद  उर्वरकों  आवश्यकताओं  को  ठीक-ठीक

 मात्ना  बताना  कठिन  है  ।

 रकार  ने  देश  में  पर्याप्त  अतिरिक्त  बे्रक  क्षमता  के  सृजत  के  एक  व्यापक

 कार्यक्रम  ACE  फिया  है  ।  इसके  वाबजूद  भी  उर्वरकों  की  भविष्य  की
 -  आवश्यकताएं  स्वदेशी

 उत्पादन  से  जितनी  कम  पड़  उस  को  आयातों  द्वारा  पूरा  करने  व्यवस्था  को

 जाएगी  ।

 केंद्रीय  टेलीग्राफ  दिल्‍ली  में  मध्यकालीन  टेलोग्राफिस्ट

 1527-  श्री  दौलत  राम  सारण  :  गया  संचार  मंत्री  बताने  नी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  टेलीग्राफ  कार्यालय  facet  में  मध्यकालीन  महिला

 टेलीग्र[पिस्टों  सहित  aga  से  व्यक्तियों  को  carat  रूप  से  खपाने  से  मना  फि Fat  जा  रहा  है

 जबकि  वास्तविकता  यह  है  कि  दो  वर्षों  की  नैतिक  सेवा  करने  के  बाद  उन्होंने  नौ  महीने  का

 प्रशिक्षण  भी  परा  कर  लिया  है

 कयों  यह  भी  सच  है  कि  जबकि  इन  कर्मचारियों  को  दियो  जा  रहा  है  तो

 भी  1983  में  बड़ीਂ  संख्या  में  व्यक्तियों  को  सीधे  भर्ती  कर  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यो  है  और  उनको  स्थायी  न  किए  जाने  के  क्या

 कारण  है  और  उनके  भविष्य  के  बारे  में  लगातार  भनिक्क्तिता  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार

 का  बिचार  क्या  कदम  उठाने  का  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी  ०एन०  yo:  A?)
 घ

 जीਂ  हों  ।  कुछ  अल्पकालिक

 टेलीग्रापिस्टों  जिन्होंने  9  महीने  का  निर्धारित  प्रशिक्षण  पूरा  फर  लिया  अभी  नियमित

 से  खपाया  जाना है  ।

 जी  नहीं  ।

 डाक  तार  als  समयबद्ध  पदोन्नति  योजना  शुरू  करने  का  नीति

 निर्णयलिए  जाने  और  इस  योजन  के  शुरू  होने  के  परिणाम  स्वरूप  प्रचालन  gant में

 5  प्रतिशत  पद  कम  हो  गए  हैं  ।  जिन  उम्मीदवारों  ने  निर्धारित  प्रशिक्षण  पूरा  (| कर  लिया  है

 उन्हें  बाहरी  कोट  में  भविष्य  में  होने  वाले  रिक्त  पदों  पर  नियुक्त  किया  वे  उस  समय

 तक  नियमानुसार  ग'भारक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  उम्मीदवार  के  बतौर  काय  करेंगे  |

 दिल्ली
 विद्युत  प्रदाय  संस्थान  क  1  और  2

 भ
 णी  के  अधिकारियों  के  बिजली  बिल

 whoa 1528.  श्री  राम  पासवान :  क्या  ऊर्जा  निम्न  सप्त  जानकार  दर्शनी
 जंगे  f= ee | बाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कपा  क
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 (a)  fest  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के
 श्रे

 णी  के  प्रत्येक  अधिकारी  का  घरेलू  कौर

 पावर  बिल  कितना  आता  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  द्वारा  TT-qTT  कितने

 यूनिट  बिजलीਂ  खपत  हुई  हैं  ;

 क्या  यह  बात  सरकार  की  जानकारी  में  आई  हैं  कि  ै ग्प्ह्स  अधिकारी  अपने

 सलिए  बनाए  गए  बिल  की  तुलना  में  वहुत  अधिक  बिजली  की  खपत  करते  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  का  fare  इस  मामले  की  च  करने  और  तत्सम्बन्धी  तथ्यों  का

 पता  लगाकर  उसकी  रिपोर्टे  सरकार  को  देने  के  लिए  संसद  सदस्यों  और  महानगर  परिषद  के

 सदस्यों
 की  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  है  ;  भर  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 क
 है थ

 sat  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  कई  महीने  तक  प्रयास

 करने  और  शक्ति  लगाने  के  बाद  भी  पिछले  तीन  ae  की  अवधि  का  डेसू  में  कार्य  कर  रहे  लगभग

 28,000  कमेंचारियों  के  सम्बन्ध  में  बिजली  की  खपत  और  इसके  प्रभारों  अदि  दिखाने  वाले

 अपेक्षित  आंकड़े  संगीत  करना  व्यवहार्य  नहीं  है  ।  बिस्कुट  आंकड़ों  के  संकलित  में  लगने

 वाला  श्रम  गौर  राशि  प्राप्त  होने  वाले  सम्भावित  परिणामों  के  अनुरूप  होने  की  आशो  नहीं

 है  ।

 डेसू  के  अनुसार  उनका  सतर्कता  विभाग  उन  अधिकारियों  के  मामलों  की  जांच

 कर रहा
 जिनके  बिजली  की  खपत  के  बिल  असाधारण  रूप  से  कम  प्रतीत  होते  हैं  ।

 (7)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  बाहुल्य  गांवों  में  बिजली  के  लाभ

 1529.  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 थी  जयपाल  fag  कश्यप  :

 श्री  सतिंदर  अग्रवाल  :

 श्री  रीव  मसूद
 :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  द्वारा  हाल  दी  में  किए  गए  एक  अध्ययन  से  पता  चला  हैं

 किं  अनुसूचित  जाति/अनूसूचित  जनजाति  बाहुल्य  गांवों  गे ंइन  वर्गों  के  लोगों  को  बिजली  के

 लाभ  नहीं  पहुच  पाये  ;

 अध्ययन  से  यह  भी  पत |  किनी  क  हू
 3  f

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  को  उचित  प्रोत्साहन  भी  नहीं  दिए  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भारी  मोहम्मद  और  योजना

 आयोग  द्वारा  किए  अध्ययन  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  उन  गांवों  में  जहां  अनुसूचित

 जाति  और  अनूसूचित  जनजाति  की  जनसंख्या  aaa  है  बिजली  की  व्यवस्था  करने  तथा

 कमजोर  वर्गों  को  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अधिक  प्रयास  करने  की

 है  ताकि  बिजली  के  लाभ  उनको  प्राप्त  हो  सकें  ।

 आदिवासी  और  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  गति  में  तेजीਂ  लने  की

 आवश्यकता  पर  भारत  सरकार  ने  अनेक  वार  जोर  दिया  हैं  |  संशोधित  saw  में

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अनुसूचित  जातियों  का  विकास  करने  के  कार्यक्रमों  में  तेजी  लाना

 शामिल  है  ।  इसके  अनुसरण  इन  क्षेत्रों  का  बि  तस्करी  करने  के  लिए  और  हरिजन

 बस्तियों  के  लिए  बिजली  का  यथा  संभव  तेजी  से  निस्तार  करने  के  लिए  भी  विशेष  कदम

 उठाएं  गए
 हैं  ऊर्जा  मंत्रालय/किन्द्रीय  fae  प्राधिकरण  ने  सभी  राज्य  बिजली  बो्डों/बिजली

 विभागों  को  यह  सलाह  भी  दीਂ  है  कि  नए  क्षत्रों  के  लिए  विद्युतीकरण  स्कीमें  तयार  करते  समय

 हरिजन  बस्तियों  विद्युतीकरण  निगम  ने  आरम्भिक  से  ही  कमजोर  वर्गों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  कार्य  में  तेजी  लाने  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  किया  है  |

 आदिवासी  क्षत्रों  की  ग्रामीण  विद्युतीकरण  तदनुसार  ऋण  की  एस०  यु  तथा

 आर०  एम०  एन०  श्रे  णियों  के  अन्तर्गत  रियायती  शर्तों  पर  ऋण  सहायता  के  लिए  पात्र

 हरिजन  पस्तियों  के  विद्युतीकरण  की  विशेष  स्कीमों  के  अन्तर्गत  एच०  बी०  pot  के  अधीन

 बित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  की  जाती  आदिवासी  क्षत्रों  और  हरिजन  बस्तियों  की

 ग्रामीण  विद्य/तीकरण  स्कीमों  के  लिए  ऋण  सहायता  की  शर्तें  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  अधिक

 अनुकूल  है  ।  मुख्य  गांवों  में  सड़क  रोशनी  के  लिए  जब  कभी  व्यवथा  कीं  जाती  तब  ग्रा म

 विद्युतीकरण  निगम  मित्तल  सहायता  स्वीकृत  ग्रामीण  विद्युतीकरण  परियोजनाओं  में  साथ  की

 हरिजन  बस्तियों  को  शामिल  करना  राज्य  बिजली  बोर्डों क  दायित्व  है  ।  निगम  द्वारा  सभीਂ

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सलाह  दी  गई  है  निगम  द्वारा  वित्त-पोषित  कीਂ  जाने  नाली  विद्युतीकरण

 स्कीमों  के  समस्त  क्षेत्र  अनुसूचित  जाती  और  अन्य  पिछड़े  ants  लोगों  के  ट्यूबवेल  भर

 लघु  उद्योगों  की  बिजलीਂ  देने  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  पहले  से  हीਂ

 विद्युतीकृत
 गांवों  के  साथ  लगी  हुजी  बस्तियों  विद्युतीकरण  करने  के  लिए  निगम  विशेष  ऋण

 की  व्यवस्था  कर  रहा  है  ।

 निर्वाचनों  में  वायुयान  के  उपयोग  के  लिए  सा गे दर्शक  सिद्धांत

 1530.  श्री  रास  बिलास  पासवान  :

 श्री  सती दा  अग्रवाल  :

 थी
 एन०

 केਂ  शेजवलकर  :  कया  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जद



 लिखित  उत्तर  6  1984

 क्यां  निर्वाचन  अयोग  का  विचार  निर्वाचनों  सत्त  द्  और  fer qetl  दलों

 द्वारा  वायुयान  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शक  सिद्धांत  नियम  अधिकथित  करने  का  है  ;

 प  सम्बन्ध  में  कोई  fag  लिया  गया  है  ;  और यदि  at,  तो
 क्य

 (7)
 क्या  सरकार  का  बिचार  ऐसे  वायुयान  पर  होने  वाले  व्यय  को  राजकोष  वहन

 करके  लिए  निर्वाचन  विधि  में  संशाधन  करने  का  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 विधि  ।  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मत्री  जगन्नाथ  :  और  निर्वाचन

 अयोग  ने  सूचित  फिया  है  कि  तारीख  3-1  2-83  को  हुई  बेंठ  \ i cad for  दलों  ने  निर्वाचनों

 के  दौरान  रा  जर Sisk
 nat  क दलों gi im  सरक

 सगण  1 ra  वायुयान  का  उपयोग  किए  जाते  के  बारे  में  कुछ

 सुझाव  दिए  थे  और  आयोग  अपनी  सिफरिशों  तथ  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  ब्यौरे  इकट्ठ

 कर  रहा  ह ै।

 (7)  जा  नहीं  |

 निर्वाचन  व्यय  की  अधिकतम  सोचा

 1531.  at  रामजी  BY  थि  es  LOS ह ल  स  पासबान

 श्री  सती  अग्रवाल :  कया  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  लोक  सभा  कौर  विधान  सभाओं  के  लिए  निर्वाचन  व्यय  की  अधिकतम  सीमा

 बढाने  के  लिए  निर्वाचन  नियमों  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 1)  उक्त  संशोधन  कब  तक  किए  जाने  को  संभावना है
 ?

 न्याय  और  कंपनी  कायें  मन्त्री  जगन्नाथ  fata  आयोग  से

 इस  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  बौर  अयोग  ने  ये  जो  निर्वाचन  व्यय  की  सीमा

 बढ़ाने  के  लिए  3  छठी  3  को  अपयोग  हारा अपमानित  बठक  में  राजनैतिक  दलों  के

 निधियों  में  परामर्श  करनेके  पश्चात  और कीमतों
 के

 स्तर  में  सामान्य  वुद्धि  तथा  अन्य  सभी  बातों

 जिनके  अंतगर्त  निर्वाचकों  की  dea  में  वृद्धि  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  किए हैं  ।

 सरकार  इन  प्रस्तावों  की  समीक्षा  कर  रही  हैं  और  जैसे  ही  कोई  अन्तिम  विनिश्चय

 नियमों  अ/घश्यकतानुसा  समुचित  संशोधन  feu  जाए  गे
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 ग्वालियर  के  कलाकारों  द्वारा  ग्वालियर  आका दवा वाणी  से  feat

 गया  रेडियो  कार्यक्रम

 1532.  श्री  एन ०  क०  शेजवार  :  FAT  सुचना  और  प्रसारण  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ग्वालियर  के  आकाशवाणी  केन्द्र  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वाली |  द  यर  के  कितने

 कलकारों  को  रेडियों  कार्यक्रम  देने  का  मौका  दिया  गया  और  उपयु क्त  अवधि  के

 लिया  केन्द्र  से  विभिन्‍न  लोगों  की  वार्ता  प्रजापति  करने  के  कितने  मौके  दिए  तरंसंबंधी

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  गुलाम  नबी

 > ग्वालियर  प्रतिदिन  लगभग  10  घंटे  के  लिए  कार्यक्रम  garfca  करता  (९  ।  इन  कार्यक्रमों  में

 संगीत  कार्यक्रम  तथा  स्थानीय  रूप  से  तयार  किए  गए  आयोजित  भाषित  शब्द  कार्यक्रम  शामिल

 होते  हैं  ।  बड़ी  संख्या  में  afecet,  जिनके  पात  अपेक्षित  ग्रेडिंग  होतीਂ  और  जिनको

 सम्बन्धित  विषय  में  अपेक्षित  विशेषज्ञता  और  ज्ञान  होता  को  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  में  भाग

 लेने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  आमंत्रित  किया  जाता  है  ।  आमतौर  पर  आकाशवाणी  का  प्रत्येक  कत्ल

 अपने  संबंधित  सेवा-क्षत्र  की  इस  प्रकार  की  प्रतिभागियों  को  लेने  के  लिए  पूरा  प्रयास  करता  है  ।

 किन्तु  यह  बताना  कठिन  होगा  कि  उनमें  से  कितने  ग्वालियर  के  थे  ।  इसके  उन  आर्टिस्टों

 और  जिन्होंने  इस  प्रकार  के  दैनिक  कार्यक्रमों  में  भाग  लिया  के  बारे  लगभग

 1100,  दिन
 की  अंधी  की  के  लिए  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कार्यक्रम  शीटों  को  देखना  पड़ेगा

 और  संकल्प  करने  के  इश  कार्य  में  बहुत  ज्यादा  समय  ata  |  प्राप्त  अन्तनिर्हित  प्रयास

 के  अनुरूप  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन
 एक्सचेंज

 में  मदीन  बदलना

 1533.  श्री  एन०  क  शे जवल कर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (*)
 मध्य  प्रदेश  में  मांड

 र
 और  गोहार  मुरैना

 के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  किश्त  प्रकार  की  मशीनें  लगाई  गई  हैँ ;

 उक्त  प्रत्येक  मशीन  किस  ag  निर्मित  की  गई  थी  तथा  गत  एक  aye  दौरान

 यह  मशीनें  कितनी  बार  खराब

 (7)  क्या  सरकार  का  विचार  इन  एक्सचेंजों  में  नई  मशीनें  लगाने  का  और

 यदि  तो  कब  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन  ०  :  मध्य  प्रदेश  में  भंडार
 गोहार  और  मुरैना  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  एम०  ए०

 सेंट्रल
 qed  नॉन-मल्टीपल  और  TH  ए०  एक्स  किस्म  at  मशीनें  प्रदान  की  गई
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 गोहाड़  और  मुरैना  में  इनका  निर्माण  वर्ष  1965-66

 1965  और  ivé 197  =
 थी  इनमें से  ना द

 zit  wi Sit  Taga पूरा  ज  पिछले  एक  aq  के  दौरान  खराब  नहीं

 हुआ |

 और  जी  नहीं  ।  इनमें  से  किसी  भी  एक्सचेंज  ने  अपनी  अवधि
 पूरी  नहीं  की

 1984  के  दौरान  भंडार  एक्सचेंज  के  विस्तार  की  है  था  ?  इसके  25  लाइनों

 के  वर्तमान  उपस्कर  को  0  याइनों  के  एम०  To  एक्स-पा  उपस्कर  में  बदलते  फा  प्रस्ताव  है  |

 शत्रुता  पूर्ण  प्रचार  के  लिए  प्रचार  क  उपयोग  पर  रोक  लगाने  क

 लिए  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  सूचना  मंत्रियों  का  संकल्प

 1534.  श्री  माधव  राब  सिंधिया  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fF. :

 कया  जकार्ता  में  इस  वर्ष  जनवरी  में  हुए  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  सदस्य  देशों  से  यह  आह्वान  किया  गया  कि  वे  विकसित  देशों  द्वारा

 गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  विरुद्ध  शत्रुतापूर्ण  प्रचार  करने  के  लिए  अपने  देशों  माध्यमों

 का  उपयोग किए  जाने  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  रोके  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना सौर  प्रसारण  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्रों  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (sit  एच०  के०  एल०  भगत  )  :  हा  |

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  भारत  ने  इस  प्रकार  के  प्रयोजनों  के  लिए  अपनी  माध्यम

 सुविधाओं
 का  प्रयोग  किए  जाने  के  लिए  कभी  भी  अनुमति  नहीं  दी

 विश्व  के  श्रमिकों  क  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सगठन  कौ

 रिपोर्ट  और  आर्थिक  दुष्टि  से  सक्रिय  प्रजातियों  की  संख्या

 (536.  थी  माधव  राव  सिंधिया  :  क्यां  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  में  श्रमिकों  के  संबंध  में  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  नवीनतम  रिपोर्ट

 के  विश्व  में  आधि  दृष्टि  से  afer  प्रवासियों  तथा  उनके  ai fatay  की  संख्या  4  करोड़

 तक  पशु च
 गई  है  ।

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  के  अनुसार  भारत  में  थी  दृष्टि  से  सक्रिय  प्रवासियों

 भोर  उनके  आश्रितों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  are  संयुक्त  राज्य  सोवियत

 चीन  कौर  पाकिस्तान  के  तत्संबंधी धी  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  हैं  ;  और
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 कान  स्त
 ् उन  प्रवासियों  में  से  कितने

 गे
 दर  क

 ee  | aea
 राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  fizz श्रम  भोर  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :

 रिपोर्टे  के  अपनी  नागरिकता  घाले  देश  से  बाहर  रहने  वाले  सक्रिय  व्यक्तियों  की

 कुल  न्यूनतम अनुमानित  संख्या  197  से  217  लाख  तक  जिससे  उनके  साथ  रहने  भाले

 ATPETE  कीं  उतनी  ही  संख्या  का  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  भारत  इन  माइग्रेशन  देश

 नहीं  अर्थात्  इस  देश  में  बाहर  के  देशों  के  लोग  SVIqTSaT  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फोटो  पारेषण  सेधा  का  विस्तार

 1536.  थी  माधव  राम  सिंधिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  नई  बम्बई  और  जयपुर  के  बीच  शुरू  की  गई  फोटो

 पारेषण  सेहरा  नौ  और  शहरों  में  विस्तार  किया  गया  है

 यदि  तो  उन  शहरों  के  नाम  क्या  और

 उक्त  सेवा  का  विस्तार  करने  के  लिए  उन  शहरों  के  चयन  हेतु  क्या  मानदण्ड

 नए गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  एन०  जी  हां

 अन्य  नौ  शहरों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं

 1  अहमदाबाद

 बंगलूर 2

 3  हैदराबाद

 4  जालंधर

 5  लखनऊ

 6  पणजी

 पटना

 पुत्र

 न्रिवेण्द्रम
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 नल  न

 सभी  राज्यों  की  राजधानियों  एवं  उद्योग  भौर  म  fear  के  अन्य

 त्व पूर्ण  केन्द्रों  पर  फोटो  संचारण  सुविधाओं  का  feats  किया  जाना  है  ।  उपय  क्त  12  स्थानों

 का  चयन  इसी  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  किया  गया  है  ।

 बम्बई  दाई  के  अवरोधित  तेल  को  बोधित  और  पूनम  साधित  करने

 क  लियें  सुविधाएं

 1537.  माध्यम  राव  सिंधिया  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि

 क्या  बम्बई  हाई  से  निकलने  वाले  तेल  को  देश  के  भीतर  ही  शोधित  भौर

 पु नस साधित  करने  की  पर्याप्त  सुविधाएं  सुलभ  करने  के  लिए  aa  तरक  क्यो  कदम  उठाए  गए  हैं

 ate  भागे  उठाने  का  विचार  है  ताकि  उक्त  अशोधित  तेल  कै  निर्यात  से  ऊचा  जा  सके  Tar

 अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  और  उप-उत्पादों  का  आयात  कम  से  कम  हो  ;  और

 बम्बई  होई  से  मिलने  वाले  अशोधित  तेल  के  संसाधन  और
 ं  पुलिस  साधन  के

 लिए
 ara

 SNS waa
 क्षे  रनों  मे

 किस  प्रकार  की  और  कितनी  सुविधाए  की  जरूरत  है  और  aaa

 qe  दूर  क्षे  त्रों  में  अशोधित  तेल  मिलने  की  आशा  है  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  art  बंकर  :  (*)

 मौजूदा  संयंत्रों  में  बम्बई  हाई  कच्चे  तेल॑  के  परिशोधन  को  अधिकतम  करने  के  बम्बई

 हाई  के  कच्च  तेल  को  साफ  करने  के  विस्तार  द्वारा  क्षमताओं  ar  निर्माण  किया  जा  रहा

 है  ।  इसके  नये  तेल  शोधक  कारखानों  में  बम्बई  हाई  कच्चे  तेल  का  संसाधन  करने  के

 लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  रखे  जाने  की  भी  योजना  है  ।

 बम्बई  हाई  के  तथा  अन्य  कच्चे  तेल  को  को  संसाधित  करने  की  सुविधाओं  का

 स्वरूप  तथा  मात्रा  निम्नलिखित  बातों  पर  निसार  करती  है

 1)  देश  के  लिये  आवश्यक  उत्पादों  उत्पन्न  करने  की  कच्चे  तेल  की  क्षमता

 तथा

 (II)  लो-सल्फर  हैपी  स्टाक  एस०  एच ०  को  हल्के  उत्पादों  में  परिवर्तित

 करने  के  लिये  गौण  संसाधन  सुविधाए  ।

 न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  को  मरना

 1538:  भी  कਂ  ए  राजन

 थ्री  इन्द्रजीत  गीत

 थी  शो  लक प्पा :

 थी  घमंदास  कया  न्याय  और  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 194



 लिखित  उत्तर
 16  1905

 )  क्या  ag  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  भारी  संख्या  में  बढ़ते  जा  रहे  बकाया

 मामलों  को  देखते  हुए  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  15  रिक्त  पदों  को  भरने

 में
 हो

 रहे  अत्यधिक  विलंब  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ;  और

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 4  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काब  मन्त्री  जगन्नाथ  :  जब  उच्चतम

 न्यायालय  में  फाइल  की  गई  1982  की  रिट  याचिका  सं०  6861,  जिसमें  भारत  संघ  की  उच्च

 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  विद्यमान  रिक्त  पदों  को  भरने  का  आदेश/निदेश  दिए  जाने  वी

 मांग  की  गई  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  6-2-84  सुनाई  के  लिए  आई  तो  न्यायालय

 नेहा-न्यायवादी  से  अनुरोध  किया  कि  वे  सरकार  की  रिक्त  पदों  को  भरे  जाने  की

 आवश्यकता  कीਂ  बात  समझाएं  |

 उच्च  न्यायालयों  में  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  कुछ  HEAT  प्राप्त  हुए  हैं  और

 सरकार  सांविधानिक  रियों  से  पीचाक-विमर्श  उन  पर  निचार  कर  रही  है  ।  अन्य

 मामलों  राज्यों  को  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  बार-बार  स्मरण  कराया  जा
 रहा  है

 |

 डाक  भीर  तार  विभाग  के  अंतगर्त  डाक  अनस धान  फैन्स

 1539.  श्री  सुधीर  गिरि  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क़ा  करेंगे  कि  :

 डाक  और  तार  विभाग  अपने  अनुसंधान  केन्द्र  नामक  स्कंध  के  माध्यम
 4

 से  डाक  को  सेंसर  करता  है

 a
 रया  पर  डाक  और  तार यदि  तो  क्या  उक्त  केन्द्र  में  काम  करने  वाले  क

 विभाग  का  नियंत्रण  है  ;  और

 क्या  उस  पर  आने  वाली  लागत  डाक  कौर  तार  विभाग  द्वारा  वहन  की  जाती

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (sit  ato  एन०  :  से  केन्द्र  सरकार

 ने  देश  के  कुछ  स्थानों  पर  डाक  अनुसंधान  केन्द्रों  की  स्थापना  की  है  |  थे  जो  केन्द्र  सरकार

 के  प्रशिक्षित  कार्मिकों  के  नियंत्रणाधीन  विदेश  डाक  पर  निश्चित  रूप  से  निगरानी  रखते  हैं

 ताकि  डाक  एवं
 अन्य  अनियमितताओं  का  पता  लगाया  जा  सके  ।  डाक-तार  विभाग

 द्वारा  आंशिक  रूप  में  सुविधाए  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 जबरी  छुंट्टी  और  छंटनी  के  ae  में  नया  विधान

 1540:  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 आ  कतारਂ  रासा att  faa  य  पुतला  ales  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa
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 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  जबरी  छुट्टी  और  छंटनी  के  विषय  पर

 नया  विधान  बनाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  विधान  का  ब्यौरा  कया  तथा  यह  विधान  कब  लाया

 जाएगा  ?

 an  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  और  भौद्योगिक  विवाद

 न  1982  दारा  यथा  संशोधित  काम बन्दी  से  संबंधित  मुख्य  अधिनियम  का

 धो  में  उपबन्धों  की  जबरी  णा ठ्ठ  और  छंटनी  a  संबंधित  भौद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  की  धारा  गौर  में  संशोधन  करने  के  लिए  विधान  लाने  का  प्रस्ताव

 यह  आशा  है  कि  इस  प्रयोजनार्थ  frase  को  संसद  के प्रत॑ंमान  सत्र  में  पेश  किया

 जाएगा  |

 हल्दिया  पेट्रो
 काम्पलेक्स

 के  लिए  पूरी  क्षत  योजना

 1541-  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  कपा  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  पेट्रोकेमिकल  काम्पलेक्स  के  लिए  एक

 संशोधित  योजना  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  है  ;

 यदि  तो  उक्त  संशोधित  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  ;  इसकी

 रोजगार  क्षमता  और  उत्पादन  क्षमता  क्या  तथा  कच्चे  माल  के  स्रोतों  और  शेयर  धारिता

 का  प्रस्तावित  star  क्या  होगा  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  को  उक्त  परियोजना  को
 स्वीकृति  देने  तथा  सातवीं  योजना  में

 इसके  लिए  धनराशि  frag  करने  में  कितना  रुपया  लगेगा  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय
 के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  :  (#)  जी

 al

 द
 (a)  प्रायोजना  की  की  अनुमानित  लागत  684.90  करोड़  रुपये  के  बीच  ट  ।  मुख्य  कच्ची

 सामग्री  नैफ्था  eo  शोधक  कारखानों  से  उपलब्ध  है  :  प्रत्यक्ष  जनशक्ति  आवश्यकता  2400  से

 2600  तक  aaa  गयी  है  ।  शेयर  aifca  का  प्रस्तावित  प्रतिमान  निर्दिष्ट  नहीं  किया  गया

 rrenar  Perr  नद  a  |  ores सभ  भव्यता  को  जा  रहे  SS  वीं  .  में  इस  प्रायोजना  के  लियें

 धन  की  व्यवस्था  के  बारे  में  बताना  इस  समय  सम्भव  नहीं  है  ।

 196



 16  1905  लिखित  उत्तर

 सातवों  योजना  के  दौरान  ऊर्जा  विकास

 1542.  श्रीमती  किशोरों  सिन्हा  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश में  योजना के  दौरान  ऊर्जा  विकास  की  क्या  संभावनाए

 है  ;

 curr ९6 क्या  तवी  योजना  में  सौर  ऊर्जा  जसे  स्रोतों  का  पूरा  दोहन  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सवा  पात थीं  योजना  के ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (eit  तारीफ  मोहम्मद  ि  +

 दौरान ऊर्जा  के  विकास  की  संभाव्यताओं  भर  योजनाओं  की  योजना  v7 AAT  द्वारा  गठित  विद्युत

 पेट्रोलियम  कोयला  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  साधनों  पर  कार्यकारी  दल  द्वारा  ब्यौरों  की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 और  सातवीं  योजना  के  दौरान  सरकार  का  सौर  ऊर्जा
 और  अन्य

 नवीकरणीय  साधनों  के  और  अधिक  विकास  और  उपयोग  को  adalat
 AGUS  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  द्वारा  इस  संबंध  में  ब्यौरों  की  जांच  की  जा  रही

 है  ।

 कोमल  करो  परीक्षा  जना

 1543.  माता  दास्तां

 श्री  | च  ए०  राय  :  क्या  ऊर्जा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)  क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1984  के  के  नगर  संस्करण  में

 valet  कारी  परियोजना  सरकारी  अक्षमता  का  शिकार  शशांक  से  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  हाइड्रो  इलेक्ट्रा  पावर  कार्पोरेशन  ने  इस  परियोजना  को

 छोड़  देने  हेतु मे  we  सरकार  से  अनुमति  मांगी  थी ;

 यदि  तो  इसके  कया  करण
 हैं

 और  सरकार  की  बारे
 में

 कया  प्रतिक्रिया है  ;

 और

 यदि  इस  प्रकार  की  कोई  अनुमति  नहीं  सांगी  गयी  थी  तो  उपरोक्त  परियोजना
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 की  कार्यान्वित  में  बिम्ब  होने  के  क्या  कराण  हैं  और  सरकार  का  विचार  इसे  कब  तक  प्रा

 करने  का  है  ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्रों  (sit  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 से  राष्ट्रीय  जल  बिद्य/त  निगम  ने  कोइल  कारों  परियोजना  को  छोड़  देने  के

 लिए  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  के  लिए  अनुरोध  नहों  किया  है  ।  परियोजना  कार्मिकों  को

 स्थल  तक  पहुं चने  देने  में  स्थानीय  व्यक्तियों  के  विरोध  के  कारण  परियोजनाओं

 की  संरचनाओं  का  कार्य  धीमा  रहा  है  ।  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  को  परियोजना  कार्यों  के

 निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  भूमि  उपलब्ध  हो  जाने  के  बाद  परियोजना  8  वर्ष  में  पूरी  किए  जाने

 का  कार्यक्रम  है  ।

 राजभाषा  11963  को  धारा  3  (3)  की  क्रियान्विति

 1544  श्री  रामावतार  शास्त्री  वय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  यह  सच  है  कि  राजभाषा  1963  को  धारा  3  (3)  में  उल्लिखित

 14  नुक्तों  की  देश  के  और  ग  तीनों  श्रेणियों  के  राज्यों  के  लिए  द्विभाषी  रूप  में

 फ्रियान्वित  करने  का  उंपवर्धान  है  ;

 यदि  तो  ख  और  ग  राज्यों  में  स्थित  उनके  cae  एवं

 अधीनस्थ  कार्यालयों  एवं  उपक्रमों  में वर्ष  1981-82,  1982-83  atc  1983-84  में  धारा

 (3)
 की  प्रिय  fafa  के  प्रतिशतता  क  क्षे  सवार  एवं  वर्षवार  ब्यौरा  कया  है  F

 तीनों  श्र  जियों  के  राज्यों  में  उक्त  सभी  चौदह  मदों  सम्बन्धी  art  को  शत-प्रतिशत

 द्विभाषी  करने  में  कया  कठिनाई है  ;  और

 सरकार  ने  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कौन  सी  कार्यवाही  की  है  या
 करने  का  figaTz  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  amaie  :  हाँ  ।

 कौर  राजभाषा  अधिनियम  की  धारा  3  (3)  में  दिए  गए  अधिकांश
 कागजात  ऊर्जा  मंत्रालय  में  हिन्दी  और  अंग्रे  जी  दोनों  भाषा भों  में  जारी  किए  ज़ाते  हैं  ।  लेकिन

 ऐसे  कागजात  के  जारी  होने  का  राज्य-वार  और  कार्यालय-बार  रियाड़  रखने  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  कौर  इसीलिए  इस  प्रकार  के  ates  नहीं  रखे  जाते  ।  उपयुकंत  धारा  3  (3)  के

 प्रावधानों  का  पालन  करने  और  गुह  मंत्रालय
 विभाग  द्वारा  सरकारी  काम-काज

 में  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिए  जारीਂ  आधिक  कार्यक्रम को  पूरा  करने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किए
 जाते  हैं  ।  इस  संबंध  में

 हुई  प्रगति  की  समय-समय
 पर  जांच  की  जाती  है  ।
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 गुजरात  राज्य  को  तेल  और  गेस  की  रायल्टी  ae  का  अनुरोध

 1545. श्री  अमर  faq  राठवा  :  ऊर्जा  मंत्री  ag  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गुजरात  राज्य  को  इस  समय  दर  तेल  और  गेंस  की  रायल्टी  का

 भुगतान
 किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  यह  सच  है  फि  गुजरात  राज्य  केंन्द्रीय  सरकार  से  तेल  भर  गस  की  रायल्टी

 की  दरों  में  बुद्धि  करने  का  अनुरोध  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  कब  से  रायल्टी  बढ़ाने  सब  at  उनकी  मांग  का  ब्यौरा  क्या

 है  ;  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  कीਂ  क्या  प्रतिक्रिया  है ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  बंकर  :

 at  कच्चे  तेल॑  पर  अदा  को  जाने  वाली  रायल्टी  any  वर्तमान  दर  प्रति  मी०

 टन  है  ।  1-4-1981  से  लागु  हुई  थी  इसे  बाद  गुजरात  सरकार  समय

 की  दर  में  बृद्धि  करने  का  अनु  rey  किय  है  उसकी  मांग  का  आशय  यह  है  कि

 रायल्टी  को  समान
 स्तर

 के  कच्चे  तेल  के  अस्तर्टष्ट्रीय  मूल्य  के  20'/.  थी  दर  पर  निर्धारित

 किया  जाए  ।  चू  कि  पिछले  संशोधन  के  बाद  से  कच्चे  तेल  के  मूल्यों  में  काफी  वृद्धि  हो  चुकी
 रायल्टी  को  भी  उसके  अनुसार  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 मौजूदा  तेल  क्षेत्र  1948  के  रायल्टी  में  4  वर्षों  कीं  अवधि
 से  जो  31-3-85  को  समाप्त हो

 कम  अंधी  में  संशोधन  नहीं  किया  जा  सकता  |  इस

 अधिनियम  में  संशोधके  करने  के  लिए  एक  विधेयक  लोक  सभा  द्वारा  पास  कर  दिया  गया  है

 और  इस  पर  राज्य  सभा  द्वारा  वर्तमान  सत्र  में  विचार  किये  जिसे  की  सम्भावना  है  ।  ऐसे

 संशोधन  के  बाद  रायल्टी  की  दर  में  1-4-19 84
 से  संशोधन  कं  रना  सम्भव  हो  जायेगा  ।

 देश  में  टेलीफोन  लाइनें

 1546.  श्री  अमर  fag  राठवा  :

 लाल  क्य  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  विमान  टेलीफोन  लाइनों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 देश  में  टेलीफोन  लाइनों  कीਂ  कुल  आवश्यकता  कितनी  है  ;
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 टेलीफोन  उपकरण  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  निर्माण  करने  वाले  कारखानों

 की  संख्या  कितनी  है
 और  वे  कहां  पर  स्थित

 हैं
 और  उनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना है  ;

 और

 देश  में  टेलीफोन  लाइनों  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अन्य  क्या

 उपाय  किए  जा  रहे  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  वी०  एन०  :  1-1-84  को  देश  में

 कायें  कर  रही  टेलीफोन  लाइनों  की  मौजूदा
 25.38  लाखों

 देश  में  कुल  35  लाख  लाइनों  की  तुरन्त  भावुकता  है

 देश  में  दो  स्वीपर  हैं  जिनकी  उत्पादन  क्षमता  इस  प्रकार  है  :

 1.5  लाख  स्ट्रोमर  नौर  0-6  लाख  फ्रासबा र
 लाइनें  रायबरेली  --1-0  लाख  स्ट्रोमर

 ;

 देश  में
 निम्नलिखित  अतिरिक्त  फैक्टरियां  स्थापित  करके  स्थिति  उपस्करों  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  को  निर्णय  लिया  गया  है  :

 रायबरेली  फ्रासबार  उपस्कर  की  2  लाख  लाइनें

 प्रतिवर्ष  ।

 मनका पुर  बी  अंकीय  इलेक्ट्रानिक  उपस्कर  डिजाइन  की  5

 लाख  लाइनें  प्रतिवर्ष  ।

 बेंगलूर  के
 निकट  बी  अंकीय  इलेक्ट्रानिक  उपस्कर  की  5

 लाख  लाइनें  प्रतिवर्ष  ।

 षपधोझर  गढ़  में  आकाशवाणी  केद्र  की  स्थापना

 ते 1547.  धी  हरिहर  सोरन  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  ब॑  qa  |  हि  |  की  कपा  करेंगे

 छठी  पंचवर्षी  योजना  के  दौरान  भाकाशाणी  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिये

 उड़ीसा  में  किन-किन  शहरों  का  चयन  किया  गया  था  ;

 हि  भाई  T | क्या  उड़ीसा  के  क्योड़क  गढ़  का  भ  वाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  हेतु  चयन
 किया  गया  था  ;

 यहां तो  क्योंकर  गढ़  में  और  इत  प्रयोजन
 के  लिये

 चयन  किये  गये
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 aq  शहरों  में  आकाशवाणी  केन्द्र  की  स्थापना  करने में  fata  के  क्या  कारण हैं

 और

 >
 शीघ्र  कार्यान्वय

 उ उपय  क्त  प्रस्ताव  [॥  |  ह  Distt  यन  केਂ  लिये  उनक  मंत्रालय  द्वारा  FAT  उपाय

 किये  गये  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :  से
 (4)

 उड़ीसा  में  क्योंकर  गढ़  में  ।  किलोवाट  मीडियम  aq  ट्रांसमीटर  ली  संग्रहण

 केन्द्र  सुबिधायो  कौर  स्टाक  क्वार्टरों  से  स्थानीय  रेडियो  स्टेशन  की  स्थापना  छ्ह्  योज़ना  की

 स्वीकृत  स्कीम  है  ।  उक्त  योजना  में  उड़ीसा  में  किसी  और  स्थान  पर  नया  रेडियो  स्टेशन

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।  क्योड़क  गढ़  में  स्थानीय  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने

 के  बारे  में  प्रगति  संतोषजनक  है  और  इसे  गहन  रूप  से  मानिटर  भी  किया  जा  रहा  है  और  जहां

 जरूरी  होता  है  शोधक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 लाजपत  कानपुर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्थापना

 1548.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पिंड  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa :

 दिनांक  19  1984.  के
 दैनिक  में  प्रकाशित  इस

 भाषा  का  यह  समाचार  सही  है  कि  फ्रांस  सहायता से  लाजपत  कानपुर  में  एक

 टेलीफोन  एवं सचेंज  स्थापित  किया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  यह  टेलीफोन  एक्सचेंज  कब  तक  स्थापित  हो  तथा  तत्संबं
 घी

 व्यौरा  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ato  एन०  :  (*)  जी  हां  डाक  तार

 इंजीनियरों  दारा  फ्रांसिसी  ब्रिशेषज्ञों
 की  सहायता  से  इस  एक्सचेंज  की  स्थापना  की  रही

 है  ।

 19,000  लाइन  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  के  1984-85  के  दौरान  चाकू  द्

 जाने  की  संभावना  है  ।  यह  माल  कानपुर  में  5000  लाइन  के  उस  उपस्कर  के  TAUT  श ७

 संस्थापित  किया  जिसकी  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  है  |

 कच्चे  तेल  की  भ्ावदयकता  el  परा  क्र रने  के  लिए  तेल  बोधन

 क्षमता  का  उपयोग  किया  जाना

 1549-  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे

 मन्त्री  यह  बताने  की  थ  करेंगे श्री  मनोहर  लाल  सैनी  :
 ऊर्जा

 कि
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 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  विस्तृत  और  गहन  गवेषणओं  के  बावजूद

 बच्चे  तेल  हमारी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  पूरी  तरह  से  सुसज्जित  नहीं

 और

 वर्ष  1984  के  दौरान  देश  में  विद्यमान  संयंत्रों  को  तेल  शोधन  क्षमता  का  सीमा

 तक  उपयोग  किए  जाने  की  आशा  है  |

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्नी  गार्गी  बाकर  तल

 एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  देश  में  कच्चे  तेल  की  आवश्यकता  को  काफी  अधिक  प्रतिशतता  को

 परा  करने  के  लिये  सुसज्जित  है  |

 बर्ष  1984  के  दौरान  देश  की  तेल  शोधन  क्षमता  का  लगभग  94  प्रतिशत

 उपयोग  किये  जाने  की  आशा  है  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  की  गोरखपुर  यूनिट  में  यूनिट  की  कसी

 1550:  श्री  भन्नाफाफ  हुसन  कपा  रसांजन  और  बैरक  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  थ्

 सरकार  को  भारतीय  बे्रक  निगम  गोरखपुर  यूनिट  के  साइनों  में

 की  भारत  मात्रा  में
 किसी

 कमी  की  जानकारी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  कभी  के  कारण  हैं  इसमें  कितनी  राशि  seam  स्त  है  भर

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रसायन  भर  बे्रक  मंत्री  बसन्त  साठे  :  गौर  भारतीय  उर्वरक  निगम  ने

 हाल  ही  में  गोरखपुर  एकक  के  सिलों  में
 क्रिया  की  कमी  की  सूचना  दी  है  ।  उत्पादन  के  1.  5./

 की  अनुमेय  रख-रखाव  हानि  को  यान  में  रखने  के  पश्चात  वर्ष  1982-83  के  दौरान  5503

 टन  और  147%  1983  से  12  सितम्बर  तक  की  अवधि  के  दौरान  2826.46  टन  यूरिया
 की  कुल  कमी  थी

 ।
 उक्त  कमियां  एफ०  सी०  आई०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  fata  द्वारा  गठित

 उच्चाधिकार  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  है  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 गोरखपुर  एकक  के  सिलो ंमें  यूरिया  के  स्टाक  में  कमी  के  लिए  निम्नलिखित  कारणों  का  उल्लेख
 किया  :---

 (1)  अमोनियां  को  मापने  और  यदि  थ्  wTroled sc4lqd  के की  घोषणा  करने  की
 गलत  पद्धति  ;

 (2)  उत्पादन  की  अधिक  रिपोर्ट  कौर

 (3)  सिलों  में  यूरिया  के  स्टाक  का  गलत  सत्यापन  ।
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 वधि

 समिति  सह सूंस  करती  है  कि  शिल  चोरी  होने  अथवा  प्राण  में  भ्रष्टाचार  कीਂ

 ज्यादा  गज़ा इश  नहीं  ei  समिति  ने  आगे  कहा है
 कि  उक्त  हानि  के  लिए  कोई  एक  व्यक्ति

 जिम्मेवार  नही ंहै  बल्कि  गोरखपुर  का  समग्र  प्रबन्ध  जिम्मेवार  है  ।  समिति  ने  सिफारिश  कीਂ

 है  कि  प्रबन्ध  की  समिति  की  सिफारिशों  का  सख्ती  से  पालन  करने  और  स्टाक  के  सत्यापन  के

 देने सत्यापन  के  लिए  निगम  द्वारा  निर्धारित  की  गई  पद्धति  का  अनुसरण  करने  की

 के  पश्चात  ही  वटने  खाते  की  मंजु रो  दी  जाए  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  मजूरी  का  नया अमित  समायोजन

 1551-  श्री  अशफाक  हुसैन
 :  कंपा  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 कया  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  साथ  मंजूरी  का  नियमित  समायोज॑न  करने  का

 और कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  का  क्या  ब्यौरा  "TH कफा
 &  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  जौर  1981  में  हुए  श्रम

 मानी  सम्मेलन  अन्य  बातों  के  यह  सिफारिश  की  कि  उपभोक्ता  qq  सूचकांक  के

 साथ  न्यूनतम  मजदूरी  को  जोड़ने
 के  लिए  प्रक्रिया  तैयार  जानी  चाहिए  ताकि  उनमें  बिना

 देरी  के  समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जा  सके  ।  इस  सिफारिश  को  सभी  राज्यों  और  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  को
 आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  भेजा  गया  है  ।  इस  सिफारिश  के  अनुक्षण  में  कुछ

 राज्यों  ने  न्यूनतम  मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में  परिवर्ती  मंहगाई  भत्ता  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  दिया

 तमिलनाडु  दवारा  प्रस्तुत  को  गई  विद्युत  परियोजनाएं

 1552.  श्री  ईस  अन ब्रा रास  :  कपा  ऊर्जा  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  तापीय  और  पन  बिजली  की  कितनी  परियोजनाएं

 प्रस्तुत  की  गई  हैं  और  उनमें  से  कितनी  से  कितनी  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  से  अभी

 अनुमति  प्राप्त  नहीं  और

 केन्द्र  द्वारा  कितनी  तापीय  कौर  पन  बिजली  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  मिल  चुकी
 र  अभी  क्रिया  एवियन  az है  और  उनमे ंसे  कितनी  परियोजनाओं  का  राज्यस्तर

 प  *.  टू
 टीं  हुआ

 है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मुन्नी  आरिफ  मोहम्मद  37.64  करोड़  रु०  के

 203



 6  1984 लिखित  उत्तर

 लागत  के  ote  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  नवीकरण  की  स्कीम  को  केन्द्रीय  fea  प्राधिकरण  द्वारा

 तकनीकी  आर्थिक  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।  से  प्राप्त  अन्य  स्कीमें  संलग्न  विवरण  में  दी

 गेई  इन  स्कीमों  में  अन्तर्राज्यीय  पहल हैं  ।

 इस  समय  ऐसी  कोई  स्कीम  नहीं  है  ।

 विवरण
 ~

 लोक  संभा  में  6-3-84  को  उप रायें  ग्र तारांकित  wea  सख्या  1552  फ  भाग  के

 चत्तर  में  निविष्ट  विवरण  i
 नाागणतल्‍यल्‍एईएतएइए। ण

 ho  स०  परियोजना  का  नाम
 ee

 प्रस्तावित  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 ताप  fra a

 l-  तूतीकोरिन  ताप  विद्युत  केन्द्र

 विस्तार  2x210

 उत्तरी  मद्रास  ताप  विद्युत  केन्द्र  2x210

 3.  5x210 नेवेली  तीसरा
 ताप  विद्युत  केन्द्र

 लिग्नाइट  पर  भा धा रिते

 जल  पीयूष

 1.  पुन्ना  पुत्र  2x50

 खौलाती  तिया
 Aue  1x60

 31.0  शे  मूडी  1x30

 अपर  अमरावती  30

 चिनार  चित्तूर  व्यपवर्तन  स्कीम

 प्यार  कीं  aeetae  स्टेज  2x50

 सिंहंवाणीं  aq  जल  मिंदयुत  1x3

 नेलीथी  राई  1x50
 जन  ऊनी

 का afraa  बंगाल  में
 सिनेमा  el  बिच  निधि

 विवरण  feat  जाता

 1555.  श्री  नारायण  चौबे  :  कय  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  कया  सरकार  को  ae  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  खड़गपुर  और  मिदनापुर
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 के  सिनेमा  कमंचा  रियों  को  गत  आठ  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  से  भविष्य  निधि  कार्यालय  से

 अपनी  भविष्य  निधि  का  विवरण  नहीं  सिल  रहा है

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सिनेमा  कमंचारियों  को  प्रति  at  विवरण  प्राप्त  करने  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए

 सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 और  पुनर्वास  मन्त्री  बीरेन्द  :  भविष्य  निधि  प्राधिफाकरेणी  के

 अनुसार  मिदनापुर  में  आठ  सिनेमा  जिनमें  खड़गपुर  में  स्थित  तीन  सिनेमाघर  भी  शामिल

 के  बारे  में  लेखों  के  विधिक  वितरण  जारी  करने
 की

 स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :  —

 mo  सिनेमा  घरों  की  संख्या  as  जिसके  लिए  लेखे  लंबित  पढ़  हैं

 व्याप्ति  को  तारीख  से एक

 2  एक  1974-75  कौर  उससे  आगे

 3  पांच  1976-77  और  उससे  अगे

 4  एक  1979-80  और  उससे
 आगे

 और  एक  सिनेमा  घर  के  बारे  में  लेखा  नियोजक  दारा  अनु पालनों

 न  करने  के  जारी  नहीं  किया  जा  सका  ।  इस  सिनेमा  के  बारे  में  अनुपालन  को  सुनिश्चित

 कराने  के  लिए  का्येवाही  की  ला  रही  है  ।  अन्य  मामलों  देरी  का  कारण  या  तो  नियोजक

 द्वारा  निर्धारित  रिपोर्टो  का  न  भेजा  जाना  है  था  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के

 क्षे  ्रीय  कार्यालय  में  कार्य  का  लंबित  पड़े  रहना  है  ।  कमंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकरण  अपने

 निरीक्षकों  के  माध्यम  से  अपेक्षित  विवरणियां  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  कर  रहे

 इस  क्षेत्र  में  लंबित  पड़े  लेखों  का  निपटारा  करने  के  लिए  कार्यालय  के  कर्मचारी

 1983  से  सर्वोपरि  काम  भी  कर  रहे  हैं  ।

 ड्रग्स  तथा  फार्मास्युटिकल  malta  द्वारा  छटी  योजना  में  प्राप्त  किए  गए  लक्ष्य

 1554-  श्री  रेणु पद  दास  :  कया  रसायन  और  wae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वीं  ः

 क्या  ड्रग्स  तथा  फार्मास्युटिकल  उद्योग  द्वारा
 छठी

 योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  को

 संभावना  + निर्धारित  wafer  में  प्राप्त  करने  की  ६11  लग  e  ||

 क्यां  योजना  में  निर्धारित  समय  के  अनुसार  इस  उद्योग  में  अब  तक
 पू

 जी  निवेष

 किया  गया  कौर
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 यदि  तो  छटी  योजना  के  प्रारम्भ  से  अब  तक  क्या  सफलताए  प्राप्त  की  गई

 रसायन  गौर  उधर  wat  बसंत
 :  से  छठीं  योजना  अवघि  में

 विभिन्‍न  प्रभु ज  औषधियों  की  मांगों  का  अनुमान  अनुमानित  वृद्धि  दरों  पर  गया  था  ।

 पिछले  तीन  पार्को  के  दौरान  वास्तविक  उपयोंग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इनमें  से  कुछ  अनुमान

 अधिक  पाए  गए  जबकि  कुछ  अन्य  कम  पाए  ।  अधिक  वास्तविक  मांग  लक्ष्य  को  तैयार  करने  के

 लिए  एक  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ।  वार्षिक  योजना  उत्पादन  लक्ष्य  देश  में  छठी
 पंचवर्षीय

 योजना  के  मसलें  तीन  वर्षों  में  प्रभु  ज  भौषधों  के  उत्पादन  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 ag  प्रमुख  ayer  मामू  सेशन

 नागरिक  योजना  लक्ष्य  वास्तविक  वार्षिक  योजना  वास्तविक
 उत्पादन  लक्ष्य  उत्पादन

 क  रोड़ों
 )

 270  240  1350  1200 1980-81

 1981-82  280  289  1350  1430

 1982-83  325  325  1425  1545

 (a)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 325  करोड़े  रुपए  के  निवेश  किए  जाने  भी

 आशा  थी  ।  इसमें  160  करोड़  रुपए  का  निवेश  सरकारी  क्षत्र  के  औषध  एककों  में  होने  का

 मान  सरकारी  क्षत्र  के  औषध  एककों  में  छठी  योजना  के  पहले  3  वर्षों  के  दौरान  कुल  निवेश

 58-97  करोड़  रुपये  है  ।  औषध  उद्योग
 के  अनप  क्षेत्रों  में  भी  निवेश  किया  गया  |  ब्यौरे  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं

 दवाईयों  का  आयात

 (1555.  श्री  रेणु पद  दास  :  क्या  साधन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa :

 क्या  दवाईयों  का  आयात  इसकेਂ
 fr  Ce ot
 mth  |: 8 ह  fra  सीमा  के  भीतर  हीਂ  किया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  Salts  मन्त्री  ह... |  वसन्त
 )

 ate  aga  के  आयात  के
 =

 लिए  सरकार  ने  मूल
 बचत जा  नन प्  मा  ary  के  a  प  में  कोई  dar  निर्धारित  की

 है  ।  कुछ  जौषधों
 का  आयात  सीमित  मात्रा  में  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  और  कुछ  भौषधों  पर  आयात  के  लिए
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 प्रतिबद्ध  है  ।  आयातों  की  अनुमति  मांग  ale  स्वदेशी  उत्पादन  के  बीच  org  लेशनों  की

 =
 निर्यात  नई  औषधियों  कीਂ  झरूअआत  आदि  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दी

 जाती है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  भाषा  उत्पादन  लक्ष्य  को  समझौता

 1556.  श्री  रेण पद  दास  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 )  क्यो  उनके  मंत्रालय  के  अफीन  सभी  क्षे  त्र  उप  करमों  के  ख्य  कार्यकारियों  कीਂ

 एक  उच्च  स्तरीय  बठक  बुलाई  गई  थी  जिसमें  इन  उपक्रमों  के
 लिए  निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्यों

 की  समीक्षा  को  गई  और

 यदि  तो  औषध  उत्पादन  लक्ष्यों  के  बारे  में  उक्त  बैठक  में  परिणाम

 निकलें  ?

 रसायन  ओर  उबर  मंत्रीं  वसन्त  :  हां  ।

 क्षत्र  के  औषध  उपायों  के  मुख्य  यें पालकों  से  कहा  गया  है  कि  वे

 अपने  एककों  के  क्रा्यनिष्पादन  में  सुधार  के  लिए  शीघ्र  उपाय  करें  ।

 राजधानी  में  और  अन्य  स्थानों  पर  डाक  अनसंधान  केन्द्र

 1557.  श्री  कष्ट  चन्द्र  पांडे  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  राजधानी  और  राज्यों  में  अनेक  स्थानों  पर  डाक

 संधान  केन्द्र  चला  र  है

 था  अनुसंधान  केन्द्रों  में  पत्रों  को  गर-कानून  से  सेंटर  किये  जाने  का

 चार  है  और

 विपक्षी  दलों  द्वारा  लगाए  गए  इस  आरोप  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दि

 चार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नी  घी  एन०  :  से  विदेश  डॉक

 परिनिश्चित  रूप  से  निगरानी  रखने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  दिल्ली  तथा  देश  के  कुछ  अन्त

 स्थानों  पर  डाक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  हैं  ताकि  डाक  एवं  अन्य
 अनियमितता पों

 का  पता  लगाया  जा
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 प्रस  परिषद  के  सुझाव

 मोती  भाई  आरਂ  चौधरी

 ait  आमिर

 सत्येन्द्र  नारायण  fag  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्ना  यह  बताने  कीਂ  HAT

 करेंगे कि

 कया  प्रेस  परिषद  ने  हाल  ही  में  सरकार  को  कुछ  सुभाष  दिए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 (7)  क्या  सरकार  ने  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  है

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्नालय  में  राज्य  मन्त्री  संसदीय  कांपे  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 छ्  एल०  भारतीय  प्रेस  परिषद्‌  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  समय-समय  पर

 सुझाव  देती  रही  है  किन्तु  परिषद्‌  वारा  हाल  के  महीनों  में  कोई  विशिष्ट  सुझाव  नहीं  दिया  गया

 से  प्रश्न
 ही  नहीं  उठते

 ।

 दिल्लो  को  मतदाता  सदियों  में  विदेशियों  के  नाम

 शामिल  करना

 1556.  को  मोती  भाई  लार०  चौधरी

 श्री  भोम  fag

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह :  कया  न्याय  और  —  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  यह  पाच  है  कि  दिल्‍ली  में  भी  मतदाता  सूचियों  में  विदेशियों  के  नाम  बड़ी

 संख्या  में  शामिल  किए  गए  हैं

 कपा  सरक।र  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वाराਂ  की  गई  कार्रवाई  तथा  प्राप्त  प्ररिणामों

 का  ब्यौरा क्या  है
 ?

 cara  और  कपनी  काय  मन्त्रों  जगन्नाथ  से  निर्वाचन
 आयोग  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  उसे  इस  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  j  फिर  भी  आयोग

 मुख्य  निर्वाचन  दिल्‍ली  से  स्थिति  का  पता  लगा  रहा  है  ।  आयोग  से  कोई  अन्य
 कारी  प्राप्त  होने  पर  ag  यथासंभव  शीघ्र  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 वानिकी

 निजी  कम्पनियों
 के

 काम  करने  वाले  सेवा  निवृत्त  अधिकारी

 Taal
 Ce

 के  काम  करने  वाले 1560-  at  दिगम्बर  क्या  ऊर्जा  मंत्री  निजी  कम्प

 सेवा  निवृत्त  अधिकारी  के  बारे  में  10  1983  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  1005  केਂ

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  इस  बीच  एक  gag  सदस्य  की  ओर  से  उनके  मंत्रालय  में  एक  समय

 के  सहायक  कमा  रियों  के  बारे  जिन्होंने  स्वेच्छिक  सेवा  निवृत्ति  लेने  के  बाद  कुछ  निजी

 कम्पनियों  जिनके  मामलों  को  सेवा  काल  के  दौरान  वे  देख  रहे  नौकरी  कर ली  एक

 पत्र  मिला  था  ;

 क्या  ये  कर्मचारी  अपने  भूतपूर्व  सहयोगियों  जो  उनकी  कम्पनियों  के  मामलों  को

 देख  रहे  हैं  पर  पर्याप्त  प्रभाव  डालते  हैं  ;

 उन्होंने  महत्वपूर्ण  अनुभागों  और  पदों  पर  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  को

 बारी-बारी  से  बदले  जाते  सम्बन्धी  प्रधान  मंत्री  के  भादेशों  के  अनुसर  पने  मंत्रालय  में  कृत्रिम

 रेशा  उद्योग  से  सम्बद्ध  अनुभाग  अधि  कारियों  और  अन्य  कर्मचारियों  जो  अपने  सेधा  निवृत्त

 कमेंचारियों के
 साथ  सांठ-गांठ  करते  हैं  बारी-बारी  से  बदलने  हेतु  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 कौर

 यदि  तो  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  संसद

 सदस्य  द्वारा  माननीय  अध्यक्ष  को  लिखे  गए  10-1-1984  के  पत्र  जिसका  सम्बन्ध  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  पेट्रोलियम  विभाग  के  एक  भूतपूर्व  सहायक  से  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  थी  ।

 से  जहां  तक  सम्भव  है  उपयुक्त  समय  के  तबादले  किए  जाते  हैं  ।

 अधिकारियों  अथवा  कर्मचारियों  पर  कोई  बाहरी  प्रभाव  डाले  जाने  अथवा  सांठ-गांठ  करने  का

 जिसके  भाग  और  में  उलेख  किया  कोई  ध्यान  में  नहीं  आया है  |

 तेल  भर  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  हेलीकॉप्टरों  की  खरीद

 1561.  शी  चिंतामणि
 पाणिग्रहो

 :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तेल  मौर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  कुछ  हैलीकाप्टर  खरीदने  का  विचार  किया

 है  alt  उसके  ब्रिटिश  सरकार  से  ऋण  का  अनुरोध  किया  है

 यदि  तो  इन  हेलीकॉप्टरों  को  खरीदने  का  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग
 का  मुख्य  प्रयोजन  क्या  है  ह

 तेल  गौर  प्राकृतिक  te  आयोग  का  कितने  हैलीकाप्टर  खरीदने  का  विचार
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 इन  Gs a  ar  कारों  की  क्या  लागत  है  तथा  ब्रिटिश  सरकार  कितना  ऋण  देने  के

 लिए  राजी  हो  गई  है  ;  कौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  i  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  देखकर  :  (¥)  से

 अपतटीय  कराये-संचालनों  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  कराने  के  21  हैलीकाप्टर  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।  कई  बोलियां  जिनमें  एक  बोली

 एक  ब्रिटिश  कम्पनी  at  प्राप्त  हुई  है  जिनका  इस  समय  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 इस  इस  समा  लागत  इत्यादि  के  ब्यौरे  देना  सम्भव  नहीं  है  ।  यह  संकेत  मिले  हैं  कि

 ब्रिटिश  कम्पनी  के  प्रस्ताव  के  समर्थन  में  ब्रिटिश  सहायता  भी  उपलब्ध  हो  सकती  है  ।

 घरेलू  गेस  सप्लाई  पद्धति

 1562.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रह्दी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  घरेलू  गेस  सप्लाई  पद्धति  में  सुधार  की  आवश्यकता है  ;

 यदि  तो  गेस  सप्लाई  की  खराब  स्थिति  में
 सुधार

 करने  के  लिए  क्या  उपाय

 करने  बिचार  है  ;  भर

 घरेलू  गस  सप्लाई  की  स्थिति  में  समग्र  सुधार  के  लिए  और  क्या  उपाय  करने  का

 विचार
 क्या

 गया  है  ?
 -

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मांगों  शंकर  जी

 at

 भौर  आने  वाले  वर्षों  के  दौरान  एल०  GT o  जी०  की ad  हुई  उपलब्धता
 का  प्रयोग  करने  के  तेल  उद्योग  की  प्रति  at  16  लाख  नए  उपभोक्ता  दर्जे  करने  की

 योजना  है  ।  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  14  नये  बॉटलिंग  संयंत्र  स्थापित  किए  हैं  तथा

 मौजूदा  20  संयंत्रों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  पर्याप्त  मात्रा  में  उपकरण  प्राप्त  करने

 के  लिए  तथा  पर्याप्त  संख्या  में  डीलर  बनाएं  जाने  के  लिए  fate  उपाय  किए  गए

 परिवहन  सुबिधायो  सहि  त  अन्य  आधार-भूत  सुविधाओं में  भी  वृद्धि  की  जा

 राष्ट्रीय  घन  बिजली  निगम  द्वारा  परियोजनाओं  की  पूरा  करने  में  विलम्ब

 1563.  slat  प्रमिला  दंडवते  :

 Sto  अजित  कुमार  मेहता

 al  रवीन्द्र  वह  पा  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पर पष् लीय क्या  SUSI  अगन  ल बिजली  निगम  द्वारा  शुरू  की  गई  Treats ri  के  पूरा
 होने  में

 निर्धारित  समय  की  तुलना  में  afar  समय  लगत  है  ;

 और यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  ब्यौरा  है  ;

 इस  बिलम्ब  के  जिसके  परिणामस्वरूप  बिजली  उत्पादन  में  हानि
 हुई

 निगम  को  होने  वाली  हानि  कितनी  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  राष्ट्रीय  जल  freq

 निगम  द्वारा  प्रारम्भकाल  से  Peary  के  लिए  हाथ  में  ली  गई  परियोजनाओं  में  से  एक

 नामशः  नेपाल  में  देवीदास  जल  विद्युत  परियोजना  कार्यक्रम  से  बहुत  पहले  चाल  की

 गई  है  और  पिल डाल  किसी  अन्य  परियोजना  में  विलम्ब  होने  कीਂ  सम्भाना  नहीं  है  ।

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 भविष्य  निधि  कर्मचारियों  के  अखिल  भारतीय  संघों  को  मान्यता

 1564.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  भविष्य  निधि  hHal  रियों  के  किसी  अखिल  भारतीय  संघ  को  हाल  gt  में
 कमा

 मान्यता  दी  गई  है  और  यदि  at,  तो  किस  आधार  पर  यहं  मान्यता  दीਂ  गई  हैं  ;

 क्या  इस  आरोप  का  कोई  आधार  है  कि  सभी  राज्यों  में  सत्यापन  का  काय  पूरा

 नहीं  हुआ  है
 ;

 मौर

 यदि  तो  क्षे  त्रीय  अधार  पर  संघों  कीਂ  सम्बद्ध  सद  ctirat रना  का  ब्यौरा  क्या

 है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :
 कर्मचारी  भविष्य  निधि

 संगठन  में  काम  कर  रही  यूनियनों  की  सदस्य  संख्या  के  सत्यतः  के  OTet |  २  पर  अखिल  भारतीय

 ई०  पी०  Who  स्टाफ  फेडरेशन  नई  को  जो  बहुमत  सदस्यता  वाली  यूनियन  के  रूप  में

 प्रकट  मान्यता  प्रदान  गई  है  ।  यह  सत्यापन  आन्ध्र  कर्नाटक

 तमिलनाडु  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  किया  गया  था  ।  महाराष्ट्र  जौर  बिहार  में

 जिनमें  क्षे  त्रीय/उप  क्षत्रीय  स्तर  पर  एके  ही  यूनियन  काम  कर  रही  सत्यापन  प्रक्रिया  को

 पुरा  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गधा  क्योंकि  उन  में  मान्यता  का  दावा  करने  वाली  प्रतिद्वन्दी

 नहीं हैं
 ।  मध्य  राजस्थान  जौर  उत्तर  प्रदश  राज्यों  में  सत्यापन

 सम्भव  नहीं  क्योंकि  सम्बन्धित  यूनियनों  ने  रिकार्ड  प्रस्तुत  नहीं  fe  ।  के  माम  ले

 में  जहां  सत्यापन  कार्य  चल  रहा  अखिल  भारतीय  ई०
 पी०  एफ

 स्टाफ
 estar

 दिल्‍ली
 वाक्य

 जिसे
 अब  मान्यता  दी  जा  चुकी  द्वारा  प्राप्त  कुल  feud  पे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  |

 ्
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 वाम  आर्गेनिक  केमिकल्स  लि०  कौर  हिग्दस्तान  वॉयस  लि०

 1565.  श्री  भीखा  भाई  :
 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  कीਂ

 कृपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वही  व्यक्ति  आर्गेनिक  केमिकल्स  fro  के  निदेशक  मण्डल  में

 हैं  जो  कि  हिन्दुस्तान  वायस  लिमिटेड  के  निदेशक  मण्डल  में  और

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  कम्पनियां  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नहीं  भाती  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  नहीं  श्रीमान  जी  ।

 मंसब  वाम  आर्गेनिक  केमिकल्स  लिमिटेड  और  मैसेज  हिन्दुस्तान  धाय सें  लिमिटेड

 को  प्रथम  अवरोधक  व्याप  व्यवहार  अधिनियम  की  धारा  20  के  उपबन्धों  को

 प्रभावित  किये  जाने  पर  वीणा ए  किया  गया  था  भौर  इसलिए  उनकों  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  की  धारा  26  के  अन्तर्गत  अपने  उपक्रमों  के  पंजीकरण  दिया  गया

 थ  |  दोनों  ही  कम्पनियों  ने  विभाग  के  निष्कर्षों  का  प्रतिरोध  किया  है  ate  अपने  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किये  जिसका  विभाग  में  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 सहायक  श्रम  MAT  के  कार्यालय  में  समझौता  वार्ताओं  में  विलम्ब

 566.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  atm  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ag  सच  है  सहायक  श्रम  आयुक्तों  के  कार्यालय  में  हजारों  मामले

 विचाराधीन  पड़  हैं  कौर  समझौता  वार्ताएं  महीनों  तक  चलती  हैं

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  मामले  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  बया  कार्यवाही  क  और

 1983  में  कितने  मामलों  कोट  निर्णय  न  होने  की  रिपोर्ट  मिली

 और  मंत्रालय  द्वारा  उनके  संबंध  में  बया  कार्यवाही  को  गई

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  बीरेन्द्र  :
 और  संगत  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दीਂ  जायेगी  |

 संलग्न  वितरण  के  अनुसर  ।

 औद्योगिक  विवाद
 ॥  द  दिला  अ 134i  को  घारा  12  (5)  के  अधीन  1324  सुलह

 विफलता  रिपोर्टों  के  बारे  में  पहले  aye  कार्यवाही  कीਂ  गई  है  ।  662  रिपोर्टों  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ।
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 विवरण

 वर्ष  1983  के  दोरान  संघ  राज्य  क्षेत्रों /  राज्यों  से  प्राप्त  सुलह  विफलता

 रिपोर्टों  की  संख्या  दर्शाने  वाला

 विवरण

 क्रमांक  राज्य/संघ  राज्य  TA  का  नाम  प्राप्त  सुलह  विफलता

 रिपोर्टों  की  संख्या

 मार  प्रदेश  157

 असम  002

 बिहार  475

 चण्डीगढ़  016

 facet  05

 गुजरात  114

 गोवा  013

 हरियाणा  013

 जम्मू  कश्मीर  016

 10  कर्नाटक  072

 केरल  026 11

 231 12
 मध्य

 प्रदेश

 149
 13  महाराष्ट्र

 14  उड़ीसा  031

 15  पंजाब  0  3

 16  राजस्थान  198

 17  तमिलनाडु  077

 18  उत्तर  प्रदेश  076

 19  पश्चिम  बंगाल  152

 1986
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 धमाकों  के  बारे  में  प्रबन्धकों  के  साथ  बातचीत  करने  वाले  एजंट

 1567.  श्री  अजीत

 हों  वाला नन्दन :
 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बया  सरकार  का  ध्यान  एसोसिएशन  आफ  इण्डिया  इन्जोनियसं  इन्डस्ट्री  द्वारा
 दि  वलि

 मजदूरो ंके  बारे  में  बातचीत  करने  बाले  एजेन्टों  का  पता  लगाते  के  बारे  मं  सरकार  केਂ  दोहरे

 मानदण्डों  के  संबंध  में  की  गई  अलोचना  की  ओर
 दिलाया

 गया  है  ;  और

 (S)  यदि  तो  इसका  अधार  क्या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया

 श्रम  और  पुनर्वास  west  वीरेन्द्र  :  हाँ  ।

 श्री  नवल  एच०  टाटा  ने  एसोसिएशन  आफ  इंडस्ट्री  की  गोष्ठी  में  अपने  भाषण  में

 बताया  कि  बम्बई  औद्योगिक  संबंध  अधिनियम  के  अधीन  जहां  gen  बहुमत  युनियन  होने  का

 दावा  करता  वहां  सरकार  की  नीति  किसीਂ  अल्पमत  यूनियन  को  उपस्थिति  सहन  नहीं

 safe  बेकिंग  उद्योग  में  gee  के  मामले  यह  सूचना  दिया  गया  था  कि  अल्पमत

 होने  पर  भी  इसे  प्रतिनिधित्व  से  अलंग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 संघों
 को  मान्यता  देने  के  लिए  कोई  सांविधिक  उपबन्ध  नहीं  है  तथा  मान्यता  प्रबन्ध तंत्र

 द्वारा  दी  जाती  है  ।  सनत  मेहता  समिति  ने  श्रमिक  संघों  की  सदस्यता  के  सत्यापन  तथा

 कारी  एजेन्ट  के  प्रमाणीकरण  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 देवा
 में  ई

 टों  के  weet  की  संख्या  तथा  उनमें  कार्य

 करने  बाले  श्रमिकों  फी  संख्या

 1568.  श्री  अजित  बाग :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 देश  में  राज्य-बार  ईटों  के  azet  की  संख्या  तथा  उनमें  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों

 की  संख्या  कितनी है  ;

 श्रमिक  किस  रूप  में  समधिक  अथवा  अनुबंध

 कार्य कर  रहें  हैं

 क्या  Ary  औद्योगिक  श्रमिकों  की  भाँति  उनको  भी  लाभ  दिए  जाते  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम
 उठाये  गए  हैं ?
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 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  भुट्टों  की  कुल  संख्या  और  ई  ट

 भुट्टा  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  की  संख्या  के  बारे  में  यथार्थ  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  सूचना  विवरण
 |

 में  द  गई  जिसमें

 भुट्टों  की  संख्या  तथा  ईट  भट्टा  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  संख्या  दर्शाई  गई  है|
 नक

 faf
 ज ्च्  न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  का रखना  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  ई  ट  भुट्टों  के  संबंध

 में  कारखाना  सलाह  सेया  श्रम  विज्ञान  केन्द्र  महानिदेशालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  में

 a  गई  है

 यह  एक  मौसमी  उद्योग  जिसमें  उत्पादन  प्रक्रिया  भामतौर  पर  वर्षा  ऋतु के

 बाद  प्रारम्भ  होती  है  बौर  यह  आमतौर  पर  मई  के  अन्त  तक  जारी  रहती  ईट  भाटों  के

 मालिक  श्रमिकों  के  साथ  छेंका  यथा  करार  करके  अपने  एजेन्ट  के  माध्यम  से  श्रमिकों  की  भर्ती

 करते  जब  रोजगार  के  वैकल्पिक  अब्तर  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  ।

 कारखाना  होने  के  कारखाना  अधिनियम  तथा  अन्य  केन्द्रीय  श्रम  कानून

 अर्थात  भंतर्रािज्यिक  प्रवासी  कलाकार  का  fataaqa  और  सेवा  की

 1979,  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीण  उपबन्ध  1952,  ठेका  श्रम

 भर  उत्पादन  )  1970,  न्यूनतम  मजदूरी  1948,  कर्मकार

 1923,  समान  पारिश्रमिक  1976,  मजदूरी  संदाय  1936  आदि  के

 अधीन  दिए  गए  लाभ/संरक्षण  ई  ट-भट्टा  उद्योग  के  श्रमिकों  को  उपलब्ध  हैं  ।

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  न्रिपक्षिय  समिति  गठित  की

 ताकि  यदि  आवश्यक  समझा  जाए  तो  उद्योग  के  कार्यकरण  के  विशेष  लक्षणों  पर  विचार

 करते  हुए  ईट  भट्टा  उद्योग  के  लिए  अलग  से  पूर्ण  विधान  पर  ब्रिटिश  किया  जा  सके

 और  उसे  बनाया  जा  सके  और  उन  विशेष  जिन्हें  उद्योग  में  श्रमिकों  के  लिए  तैयार

 फिया  जा  छकता  की
 संभावना

 का  पता  लगाया  जा  सके  ।

 बिक्री-प

 फ्र माक  राज्य
 रारकार/संघ

 राज्य  ईट  azet  at  नियोजित  श्रमिकों

 संख्या  संख्या बन  का
 नाम  भ

 4

 eee  नर

 दिल्‍ली  प्रशासन  300  25000-30000

 मेघालय

 3.0  प्रभाव  2000  1,00,000
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 ee

 गुजरात  299  16,241

 उत्तर  प्रदेश  6000  3,00,000  )

 अरुणाचल  प्रदेश  शुन्य  ya

 छोटे  युनिट  सुचना  एकत्र  की  जा
 मध्य

 प्रदेश

 रही

 12  176 दमन
 और

 दीव

 दादर  भर  नगर  हवेली  बहुत  छोटे  युनिट

 10  पश्चिम  बंगाल  3000  2833

 11  alee  प्रदेश  छोटे  यूनिट  1,000

 12  महाराष्ट्र  सुचना  एकत्र  की

 13  चण्डीगढ़  प्रशासन  29  2470

 14  उड़ी  पा  80  5500

 (37  पंजीकृत

 15  पांडिचेरी  100  10  श्रमिकों  से  कम

 श्रमिक  बिजली  से  कार्य

 कर  रहे  हैं  और  20

 श्रमिकों  से  कम  श्रमिक

 बिना  बिजली  के  कार्य

 कर  रहे  हैं

 विवरण
 थ

 क्रमांक  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  ge  भुट्टों  की  संख्या

 2  3

 1.  —--——_ —- —. AUSATA
 और

 निकोबार

 .

 कोई  नहीं

 आन्ध्र  प्रदेश  कोई  नहीं  परन्तु  8  टाइल्स

 कारखाने  पंजीकृत  हैं  ।-
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 2  3

 er  नकल  ए  cr  rr ne  यक  आक  एक  ee

 3  आसाम  145

 4  बिहार  915

 श  चण्डीगढ़  25

 6  दिल्ली  163

 कोई  नहीं 7  दादर  कौर  नगर  हवेली

 369 गुजरात

 दमन  भौर  दीव

 10  हरियाणा  818

 11  हिमाचल  प्रदेश  पंजीकृत  नहीं

 12  जम्मू  भर  कश्मीर  धारा  85  के  अधीन

 आते हैं  ।

 13  100

 केरल
 कर्नाटक

 71 14

 मध्य  प्रदेश 15  सूचना  उपलब्ध  नही  है  ।

 16  महाराष्ट्र  108.

 17  मणिपुर  71

 18  मिजोरम  उपलब्ध  नहीं

 मेघालय  कोई  ईट  भट्टा  नहीं 19

 20  नागालैंड  उपलब्ध

 21  उड़ीसा  30

 22  पांडिचेरी  100

 23  पजाब  1765

 24  राजस्थान  83

 25+  उपलब्ध  नहीं

 तमिलनाडु 26  63

 102
 त्रिपुरा

 117.0



 6  1984
 लिस

 उत्तर

 1  2  3

 ककल राणा  काए  शणणएएयतए। काए. आयात अ, अआाएय कााणतए। आकााा्कणाणाायएयण गाए आगागाएतएयु गाए. ाक वकान भाना लकड अबवाब  eee राणा  जलना

 28  उत्तर
 प्रदेश  1500

 29  पश्चिम  बंगाल  228

 30  अरुणाचल  प्रदेश  उपलब्ध  नहीं

 31  लक्ष  द्वीप

 me

 ईट  भदूटा  नहीं

 देवा में  कारखानों  के  बद  होने  से  प्रभावित  मजदूरों  की  संख्या

 व्या  ar  atts  aa  or 1569.  भी  अजित  बाग  शमल  gust  स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  आज  तक  कितने  कारखाने  बन्द  पड़े  हैं  और  इससे  कुल  कितने  sara

 प्रभावित  हुएं  ;

 बन्द  कारखानों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  गौर वे  किन-किन  तारीखों  से  बन्द

 पड़े  हैं  और  इससे  प्रभावित  कर्मचारियों  की  यूनिट-वार/राज्य-वार  संख्या  कितनी  है  ;

 उपयु कत
 कारखाने  बंद  हो  जाने  के  कया  कारण

 ate

 कर्मचारियों  की  रक्षा  करने  के  लिए  बन्द  कारखानों  को  aaa  हाथ  में  लेकर  अथवा

 उनका  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 भ्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीरेन्द्र  :  और

 लब्ध  सुचना  के  वर्ष  1983  के  दौरान  क/म-बन्दियों  और  उनसे  प्रभावित  श्रमिकों  की

 राज्यवार  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  काम-बन्दियों  के  यूनिट-वार  ब्यौरे  नहीं

 रखे  जाते  ।

 काम-बन्दियों  वित्तीय  कच्चे  माल  कौर  बिजली  की  eal  मांग  की

 कमीਂ  !  कु-प्रबन्ध  भौर,-झौद्योगिक  विवादों  जेसे  विभिन्न  कारणों  से  हुई  हैं  ।

 औद्योगिक  रुग्णता  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  में  ऐसे  उपक्रमों  जो  रुग्ण  हो

 गए  पुनः  चलाने  के  लिए  उपचारी  कार्यवाही  पर  जोर  दिया  गया  इस  नीति  के

 बैंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  से  यह  भाषा  की  जाती
 है  कि  ने  प्रत्येक  मामले  में  किए  गए

 कारी  अध्ययनों  के  आधार  पर  उपयुक्त  सुधारक  कार्यवाही  करें  बैंकों  ate  वित्तीय  संस्थानों

 द्वारा  तैयार  की  गई  पुनर्वास  योजनाओं  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  आवश्यक  सहायता  भी

 प्रदान  करती  है  ।  जहां  कहीं  ae  पाया  जाता  है  कि  किसी  यूनिट  को  पु  चालू  नहीं  किया
 जा

 तो  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करती  है  कि  क्या  यूनिटों  का  कर  दिया
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 जाना  चाहिए  या  कोई  अन्य  विकल्प  अपनाने  में  हल  निकल  सकता  है  ।  इनमें  श्रमिक  सहभागिता

 का  विकल्प  भी  शामिल  है  ।  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  केवल  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  यदि

 युनिट  को  युक्तिसंगत  समय  में  सक्षम  बनाया  जा  सकता  हो  और  यदि
 ऐसा  करना  सार्वजनिक  हित

 में  हो

 विवरण

 ag  1983  के  दौ  काम बच् दियों  और  उनसे  प्रभावित  श्रमिकों  की  संख्या

 बनानी  वाला  विवरण

 राज्यों  संघ-राज्य  दामनों  प्रभावित  हुए  श्रमिकों

 क्षेत्रों
 का  नाम  की

 संख्या
 की

 संख्या

 आंध्र  प्रदेश  2  6,123

 1  7

 बिहार  5  5,930

 गुजरात  36  10,656

 हरियाणा  216

 हिमाचल  प्रदेश  320

 जम्मू  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल  176

 10  मध्य  प्रदेश  4,189

 35  718 11  महाराष्ट्र

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैण्ड  eed

 15  उड़ीसा  3,495  (4)

 16  पंजाब  11  410

 17  राजस्थान  1,656

 सीपीएम 158
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 19  तमिलनाडु  12  314

 29  हरिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  4,207

 22  पश्चिम  बंगाल  45  3,451

 23  अण्डमान  और

 निकोबार

 24  अरुणाचल  प्रदेश

 25  चण्डीगढ़  123

 26  दादर  और  नागर

 हवेली

 27  दिल्ली  526

 28  दमण

 और  105

 meaty 29

 30  मिजोरम

 31-  पांडिचेरी

 अनक  ey oe  ee  ee

 योंग :  192  42,822

 उनकी एए  काणा  ee

 शून्य

 (...)  =  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 (#)  अनंतिम

 कोयले के  ल्

 1570.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 प्री  सुरजभान
 :  व्या  Hal  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1977  और  1980  में  कोयले  के  मूल्य  क्या  थे  भर  गत  चार  वर्षों

 में  उनमें  प्रत्येक  बार  कितनी  वृद्धि  हुई  और  कब  हुई  है  ;
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 वक अलक

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  ae  में  और  चालू  वर्ष  FH  कोयला

 दिति  हुआ  और  उक्त  अवधि  में  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  को  कितनी  लाभ/हानि  हुई  है  ;  और

 सरकारी/ित्तीय  संस्थानों  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  कोयले  की  खानों/कोल  इण्डिया

 लिमिटेड  में
 कुल  कितनी  पूंजी  लगाई है

 भर  इससे  गत  तीन
 वर्षों

 में  कितनी  आय  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  किला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  1977

 में  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  उत्पादित  कोयले  की  औसत  खान-मुहाना  कीमत  रु०  64.92

 प्रति  टन  थी  गौर  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  fro  द्वारा  उत्पादित  कोयले  के  संबंध  में  यह  रु०

 67-65  प्रति  टन  थी  ।  तब  से  कोयले  की  कीमतें  चार  बार  संशोधित  की  गई  प्रत्येक

 घन  की  तारीख  और  औसत  खान  मुहाना

 कीमत

 निम्नलिखित  है  :--

 संशोधन  at  ता  को ०  fo  लि०  भर  सि०  को०  Fo  लि०  द्वारा

 OMANI  सन  नी रित  कोयले  की  प्रति  टन  औसत  खान  मुहाना  कीमत

 ee  ee.

 को०  ईठ  लि  fro  क०  लि०

 17-7-1979  रु०  101-10  रु०  99.92

 14-2-1981  रु०  1238-02  रुਂ  136-85

 27-5-1  +82  Bo  145.96  रु०  154-75

 8-1-1984  रु०  183.00  हूं  192-00

 भौर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  ज  में  को०  fo  fate  द्वारा

 उत्पदित  कोयला  और  अजित  निम्नलिखित  हैं  :--

 करोड़  में  )

 परं  ee,

 1980-31  1981-82  1982-83  1983-84

 को०  इ०  लि०  द्वारा

 उत्पादित  कोयला  100.83  109-61  114-06  123-00

 (fio
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 क  ही

 1  3  4

 a,

 जीत
 लाभ/हुई  33.  4  (+)  ड  ( + )  37-45*  सभी  खाते  तेयार

 नहीं  हुए  ।

 *कोयला  कीमत  विनियमन  खाता  कोरी  अंशदान  का  समायोजन  छोड़कर  |

 को ०  ई०  लि०  कौर  उसकी  सहायक  कंपनियों  के  लेखा  परीक्षित  तुला-पत्तों  के  अनुसार

 31-3-1983  को  इक्विटी  पूजी  भर  बकाया  दीर्घकालीन  ऋणों  के  रूप  में  कॉल  इंडिया  लि०

 में  बरकार  का  लिबास  रुपए  32.54.88  करोड़  था 4

 देना  में  बीड़ी  और  सिंगार  मजदूरों  की  संख्या

 157].  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  धम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 फि

 देते  में  कुल  fear  बीड़ी  और  सिंगार  मजदूर  हैं

 sat  से  कितने  मजदूर  बीड़ी  तथा  सिगार  मजदूर  की  afafraa

 1966  के  अंतगर्त  आते  हैं  ;

 बीडी  मजदूरों  के
 लिए  कल्याण  संबंधी  सभी  उपायों को  arate  न  करने  के  क्या

 कारण  और

 क्या  कल्याण  संबंधी  Heat
 की

 और  देर  किए  बिना  शीघ्र  कार्यान्वित  करने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 am
 ओर  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन  :  (*)  तथा  बीड़ी  मजदूरों

 का  राज्य

 वार  ब्यौरा  दर्शाने  भाला  विवरण  संलग्न  है  ।  बीडी  तथा  सिंगार  कलाकार  को  शर्तें

 afafray,  1966  में  दी  गई  बीड़ी  श्रमिकों  की  परिभाषा  के  अन  इस  विवरण  मैं  निर्दिष्ट

 सभी  श्रमिक  इस  अधिनियम  के  अंतगर्त  आते  हैं  ।  सिगार  मजदूरों  के  बारे  में  सुचना  तत्काल

 जफ्लब्ध  नहीं  है  ।

 और  बीड़ी  मजदूरों  को  कल्याण  सुविधायें  देने  के  लिए  चिकित्सीय

 आवास  तथा  शिक्षा  से  संबंधित  योजना भों  को  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधि  के  अंतगर्त  कार्यान्वित

 हल ्  रण  ofserrary  दे  ox
 aly  4  ग  o  यौरे  बताने  वाला  एक किया  जा  रहा  है  ।  वीड़ी  श्रमिकों  को  दी  जा  रही  क

 विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  |
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 विवरण

 देश  में  बीडी  मजदूरों  की  कुल  संख्या  तथा  उनमें  से  बीड़ी  तथा  सिगार  कर्मकार

 की  1965  के  अंतगर्त  आने  पाले
 मजदूरों

 की  राज्यवार  संख्या

 दर्शाने  बाला  वितरण  |

 संख्या  लाखों  में

 फिराक  राज्य  का  नाम  घर खाता  श्रमिकों  सहित  बीड़ी

 श्रमिकों  की  कुल  संख्या  |

 आन्ध्र  प्रदेश  2-50

 बिहार  3-50

 3.  गुजरात  0-22

 केरल  1.50

 कर्नाटक  3-00

 मध्य  प्रदेश  5-00

 महाराष्ट्र  2-50

 राजस्थान  0:35

 उड़ीसा  1.60

 उत्तर  प्रदेश 10  4-60

 11  तमिलनाडु  2-00

 12  पश्चिम  बंगाल  4.50

 कुल  योग  31-17

 को  ee  नवना

 उघोगों  में  काम  करने  वाली  महिलाएं

 1572.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  1975  में  1983  तक  पिभिनन्‍न  उद्योगों  में  कुल  कितनी

 महिलाएं  काम  कर
 रहीं

 at  ;

 क्या  een
 को

 इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उद्योगपतियों  के  असहानशूतिपूर्ण

 व्यवहार  के  कारण  विभिन्न  उद्योगों  में  काम  करने  वाली  महिलाओं  में  धीरे-धीरे  कमी  रही
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 (77)  क्या  सरकार  का  बिचार  काम  TAT करते
 वाली  महिलाओं  को  ऐसी  छंटनी  से  बचाने

 हेतु  कोई  कार्यवाही  करने  का  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  विरेन्द्र  :  एक  वितरण  संलग्न  है  जिसमें

 1975  से  1981  की  अवधि  के  रोजगार  बाजार  सूचना  कार्यक्रम  के  अधीन  एकत्र  की

 ~TE  सूचना  के  अनुसार  बाजार  सूचना  कार्यक्रम  के  अधीन  एकत्र  की  गई  सूचना  के  चने

 हुए  उद्योगों  में  महिलाओं  के  रोजगार  से  संबंधित  सूचना  दर्शाई  गई  है  ।  घर  1982-83  के  लिए

 आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 से  श्रम  विभाग  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  महिला  श्रमिकों  के  रोजगार

 में  कोई  कमी  दिखाई  नहीं  पड़ती  ।  स्थिति  की  समयन्समय  पर  पुनरीक्षा  क  ने  के  लिए  सरकार

 ने  समान  पारिश्रमिक  1976  के  अधीन  एक  सलाहकार
 समिति  गठित  की

 है
 1
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 लाना  x  को  गेस  के  ्य

 1573.  st  awa  विश्वास  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  खाना  बनाने  की  गैस  के  कुल  कितने  कनेक्शन  हैं  ;  भर

 ate  अधिक  लोगों  को  खाना  बनाते  की  गेस  के  कनेक्शन  देने  की  कोई

 योजना  सरकार  के
 पास  है  ?

 ऊर्जा  श्ंत्रालध  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  शाकर  :
 30

 1983  तक  देश  में  लगभग  59.67  लाख  कनेक्शन  दिए  जा  चुके  हैं  ।
 राज्य-घार

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 (@)
 जी

 विवरण

 बेदा  में  30  1983  तक  जारी  किए  गए  कनेक् यानों  का  राज्य-बार  ब्योरा

 राज्य
 कनेक्शनों  की  संख्या

 गान  प्रदेश  4,64,133

 असम  50,390

 बिहार  1,63,648

 गुजरात  5,72,126

 हरियाणा  1,19,992

 हिमाचल  प्रदेश
 20206

 जम्मू  और  काश्मीर
 33:302

 कर्नाटक  3,41,006

 केरल  1,19,403

 10  मध्य  प्रदेश  309,607

 11  महा  राष्ट्र  14,37,628

 12  मणिपुर  3,655

 13,  मेघालय  31426
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 14  4,468
 नागालैण्ड

 15  उड़ीसा  67:363

 16  पंजाब  1,75,832

 राजस्थान  1,75,669

 सिक्किम  2,332 18-

 2:927 19.  त्रिपुरा

 481,504 20-  तमिलनाडु

 21-  उत्तर  प्रदेश  5,78,349

 22.  पश्चिम  बंगाल  2:59.301

 संघ  दा  सित  seat

 अण्डमान
 और  निकोबार  द्वीप

 2  .  अरूणाचल  प्रदेश  593

 3  .  चण्डीगढ़  47,183

 4  .*  दादरा  और  नगर  हवेली  1,360

 3  दिल्‍ली  3:25:337

 6  दमन  और  दीव  34,350

 «
 लक्ष्य  द्वीप  ह

 मिजो  रम  2,066

 9.  पांडिचेरी  12,094

 eg  ह

 योग  59,67,184

 नए” ल फायदा ध्या «-..>स्यान

 रोजगार  कार्यालयों  सें  रजिस्टर  किए  गए  कुशल  भनक  कौर  शिक्षित

 q  जगार  व्यक्ति

 न
 |

 va
 1574.

 थी  अजय  विश्वास  :  क्या  श्रम  और  पूर्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कं

 et  1982-83  के  दौरान  और  जनवरी  1984  तक  रोजगार  कार्यालयों में
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 कुल  कितने  अ ata gaa  और  शिक्षित  लोगों  ने  अपने  नाम  रजिस्टर

 करवाने

 उपरोक्त  अवधि  में  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कितने  लोगों  को  रोजगार

 कौर

 ग्रामीण  बेरोजगार  लोगों  को  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  की  विशेष

 योजनाएं  क्या-क्या  हैं
 ?

 भ्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  (att  वीरेन्द्र  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 देश  में  कार्यालयों  द्वारा  1982  भौर  1983  के  दौरान  4.73

 तथा  4.85  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाया  गया  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्  तय  देश  में  बेरोजगारी  में  उत्तरोत्तर

 कमी  लाना  है  ।  छठी  योजना  में  अपनाई  गई  रोजगार  ea  fem  तथा  नीतियों  और  कार्यक्रमों  ar

 उद्देश्य  इसी  प्रयोजन  को  पूरा  करना  ग्रामीण  क्षत्र  में  मुख्य  रोजगार-उन्मुख  कार्य  क्रमों  में

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  कार्यक्रम  और  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  शामिल  हैं  जिसमें

 स्वरोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवाओं  को  प्रशिक्षित  करने  सम्बन्धी  योजना  शामिल  इसके

 सामाजिक  डेरी  न्युनतम  आवश्यकता  सम्बन्धी  कार्यक्रम  भारी  से

 भी  इस  क्षत्र  में  पर्याप्त  रोजगार  उत्पन्न  होगा  ।  ग्रामीण  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार

 प्रदान  करने  के  सरकार  के  प्रयासों  में  नया  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  एक

 धन्य  महत्वपूर्ण  कदम  हैं  ।

 विवरण

 रोजगार  कार्यालयों  के  चाल  रजिस्टर  पर  नौकरों

 चाहने  वालों  को  संख्या

 निम्नलिखित  के  अन्त  में  चाल  रजिस्टर  पर  संख्या

 राज
 संघ  में

 शामिल  क्षेत्र  ce  NS

 1982  1983
 लि  ne eee  st  ls

 ry रोजगार  नच
 ट्  कुचाल त  अकुशल  रोजगार  चाहने

 वाले  शिक्षित  अध  क  यक्ति  वाले is  शिक्षित

 व्यक्ति  व्यक्ति  व्यक्ति

 गौर  इससे  मौर  इससे

 4

 राज्य

 भान  प्रदेश  8-07  0-68  7:76  9-05
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 cm  ee  rp  हनी  ys  ey  ge  ey

 असम  1-67  0.09  0:77  2:04

 बिहार  12-18  22 6  645  13-45

 गुजरात  3-27  0-14  1-02  3°41

 हरियाणा  2-12  0-15  2-13  2-15

 ह्माचल  प्रदेश  0-99  0-12  0-52  1-12

 जम्मू  व  काश्मीर  0-25  0.03  0-34  0-26

 कर्नाटक  3-55  0-12  1-34  4.24

 केरल  9-82  0-84  2-61  10-90

 10  मध्य  प्रदेश  4-38  0-26  4-26  5-39

 11  महाराष्ट्र  1-46  0-45  4.9  8-43

 12  मणिपुर  0-74  0-06  0:07  0-80

 13  मेघालय  0-04  0-04  0.04

 14  नागालैण्ड  0-01  Tt  0-06  0-01

 15  उड़ीसा  1-97  0-32  1-07  2-39

 16  पंजाब  2-63  0-19  1-19  2:82

 17  राजस्थान  1:99  0-08  1-39  2-45

 18  सिक्किम

 19  7-16  0:64  2:23  6-92 तमिलनाडू

 20  त्रिपुरा  0-38  0  02  0.07  0-39

 21  उत्तर  प्रदेश  9-42  0:91  5-03  11.17

 22  पश्चिम  बंगाल  15-78  0-91  10-88  17-14

 *  za g  स  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  काय  नहीं  कर  रहा  है  ।

 संघ  दीक्षित  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  घ  निकोबार

 aq  समूह  0-03  0-01  0-05  0-03

 2.  अरुणाचल  प्रदेश



 लिखित  उत्तर
 16  1905

 rs,  य  एं  ए

 a  ee  ee  i  i  se  oe  eee  ी  ee  ee  oe  ee  ee

 पण्ड  चढ़  0.41  0-05  0-29  0:41

 दादर  व  नागर  हवेली
 **

 दिल्ली  2-56  0-11  0-37  3-02

 गोवा  0-18  0.02  0-05  0.18

 लक्षद्वीप  0-01  0-03  0.01  0-01

 मिजोरम  0-03  tt  0-10  0-65

 पॉंडिचेरी  0-30  0-01  0-15  0-30

 ०.51  55  QQ
 अखिल  भारत  योग  :  97.69  Oew  Oo  108-63

 ne  ह  cm  ee pee  ee

 टिप्पणी  1  कोई  पूर्ण  रोजगार  कार्यालय  कायें  नहीं  कर  रहा  है  कुछ  रोजगार  सैल

 काय  कर  रहे  जिनके  बारे  में  आंकड़  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 2  कके  इस  संघ  शासित  क्षत्र  में  एक  रोज  Sy
 पकाता

 कार्यालय  कायें  कर
 रहा  है  परन्तु

 भाषा  अभी  प्राप्त  होने  हैं

 3.  11  संख्या  एक  हजार  से  कम  है  ।

 4.  a—arqrar

 3  पूर्णांक  के  कारण  जोड़  मेल  नहीं  भी  खा  सकत े।

 6  यह  आवश्यक  नहीं  कि  रोजगार  कार्यालयों  के
 चालू  रजिस्टर  पर  रोजगर

 चाहने  बाले  सभी  व्यतीत  बेरोजगार  हों  ।

 31-12-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  के  सालू
 रजिस्टर  पर  AT  कुशल  भर  अकुशल  कमंकारों  सम्बन्धी  आंकड़ों

 को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 FTAA  पर  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  का  ना कलन

 1575.  थी  ita  नारायण  fag:  कया  सूचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
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 शए  िऔओ-्0टकएएए  a  एप

 (*)  कया  सरकार  ने  दूरदर्शन  पर  दर्शित  राष्ट्रीय  काय  क्रमों  का  कोई  आकलन  किया

 है  ;

 af  तो  क्या  राष्ट्रीय  प्रसारण  में  शित  कार्यक्रमों  के  बारे  में  कोई  शिकायतें

 मिली हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 राष्ट्रीय  प्रसारणों  के  ager  त्रीय  दशकों  की  भपेक्षाओं  की  पूर्ति  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  फे  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  कके ०  एल  :  at

 भर  दर्शकों  की  संख्या  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  का  स्वागतਂ  करती  है  ।

 सामान्यतया  उनकी  इच्छा  afer  क्ष  त्रीय  कार्यक्रमों  के
 लिए  होती

 (a)  दूरदर्शन  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  के  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय

 कार्यक्रम  में  बड़ी  संख्या  में  क्षे  त्रीय  कार्यक्रमों  को  शामिल  करने  के  लिए  समय-समय  पर  विभिन्न

 कदम  उठाए  जाते  हैं  ।  सभी  दूरद्रशंन  केन्द्र  कार्यक्रम  नियमित  आधार  पर  प्रस्तुत  करते  हैं  ।

 पाथे सार थीं  समिति

 1576.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :  क्या  सूना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा

 क्या  पाध॑साप्थी  सकती  ने  सरकार  पर  niifaamt  का  उल्लंघन  करने  का  आरोप

 ज्गाधा  है  ;  और

 यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  यी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ai  गुलाम  नबी  :  नहीं  |

 प्रश्न  हीਂ  नहीं  उठता

 निहार  में  तिलैया  में  zai  केन्द्र

 1577.  शी  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  नया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  हजारीबाग  कौर  गिरिडीह  औद्योगिक  क्षत्र  तथा  सुदूर  ग्रामीण  क्षेत्रों  को
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 लाखों  जनता  को  टेलीविजन  सुविधा  का  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त

 cana  नगर  के  तिलैया  डेम  में  एक  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  करने  का

 विचार  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  तिलैया  पहाड़ी  पर  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थ/पना  करके  लोगों  कीः

 लाभान्वित  किया  जाएगा  ?

 सदन  और  प्रसा  मंत्रालय  क  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 (ef  एच०  के  एल  :  नहीं  ।

 बिहार  में  उच्च  शक्ति  वाले  दो  ट्रांसमीटर  और  अल्प  बीत  वाले  भाग  ट्रांसमीटर

 पत्त  किए  जा  *हे  हैं  ।  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो  जाने  हजारी  बाग  कौर  गिरडीह

 सहित  राज्य  के  सभी  31  जिलों  में  पण  रूप  या  भारिक  रूप  से  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  हो
 ी

 जाने

 उम्मीद  है  ।  राज्य  की  लगभग  75  प्रतिशत  जनसंख्या  को  छठी  योजना  कमेन्ट  तक  दूरदर्शन  सेवा

 उपलब्ध  हों  जाने  की  उम्मीद  है  ।  जिन  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं  है  उनमें  दू रद् शेन

 सेवा  उपलब्ध  करने  के  बारे  में  विचार
 संसाधनों  की  उपलब्धता

 पर  निसार  करते हुए ए  भावीਂ

 योजना भों  में  किया  जाएगा  |

 गिरिडीह  में  sawn  कारखाना  लगाना

 1578.  थी  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  रसायन  ale  उधर  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गिरिडीह  में  बनियाडीह  कोयला  क्षत्र  में  खनिजों  पर  आधारित  एक  उवेरक

 कारखाना  लगाने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  get  एक  उर्वरक

 खाना  शीघ्र  लगाया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मन्त्री  वसत  नहीं

 छटी  योजना  उकेरा  कार्यक्रमों  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  नए  उर्वरक

 संयंत्रों  स्थापना  मुख्य  रूप  से  पश्चिमी  तट  से  उपलब्ध  गस  के  आधार  पर  की  जाए  |  उर्वरक

 संयंत्रों  के  स्थानों  का  निर्णय  करते  समय  सरकार  इन  फ़ास्ट  FAT  और  फीड स्टाक  की  उपलब्धता

 मांग  उर्वरकों  की  भरि प्र हन  लागत
 और  अन्य  तकनीकी  आधिक  पहल लभों  को  ध्यान

 में  रखती  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गिरदीह में
 उर्वरक  संयंत्र  लगानें  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 दूरसंचार  में  विकास

 1579.  शो  asia  भट्टा  बाये
 :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दूरसंचार  सेवा  के  विकास  में  आने  वाली  मुख्य  बाधाओं  में  कम  पंजी  जो

 केवल  आन्तरिक  रूप  से  प्रप्त  अर्थात्‌  ग्राहकों से  एकत्र  -  गए  प्रचालन  मूल्य  से  बचे  अतिरिक्त

 घन  से  होना  का  लगाया  जाना  एक  कारण  है  ;  और

 (@)  य
 दि

 तोः  नसददू ससं जर  taal  के-त्ति  विकास  के  लिए  सरकार  का  विचार

 बाहर  से  उपयुक्त  धन राशि  प्राप्त  करने  रूप  में  पर्याप्त  वित्तीय  आवंटन  सहित

 संबंध  ध्ी..मूलभुत  कार्यों  को  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  शामिल  करने

 काड
 ?

 समयपुर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  जून  m1 shia
 :  दूर-संचार  योजना

 पूरा  करने  के  लिए  विभाग  के  atatcr  स्रोतों  के  अतिरिक्त  आमतौर  पर  बजट

 सहायता  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 जी  नहीं
 ~

 बीड़ी  श्रमिकों  को  aaa  मारी  att  मंहगाई  भत्ता

 15  श्री  विजय  कुमार  यादव  :
 कया  नम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  st  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  कई  ad  पहले  विभिन्न  राज्यों  ने  बीड़ी  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मंजूरी  मंहगाई

 भत्ता  निर्धारित  किया  था  और  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  ने  कितनी-कितनी  मजूरी

 मंहगाई  भन्ना  निर्धारित  कौर  किस  aq  में  किया  था

 क्या  यह  सच  है  firs  राज्यों  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजूरी  और  मंहगाई

 दरें  समान  नहीं
 है

 और  यदि  तो  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  न्यूनतम  मजरा  और

 मंहगाई  भत्ते  की  समान  दरें  निर्धारित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्यो  उपाय  किए  जा  रहे

 हैं  ;  कौर

 क्या  मूल्यों  में  हो  लगातार  को  देखते  हुए  ash  श्रमिकों  की  मजूरी

 और  की  नई  दरें  शीघ्र  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता  है  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध

 बया  कदम  जा  रहे  हैं
 ?

 और
 -  पुनर्वास  :  मन्त्री  (sit.  वीरेन्द्र  और  न्यूनतम

 मजदूरी  19048  के  अधीन  राज्य  सरकारें  .  बीड़ी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम

 मजदूरी  निर्धारण:भर  संशोधन  करने  लिए  सम्बन्धित  प्राधिकरण हैं  ।  चौदह  राज्यों

 ने  इस  उद्योग  में  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  की  एक  विवरण  है  1000.  बीड़ी

 लपेटने  के  लिए  मजदूरी  की  मंहगाई  भत्ता  आदि  तथा  इन  दरों  के  लागू  होने  की  तारीख
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 दर्शाई  गई  है  ।  बीड़ी  उत्पादन  करने  घाले  मुख्य  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  की  1981  में

 हुई  बैठक  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  सात  और

 माठ  रुपये  के  बीच  में  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  उनमें  से  अधिकांश  राज्यों  ने  इस  सिफारिश

 को  लागू  कर  दिया  है  ।  इस  aoa  में  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जीवन  निर्वाह  खर्चे  में

 लगातार  वृद्धि  को  देखते  सभी  राज्य  सरकारों  को  न्यूनतम  मजदूरी  के  प्रथम  अवयव  के  रूप

 में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से  सम्बद्ध  महंगाई  भत्ता  लागू  करना  चाहिए  और  जो  राज्य

 महूंगाई  भत्ते  का  फामूर्ला  लागू  करने  में  कठिनाई  का  अनुभव  करते  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी

 में  एक  वर्ष  के  बाद  संशोधन  करना  चाहिए  ।  इस  सिफारिश  को  सभी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारी

 at  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  ।
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 मल्टी  factfaat  कौ  कमो

 1581.  श्री  बनवारी  लाल  बैरवा  :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  अलाभकारी  मुल्य  निहित  करने  के  परिणामस्वरूप  बाजार  में  मल्टीਂ  विटामिन

 उत्पादों  की  कोई  कमी  हुई  है  ?

 रसायन  और  उवेरक  मंत्री  वसन्त  :  निर्मित  भनपुरी-  बहु-विटामिन

 mre  पेशनों  के  लिए  सरकार  द्वारा  भाषा  आदेश  1979  के  अधीन  निर्धारित

 किए  गए  मूल्य  उचित  और  तर्कसंगत  हैं  ।  उचित  कौर  तर्कसंगत  ger  निर्धारण  के  कारण  चहु

 विटामिन  ag  लेशनों  की  कमी  की
 कोई  सूचना  नहीं है

 ।

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  मामले  और  न्यायाधोध्चों

 के  रित  पदों  को  भरना

 1582.  श्री  ए०  कण  राय  :  क्या  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्री  उच्च

 न्यायालय  में  लंबित  मामले  और  न्यायाधीशों  के  शक्त  स्थान  भरने  के  बारे  में  1983

 के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1532  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  एक  लाख  से  भी  अधिक  मामलों

 जिनकी  सं०  1982  को  93,537  निपटाने  के  सरकार  द्वारा  कया  कार्रवाई  की

 गई  है  ;

 उत  न्यायालय  में  31  1983  को  लंबित  मां  दलों  कीਂ  संख्या  कितनी

 थी  और  वहां  न्यायाधीशों  के  कितने  स्थान  अभी  भी  रिक्त  हैं  ;  और

 सेवा  से  हटाए  गए  श्रमिकों  के  ऐसे  परिवारों  को  राहत  के  लिए  क्या  कार्रवाई

 की  गई  है  उनकी  रिट  याचिकाओं  के  निपटान  में  बहुत  विलंब  होने  के  कारण
 कष्ट  पा  रहे

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  कौर  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  30-9-1983  को  लंबित

 मुख्य  मामलों  की  संख्या  1,10,201  है  ।  1-3-84  को  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  की  संख्या  5

 सरकार  बकाया  मामलों  की  समस्या  पर  निरन्तर  ध्यान  दे  रही  साधारणतया  उच्च

 न्यायालयों  जिनमें  कलकत्ता  उच्च  न्यायलय  भी  लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए

 उठाए  गए  कदम  संलग्न  वितरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  कलकत्ता  उच्च
 न्यायालय

 में  लंबित  मामलों  में  राहत  देने
 के  लिए  सरकार  को  कोई  कार्रवाई  नहीं  करनी  होती  किन्तु  न्यायालय  द्वारा  किसी

 विशिष्ट
 मामले  में

 ऐसी  राहत  का  आदेश  दिए  जाने  पर  कार्रवाई  की  जाती  है  ।.
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 विवरण

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  को  कम  करने  क  लिए  समय-समय

 पर  उठाएं  गए  कदम  |

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  को  ry  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 गए  हैं  :--

 ardor
 (1)  उच्च

 न्यायालय
 के  एकल  न्यायधीश  के  द्वितीय  पनप  it  निर्णय  से  लेटर्स  पेटेंट

 अपील  को  समाप्त  करने  के  लिए  सिल्ली  प्रक्रिया  संपति  का  1976  में  संशोधन

 किया.गया  धारा  1  |

 (2)  विधि  आयोग  की  सिफरिशों  पर  आधारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1973  में

 अधिनियमित  की  गई  atc  1978  और  1980  उसका  संशोधन  फिया

 गया  |

 (3)  उच्च  के  न्यायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  1977  में  351  से

 बढ़ाकर  [0984 में  421  कर  दी  गई  है  ।

 (4)  उपाय कत
 के  afafcaa,  उच्च  न्यायालय  मामलों  के  बेहतर  निपटारे  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर
 '

 हे  हैं

 कई  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  ऐसे  मामलों  को  एक  ग्राम  में  रखा  जाता  है  जिनमें

 एक  जैसे  प्रश्न  भन्तवंलित  होते  हैं  ;

 सूचना  की  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिए  मामले  नियत

 करना  ;

 अभिलेख  के  मुद्रण  की  आवश्यकता
 को  समाप्त  करना

 ro  a
 वाई  करना  और  उन्हें कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  वाले  मामलों  में  शीघ्र

 पूर्विकता
 देना  ।

 (5)  संस्कार
 ने  उन  राज्यों

 के  जिनमें  5  वर्ष  से  अधिक  पुराने  सिविल  मामले  भारी

 संख्या  में  लंबित  मुख्य  मंत्रियों  को  और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य

 त्यायमूतियों  को  भी  यह  लिखा  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अधीन

 सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  पर  विचार  किया  जाएं  ।

 (6)
 सरकार  ने  देश  में  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहने  के  लिए

 विधि  आयोग  (19  वें विधि  की  नियुक्ति  भी  की  है  ।  विधि  आयोग

 के  घीसाराम  विषयों  में  निम्नलिखित  हैं
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 fou |  है  | यह  सुनि  त  करने  के  लिए  कि  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  समयोचित  मांगों  के

 अनुकूल  हो  भर  विशेष  रूप

 (i)  इस  आधारभूत  ata  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  कि  विनिश्चय

 न्यायोचित  और  निष्पक्ष  होने  चाहिए ।
 मामलों  के  शीघ्र  att  कम

 खर्चे  पर  निपटारे  को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  विलंब  समाप्त

 बकाया  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  खर्चों  में  कमी  करने  लिए  ;

 (i)  तकनी  की  बारीकियों  और  विलंब का री  युवतियों  को  सरल  बनाने  के

 जिससे  कि  वह  साध्य  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  न्याय  प्राप्त  करने  के  साधन

 के  रूप में  कार्य  करे  ;  गौर

 (iii)  न्याय  प्रशासन  से  संबद्ध  सभी  व्यक्तियों  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के

 लिए ;

 न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  कसते  रहना  |

 सार्वजनिक  ae  के  केंद्रीय  afatiadt  का  पुनरीक्षण  करना  जिससे  कि  we

 wed  बनाया  ot  सके  नका  उनकी  fies arett  afataidatat  आरे  अनुचित  atat  को
 द्र

 किया  जा  सके  ।

 (7)  avatars  विधियों  और  मैंलिनियर्मितियों  at  ar  उनके  ऐसे  भागों  को  जिनकी

 उपयोगिता  समाप्त  गई  निरसित  करके  कामन  पुस्तक
 कीं  aati  tart

 के
 उपायों  की  सरकार  को  सिफारिशी  करना  |

 (7)  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  arafase  सिफारिशों  की  समीक्षा  की  गई  है  ।

 अधिकांश  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  कार्रवाई

 फो  है  इसलिए  वे  संघ  सरकार  के  विचारों  उनकों  भेज

 दी  गई  हैं  और  उनसे  सीवरेज  कीरेंवांई  करनें  को  मनरी  किंया  गया  है  ।

 (8)  सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  के  बकाया  की  समस्या

 को  समीक्षा  करने  के  लिए  ,  और  उसके  लिए  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने
 के  लिए  मुख्य  न्योयंधूतियों  at  एक  भेप्रंरपिक  समिति  गठित  की

 हैं  ।

 मजदूर  यूनियनों  की  सदस्यता  हेतु  नया  फैमिली

 1583.  श्री ए०  किन्हीं  कया  श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 wey  सकी
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 क्या  उनका  दिनांक  30  1984  के  vat  स्टेट  सोने
 ड  युनियन

 डिमांड  न्य  मेम्बरशिप  फार्म  ला  शोषक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 है  ;
 और

 >
 हू  US  उम  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया यदि  तो  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 ि
 ?

 arm  और  बिस्वास  मंत्री  altar  :  हों

 30  1984  Fer  श्रैमोंगुक्त॑  य  में  सन  केंद्रीय  श्रमिक

 संगठनों  के  साथ  भींचर-विमश  किया  जिन्होंने  संस्थापन  में  भाग  लिया  था  ।  उसको  उपलब्ध

 कराए  गए  अनंतिम  सत्यापित  भींकड़ीं  कें  बारे  में  उनकी  आपत्तियों  को  सना  गय  थी  ।  अब

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  सभी  संबंधि  संगठनों  को  एक  और  अवसर  दिया  ताकि

 वे  अपने  मतभेदों  को  दूर  कर  सकें  |  सरकार  को  एटक  और  सीट  के  जिन्होंने

 anita का  यंहिष्कार  किया  के सथ  इंस  प्रकार  की  वार्ताएं  करनें  में  कभी  आपत्ति  नहीं

 हैं  ।

 सिहरो  एकक  का  पुनरुद्धार

 1584.  श्री  ए०  के०  रॉय  :
 क्या  साधन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कहा  करेंगे

 कि

 क्या  उन्हें  इस  बात  जानकारी  है  कि  भारतीय  उर्वरक  निगम  लिमिटेड  के

 सुन्दरी  एकक  का  अधिग्रहण  और  पुनरुद्धार  का  कार्य  विदेशों  से  विशेषज्ञों  के  विलम्ब  से  आने

 के  कारण  दिया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इसके  लिए  देशी  विशेषज्ञ  उपलध  थे  ;  कौर

 > यदि  af  at  विदेशी  विशेषज्ञों  पर  निर्भर  रहने  विस्तृत  कारण  क्या

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  कौर  यह  समझा  जांता  है  कि

 माननीय  उकेरा  निगम  के  सुन्दरी  एकक  के  कोक क-भोजन  प्लाट
 rrr  sr

 थ  मर्वी के रण  काय  रिफ्रैक्टरी

 ब्रिक्स  की  सप्लाई  प्राप्त  होने  में  विलम्ब  के  कारण  बन्द  किया  गया  थी  में  ि के  विदेशी  विशेषज्ञों

 के  देर  से  भाने  के  कारण

 245



 लिखित  उत्तर  है  1984

 ह

 (7)  भीर र  (a)
 कोक-ओवर्स  के  निर्माण  के  लिए  स्वदेशी  लब्ध  कि

 कि  fared)

 के

 कोस-अवन  dad

 कार्ल  स्टिल  वेस्ट  जमे

 ह

 जर्मनी  दिए
 बाहन  के  लए  डिजाईरों

 ह  |
 व  ज

 बत  या  जा  सके के  एक  इंजीनिय  शेष  सेवाओं  आवश्यकता  है  ताकि

 कि  कौन
 ui es  का  निर्माण  डिजाइन  आवश्यकताओं  के  अनुसा  है  और  वह

 विट
 क क  विधाओं  से  पूर्ण  रूप

 से
 मेल  खा  सके j

 राजस्थान  में  प्रमाण  विद्या  पोकरण  की  लम्

 15  भी  चाभे  ज  :  ग्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बत

 TXT,  1984  तक  छकन्द्र मे ग्रामोण में  ग्रामीण  ग्य  करण  निगम  के  पास  राजस्थान

 fi जिला-वा  द  द  तनी  योजनायें  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  हैं

 a

 a.
 )  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 सुना  सै  सा  ह  gr |
 a

 mat
 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भा  fz  1  1984 की

 स्थिति  के
 अनुसार

 ue mice l= set

 जो  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के

 अनुमोदन  के
 लिए  लम्बित  पई

 मत
 fae  संख्या  ae  है  :--

 —— es  ee  —  mm  i  es  ee  -  eee —

 उदयपुर

 चित्तौडगढ़

 जयपुर

 भीलवाड़ा

 कोटा

 चुरु

 झालवाड़

 श्री  गंगानगर

 q  दीः

 अजमेर

 जोधपुर

 सवाई  माधोपुर
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 भीतर

 बाड़मेर

 जोड़ :  38

 अनुमोदन  के  लिए  लम्बित  पड़ी  38  स्कीमों  में  से  32  स्कीमें  अनुमोदित  की  at  चुकी

 शेष  6  स्कीमें  जांच  की  विभिन्‍न  भवस्थ।भों  में  हैं  ।

 उपयोग  38  स्कीमों  का  ब्यौरा  वितरण  में  दिया  गया  है  ।
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 सका  कल  स्टेशन  के  MQM iu  से  टेलीफोन

 उपस्करों  का  उत्पादन

 1586.  श्री  चतु भू ज
 :  FAT  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मे  इंडियन  टेलीफोन  इडस्ट्रीज  द्वारा  इटली  की  कम  फंसे

 ए०  सी०  Fo)  स्टॉडडंस  के  सहयोग  से  देश  में  Haਂ  डिजायन  के  टेलीफोन  उपस्करों  का

 उत्पादन  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  उपरोक्त  टेलीफोन  उपस्करों  का  उत्पादन  किन-कित  स्थानों  पर  शुरू

 किया  जायेगा  और  उस  पर  कितनी  धनराशि  खे  होगी  तथा  उत्पादन  कब  तक  शुरू  हो  जायेगा

 और  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  और  सरकार

 इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  प्रत्येक  बंगलौर  और  नैनी  एककों  में  विदेशी

 योग  से  प्रतिशत  5  लाख  टेलीफोन  उपकरण  भौर  इसके  7:5  लाख  महत्व पण  घटक  बनाने  के

 लिए  18-33  करोड़  रुपए  के  पूँजीगत  निवेश  की  मंजूरी  दी  है  ।  करार  लागू  होने  at  तारीख  से

 12  मदीने  बाद  उत्पादन  YS  उत्पादन  की  निर्धारित  क्षमता  इस  परियोजना  के  पांचवें

 ae में  प्राप्त की  जाएगी  ।

 अल्पसंख्यक  AT  का
 प्रतिनिधित्व

 1587.  of  ita  घोष  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मस्ती  यह  बताने  की  कू  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  feat  प्रतिष्ठान  बहुसंख्यक  संघ  के  अस्तित्व  में  होते  हुए  भी  उसी

 प्रतिष्ठान  में  अल्पसंख्यक  संघ  का  प्रतिनिधित्व  स्वीकार  करती  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले
 के  सम्बन्ध  में  कोई  अधिसूचना  जारी

 को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  ब्यौरे-वार  कारण  क्या  हैं  ?

 श्रम
 और  पुनर्वास  मंत्री  बिरेन्द्र  :  अनुशासन  संहिता  जिसे

 wat  भर  श्रमिकों  के  संगठनों  ने  स्वेच्छिक  रूप  से  अपनाया  तथा  जिसमें  यूनियनों  at

 मान्यता  देने  के  लिए  प्रक्रिया  निर्धारित  at  गई  बहुसंख्यक  यूनियन  के  साथ  अल्पसंख्यक  यूनियन

 के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 से  (4)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।
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 परिचय  बंगाल  के  चाँदीपुर  और  चंतन्यपुर  में

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 1588.  थी  सत्य  गोपाल  मिथ :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर  जिले  at  तामकुलडिबीजन  के  अन्तत

 पुर  और  चंतन्यपुर  सुबह  चह  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापना  करने फ

 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  भर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण
 हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  (eit  ato  एनਂ  me fae)  :  ale  (3)

 नही ं।

 (7)  इन  स्थानों  पर  नए  टेली
 फोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  में

 प्त  मांग  रजिस्टर  नहीं  की  गई  है  जिससे  कि  भुगतान  घाले  कनेक्शनों  के  साथ  नए  टेलीफोन

 एक्सचेंज  के  संस्थापन  का  औचित्य  बन  सके  जसा  कि  उदारीकृत  नीति  के  अन्तर्गत  आवश्यक

 है  ।

 wat  योजना  क  दौरान  अशोधित  तेल  का  उत्पादन

 पटनायक 1589.  श्रीमती  जयन्ती  प  बहना  नके  क्या  nat  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 छठी  योजना  के  दौरान  अशोधित  तेल  के  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य  क्या

 चालू  योज  न दें ठ  refer है  के  दौरान  अब  तक  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  और  तेल  तथा
 प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  कुल  कितने  अशोधित  तेल  ar  उत्पादन  किया  गया  है  ;

 (7)  कया  कुछ  नए  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  जहां  पर  पेट्रोल  की  खोज  का  कार्य
 आरम्भ  किया  गया  है  ;

 और यदि  तो  उन  क्षत्रों  के  नाम  क्या

 ad  तक  आरम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  कौर

 इन  पत्रोंमें  तेल  का  उत्पादन  किस

 छठी  योजना  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  का
 ब्यौरा  क्या  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  मार्गों  झाँकर  :  और

 छठी  योजना  (1980-81  से  1984-85)  के  दौरान  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 93.4  fro  मी ०  टन  है  ।  योजना  अवधि  के  दौरान  1984  तक  भैया  =  feat

 टेड  तथा  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  का  कुल  उत्पादन  69.23  fio  मी ०  टन  रहा  ।

 ate  (4)  जी  हाँ  ।  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  खोज  ant  प्रगति  पर  है  १

 a

 तटीय  क्षत्र  भारतदीप  क्षेत्र

 गुजरात  पूर्वी  समुद्र  तट

 असम  पश्चिमी  समुद्र  तट

 त्रिपुरा  महानदी  बेसिन  से  दूर

 are  प्रदेश  उड़ीसा  समुद्र  तट  पर

 पश्चिमी  बंगाल  बंगाल  की  खाड़ी

 राजस्थान  उत्तर  पूर्व  समुद्र  तट

 उड़ीसा  महानदी  बेसिन

 सारे
 इन  क्षेत्रों  से  उत्पादन  कब  शुरू  होगा  इसके  समय  के  वि क  में  बताना  सभ्भव  नहीं

 छठी  योजना  के  उत्पादन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  उपायों  में

 ओवर  रिणों  at  व्यसन  कुशलता  में  वृद्धि  करके  बेकार  कूपों  की  अधिक  विकास  कुओं
 का  उपकरणों  का  आधुनिकीकरण  तथा  तेल  प्राप्ति  की  उच्च  तकनीकों  का  प्रयोग

 शामिल है  ।

 सैनिक  उद्योग  का  विस्तार

 (1590.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  अवधि के  दौरान  देश  में  odes  उद्योग  में  सरकार ने  कुल  कितना

 पंजी  निवेश  किया  है  ;

 चालू  योजना  अवघि  के  दौरान  अब  तक  उर्वरकों  कितना  उत्पादन  हुआ
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 क्या  छठी  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  उर्वरक  उद्योग  में  कोई  नया  पूंजी

 निवेश  करने  का  सरकार  का  बिचार  है  ;

 निन द  th
 Wet यदि  at,  तो  कितने  मौ  एककों  का  वि

 सतार
 र

 जाएगा
 भौर  नए  एकक

 स्थापित  a  के  लिए  किन  क्ष  at  का  चयन  fear  गया  और

 कार्यान्वित  की  जाने  वालीं  योजनाओं  का  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 साधन  भीर  उर्वरक  मंत्री  वसंत  :  (*)  छटी  योजना  के  पहले  चार  वर्ष

 (1980-81  से  1983-84  के  सरक  rey 1१1  तथाਂ  सहकारी  क्षत्र  के  उकेरा  कार्यक्रमों  के

 लिए  कुल  योजना  व्यय  लगभग  1517  क rt  i SS  रुपये  था

 उत्पादन  नीचे  दर्शायाਂ  गया है

 उत्पादन  लाख  टनों  में

 एनाामागाद्ञााावााा  pry  a  अ  वल  आ  बतल्‍यए। नीगएओटतए।” क एए कय नए आ" एक न एएन ए णए'फकक

 नाइट्रोजन  ats

 a  a  a  नए  एएए  एएएਂ  अकबक  फ  हक  सनावताााागाााानागा अड़ियल

 1980-81  21-64  8-41

 1981-82  31-44  9.49

 1982-83  34.24  980

 1983-84  35-00  10-40

 1984-85  के  सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्र  के  उर्वरक  कार्यक्रम  पर

 परिव्यय  का  अनुमान  लगभग  850  करोड  रुपये  है

 और  ऊपर  भाग
 के

 उत्तर  में  गए  परिव्यय  में  उडीसा  में

 पारादीप  तथा  मध्य  प्रदेश  में  गुना  के  नए  क्षत्र  के  yarn  संयंत्रों  के  लिए  प्रावधान  शामिल

 है  क्रमिक  ढंग  से  पांच  और  मए  sae  संयंत्रों  का  कार्य  आरम्भ  किया  जाएगा  ।  वे  बरेली

 उत्तर  प्रदेश  क्षत्र  स्थान  में  सवाई  माधोपुर  छत्तर  प्रदेश  में  बदायूं  ate

 शाहजहांपुर  उत्तर  प्रदेश  सहायता  प्राप्त  में

 स्थापित  किए  जाए गे

 1.0



 लिखित  उत्तर  6  -1984

 1983-84  &  दोरान  बिजली  क्षेत्र  करा  राज्यवार  कार्य  निष्पादन

 1591.  stadt  जयंती  पटनायक  :.

 ी  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  1983-84  के  दौरान  बिजली  क्षत्र  में  राज्यवार  और

 संघ  शासी  क्षेत्रवार  कार्य  निष्पादन  रिपोर्टे  की  पुनरीक्षा  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  कौर  संघशासी  क्षेत्रवार  क्या  ब्यौरा

 1984-85  बिजली  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  का

 विचार है  ;  भर

 उसके  लिए  तैयार  किए  कार्यो-क्रम
 का  ब्यौरा  कया है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नी  (४21  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 (3)  a ay  1983  से  1984  की  भघधि  के  दौरान  'राज्य/संघ  राज्य

 क्षेत्रवार  fara  उत्पादन  कार्यक्रम  तथा  वास्तविक  विद्युत  उत्पादन  के  ब्यौरे  संलग्न

 में  दिए  गए  हैं  ।

 at  1083-84  के  दौरान  4157  मेगावाट  अतिरिक्त  विद्यू/त  उत्पादन  चालू

 रने  की  योजना  बनाई  गई  जिसकी  तुलना  में  1984  तक  3503  मेगावाट

 चालू  ।  रोल  की  जा  चुकी  है  ।

 से  [  ६  1984-85  के  लिए  लगभग  156000  मिलियन  यूनिट  विद्युत

 उत्पादन  का  कार्यक्रम  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव  1984-85  में  लगभग  3120  मेगावाट

 afahad  aaa  उत्पादन  क्षमता  चालू  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 विद्युत्  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  at  रहे  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 हैं

 (1)  मौजूदा  ताप  विद्युत  यूनिटों  की  क्षमता  समुपयोजंना  में  सुधार  करना  ;.

 (2)  नई  चालू  की  गई  यूनिटों  को  शीघ्र  सुस्थिर  करने  के  लिए  कृतिक  बलों  के  दोनों

 की  व्यवस्था

 (3).  प्रचालन  तकनीकों  के  संबंध  में  विद्युत  केन्द्र  प्राधिकारियों  को  परामर्श  देने  के  लिए
 केन्द्रीय  घिद्य ूत

 प्राधिकरण  के  प्रचालन  विशेषज्ञों  के  श्रमण शील  दलों  की
 व्यवस्था

 करना ;
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 (4)  कोयले  को  अपेक्षित  गुणवत्ता  और  मात्रा  की  व्यवस्था  करना  ;

 (5)  1984-85  के  दौरान  चालू  किए  जाने  वाली  परियोजनाओं  की  गहन  मिर्ज़ा
 रग

 करना  ;

 (6)  आईए०  एल०  Fo  और  और  मन्द  सप्लाई  कर्ताओं  मे  हिस्से  पुर्जों  ale  अन्य

 सामग्री  कीं  व्यवस्था  करना  |

 प्रतिष्ठापित  सकल  ऊर्जा  उत्पादन  तथा  उत्पादन  लक्ष्य  का  राज्य/प्रणाली/सघ

 राज्य  क्षेत्रवार  तथा  श्र  णी-वार  ब्योरा

 अवधि  :  1983-84  जनवरी )
 ना णा

 ay  uit  क्षमता  ऊर्जा  उत्पादन क्रम
 राज्य

 उत्पाद
 न

 स०  (Ho  ato)  (Fre

 (31-1-84  लक्ष्य

 की  स्थिति  (Fito

 के
 ee  ee आ  क

 2  3  4  3

 आ  अ

 1.  भाखड़ा  व्यास

 प्रबंध  बोर्ड  जल  faa  2535  9094  9775

 तापदथ्यित  1030.5  4107  3512 2.
 दिल्ली

 ६  नायला  र  ताप विद्युत  22-5  10 3.  जम्मू  औ

 174  752  783

 जोड ़:  196-5  762  785

 1297
 हिमाचल  प्रदेश

 जल  विद्युत  300  1297

 तापयुक्त  415  1176  855 5.
 हस्तियों

 220-0  271
 राजस्थान  ताप्िद्युत  464

 440  1220  989 न्यूक्लिक
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 1  2  3  4  5

 er  et cr  i  ry ee  et

 जलविद्युत  271  431  504

 जोड़  931  1922  1957

 q.  पंजाब  ताप विद्युत  440  1673  1799

 जलविद्युत  200  798  799

 जोड़  :  640  2471  2598

 उत्तर  प्रदेश  ताप विद् य ूत  3280  9983  8814

 जलविद्य त  1242.4  3369  3373

 जोड़ :  4522-4  13352  12187

 गुजरात  ताप जिद युत  2243  9870  8927

 जलविद्युत  300  385  6

 9773 जोड़  2543  10264

 10
 मध्य  प्रदेश  ताप विद्युत  2402-5  7281  7790

 15-0  322  197

 जोड ़:  2517-5  7603  7987

 11  महाराष्ट्र  ताप विद्युत  4283  14633  12929

 न्यूक्लिक  420  1620  1661

 1303-5  4220 जलविद्युत  5094

 जोड़  :  6006-5  20473  19684

 12  आध्र  प्रदेश  ताप  विद्युत  1425.5  4951
 4716

 जलविद्युत  1641-7  4653  4678

 जोड़  3067-2  96-04  9394

 13  कर्नाटक  जलविद्युत  1847.2  6545  6564
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 1  2  3  4

 14.  केरल  जलविद्युत  1011-5  4111  2941

 15.  तमिलनाडु  ता  fae,  1750.0  6318  6486

 न्यूक्लिक  235-0  257

 जलीय त  1369-0  3345  2389

 जोड़  3354-0  9663  9132

 16  बिहार  875-0  2200  1834 तापधिद्युत

 aaa gt  150-0  130  160

 जोड़  1025-0  2330  1994

 उड़ीसा  470-0  951  973 17  तापविद्युत

 610-0  1586  1909
 ara ~~)

 2537  2882 जोड़  1100-0

 18  पश्चिम  बंगाल  ताप विद्युत  1926-0  5334  5125

 41  39  98 oa  fret

 जोड़  1967-0  5373  5223

 19  दा०  घी  निगम  ताप विद्युत  1445.0  3337  4910

 जलविद्युत  104  136  203

 जोड़  1549-0  5473  5113

 20  सिक्किम  जलविद्युत  22.0  14  19

 21  असम  857  797 ताप विद्युत  327.5

 22  त्रिपुरा

 aft  नागालैंड =  जलविद्युत  245.2  515  453

 a

 9  संघ  शकों  क्षेत्रों  में  दादरा  कौर  नगर  हवेली  दमन  कौर  दीव

 तथा  पांडिचेरी  विद्युत  का  ब  दे  दि भवना  उत्पादन
 नहीं  करते

 भर  विद्युत  सप्लाई  केलिए  पड़ौसी  राज्यों
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 पर  निभ  हैं  ।  अण्डमान  न  निकोबार  ट्वीपसभू  अरुणाचल  मिजोरम  तथा  लक्षद्वीप

 अपने  यूनिटों  से  विद्युत  उत्पादन  करते  हैं  जो  डीजल  उत्पादन  सेटों  पर  आधारित

 उत्पादन हैं  ।  इन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में
 प्रतिष्ठा  पित

 क्षमता  अपेक्षाकृत  कम  हैं  और  इन  यूनिटों

 विद्युत  क्षमता  इन  संघ  राज्य  क्षे  त्रों  की  सीमित  आवश्यकताओं  के
 -  लिए  की  जाती  है  ।  दिल्‍ली

 कीं  उत्पादन  क्षमता  काफी है  ate  इसकी  क्षमता  तथा  उत्पादन  संबंधी  कार्य  farcry

 में  दिया  गया है  ।

 त्रिवेन्द्रम  में  दू रद दोन  केन्द्र  का  निर्माण

 कोरिया  सान्या  च्े
 1592.  थ्री  Ito  क्क्क्  एन  ह  र  प्रसारण  मंत्री  य न्  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 न्रिवेन्द्रम  में  दूरदर्शन  केन्द्र  के  निर्माण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 है  ;

 अब  तक  इस  पर  कितनीਂ  धनराशि  खच  हो  चुकी  है  ;
 और

 इसका  निर्माण  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  के०  एल०  दूरदर्शन  त्रिवेन्द्रम  के  लिए  भवन  को  निर्माण  कायें

 उच्च  अवस्था  में  है  तथा  वह  परा  होने  वाला  126  मीटर  ऊंचे  भार०  सी०  सी०  टावर

 निर्माण  कायें  चल  रहा  है  ।  10  किलोवाट  बाला  ट्रांसमीटर  प्राप्त  हो  गया  है  तथा  उसे

 लगा  दिया  गया  है  ।  रंगीन  स्टूडियो  उपकरणों  के  लिए  भीतर  दे  दिए  हैं  ।

 1983  तक  310.79  लाख  रुपये  खच  हो  चुके हैं  ।

 ato  ato  सी०  टावर  का  निर्माण  होने  तक  अंतरिम  ढांचे  को  शीघ्र  हीਂ  चालू
 किया  जा  रहा है  ।  ट्राईसिटी  के  10  किलोवाट  की  पूरी  शक्ति  पर  1984-85  के के  दौरान

 चालू  हो  जाने  की  आशा  स्टूडियो  केन्द्र  के  1985-86  के  दौरान  चाल  हो  जाने  की  आशा

 परिचय  बंगाल  में  पटसन  मिलों  के  प्रबंधकों  द्वारा  फ्मंचारियों  को  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  की  राशि  का  भुगतान  a  फिया  जाना

 1593.  थ्रिल  बाला नन्दन :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  कीः  ओर  aaa  किया  गया  है  कि
 __

 पश्चिम  बंगाल  की  बन्द  इात Be  मिलों  ना  नन  लना  उग तास  धवਂ  st
 बन्द  यूनिटों  के  कमेंचारियों  को  उनकी

 भविष्य  निधि  की  जमा  राशि  से  वंचित  कर  रहे  है ं;
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 यदि  तो  इस  तरह  कितने  कर्मचारियों  को  उनकी  राशि  से  वंचित  किया  जा

 रहा है  ;

 क्या  उन  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 करने  के  कारण  आवश्यक  मुकदमा  चलाया  गया  है  ;

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  की  धारो  17  (5)  के  अन्तरगत

 rare  निधियों  को  न्यास धारियों  से  लेकर  क्षत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  रखा  जाने  वाले

 कर्मचारियों  के  खाने  में  अन्तरित  किये  जाने  के  लिये  कार्यवाही
 की  जा  रही

 है
 और

 यदि  उपयँँ,कत  भाग  और  के  उत्तर  नाकारात्मक है  ;  तो  उनके

 क्या  कारण हैं  ?

 श्रम  भौर  पुनर्वास  मंत्री  बीरेन्द्र  :  से  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 क्रि  अनुसार  लगभग  13,200  भविष्य  fafa  a  wart  mat  4  बन्द  पड़ी  मिलों

 प्राप्त  att  दो  की  ओर  भविष्य  निधि  की  देय  amar  हैं  ।  दोषी  मिलों

 का  देय  राशि  और  उनके  विरुद्ध  at  गई  कार्यवाही  संबंधी  वितरण  संलग्न

 (a)  भौर  सेंसस  नाथे  बुक  जूट  मिल्स  लिमिटेड  भर  मैसेज  श्री  गौरीशंकर  जूट

 मिल्स  लिमिटेड  को  दी  गई  छूट  अभी  रद्द  नहीं  की  गई  है  और  इस  लिए  इस  अवस्था  पर

 धारा  17  (5)  के  अधीन  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  ।
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 घात-प्रतिशत  विद्युतीकरण  हेतु  जिलों  का
 चयन

 1594.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर :  पंपा  ऊर्जा  मन्त्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  कीः  सहायता  से

 शत-प्रतिशत  बिद्युत करण  हेतु  किन्हीं  जिलों  का
 चयन  किया  गया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य/संघ  क्षेत्र  में  इह  काम  के  लिए  चयन  किये  गये  जिलों

 के  नाम  क्या  और  क्या  चयन  किये  गये  जिलों  के  लिए  बनायी  गई  योजना  के  अनुसार

 1982-83  तक  विद्युतीकरण  का  शत-प्रतिशत  काम  पूरा  हो  पापा

 यदि  तो  क्या  जिलों  के  किसी  भाग  को  धन  की  कमी  के  आधार  पर

 प्रतिशत  विद्युतीकरण  में  शामिल  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  राज्यवार  उन  जिलों  के  नाम  क्या
 हैं  जिन्हें  शत-प्रतिशत  विद्युतीकरण

 कार्यक्रम  के  भन्तगंत  आंशिक  रूप  से  शामिल  किया  गया  और  जिन  भागों  को  छोड़  दिला  गया

 उनका  क्या  होगा  ;

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  आरिफ  मौहम्मद  :  जी  हां  ।

 (a)  गत
 तीन  वर्षों  के  विद्युतीकरण  निगम  की  वित्तीय  सहायता  से

 op  oho tro  fao  बोर्डों  द्वारा  देश  में  निम्नलिखित  14  जिले  शत-प्रतिशत
 वि  Lust  रण  के  लिए  चुने

 गए  थे  ।
 विद्युतीकरण

 प्राप्त  स्तर  प्रत्येक  जिले  के  सामने  दिया
 गया

 है

 राज्य  जिले  का  नाम  विद्युतीकरण  का  स्तर

 महाराष्ट्र  1-  निर्देश  100

 2.  चन्द्रपुर .  48  °/.

 हिमाचल  प्रदेश
 1.

 कांगड़ा  तहसील  99.5

 पालमपुर  तहसील  87-9

 नूरपुर  तहसील  94.2

 HET  प्रदेश  1-  छिन्दवाड़ा  95  ५

 पश्चिम  बेंगाल  1-  माल्या
 80

 2.  नादिया  96
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 ---

 और  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  रा०  थि०  जोडों  द्वारा  पहले  चुने  गए

 जिलों  के  शत-प्रतिशत  विद्युत  करण  के  लिए  निधियों  की  कमी  के  में  किसी  को

 सुचित  नहीं  किया  है  ।'  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  जिलें  के  मामले  में  राज्य  बिजली

 बोर्ड  ने  पहले  चरण  में  शत-प्रतिशत  विद्युतीकरण  के  लिए  चार  तहसीलों  में  से  केवल  तीन

 तहसीलें  पालमपुर  का  कायें  हाथ  में  लिया  है  ।  देहरा  तहसील  को

 पहले  चरण  में  हाथ  में  नहीं  लिया  तथापि  ग्राम  पिं्ुतीकेरण  निगम  ने  देहरा  तहसील  में

 पर्याप्त  में  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  स्वीकृत  की  हैं  ताकि  बोझ  इस  तहसील  में

 प्रतिशत  विद्युतीकरण  को  सुनिश्चित  कर  सके  ।

 इनसेट-बी  को  सहायता  से  दूरसंचार  सुविधाओं  का  विकास

 1595.  प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  द्र  संचार  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  का  प्रयोग

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  समय  तक  उपग्रह  की
 सहायता

 से  किन-किन  क्षेत्रों
 में  यें

 सुविधाएं  प्रदान  जे  रही  हैं  अथवा  उनक  विस्तार  किया  जा  रही

 क्यो  इसे  कार्यक्रम '  के  अन्तत  कुछ  afatred  क्षेत्रों  को  ये  सुविधाएं  प्रदान  करना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  sate  क्या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बो०  एन०  जी

 निम्मलिखित  स्थानों  पर  उपग्रह
 मुनेन्द्र  corer  किए

 जा  चुके  हैं  :

 हैदराबाद

 त्रिपुरा  में  मिजोरम  में  गुजरात  में

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कार  सिंकॉर्बॉरਂ  पोट  सीपीएम
 दें

 मणिपुर  में  अरुणाचल  प्रदेश  में  लक्षद्वीप  में  नागालैड  में

 लद्दाख  में  गोवा  में  राजस्थान  में
 जोधपुरਂ

 और  जम्मू
 व  कमी  में  श्रीनगर  ।

 जी

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  अतिरिकत  भू-केन्द्र-स्थापिक  करने  का  प्रस्ताव  है  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  पु  मध्य  प्रदेश  हिमाचल

 प्रदेश  में  केलोग  और  अरुणाचल  प्रदेश  में  दापोरीजो  और

 राजस्थान  में  उत्तर  प्रदेश  में  गढ़वाल  व  अंडमान  और  निकोबार

 दीप  समूह  में  कैम्पबैल  डिगलोपुर  और  मायाबु दर  ।
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 ''
 फिल्म  से  हुई  आप

 1596.  श्री  टी०  ato  वासना  :  क्यां  सूचना  और  प्रसारण  मंत्र  यह  बनाने
 कीਂ  कपा

 करेंगे  कि  :

 फिल्म  से  अब  तक  कुल  कितनी  भाव  प्राप्त  हुई  है  ;  और

 इसके  लिए  दिए  गए  वित्तीय  ऋण  के  अपने  भ्रंश  के  रूप  में  सरकार  को  भव  तक

 कितनी  धनराशि  वापस  मिली  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय
 में

 मंत्री  गुलाम  नवी  :
 राष्ट्रीय  फिल्म

 विकास  निगम  को  फिल्म  के  प्रदर्शन  से  अपने  हिस्से  के  रूप  में  5.96  करोड़  रुपए

 प्राप्त  हुए

 निगम  को  दिए  गए  ऋण  पर  ब्याज  के  रूप  में  सरकार  को  9-80  लाख  रुपए

 प्राप्तਂ  हुए

 मौजूदा  ऑचधਂ  क्षमताओं  का  fear  किया  जीना

 1597.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  पया  रसायन '  और  उकेरा  मंत्री यह  बताने को  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  नेशनल  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  डेवलपमेंट  कौंसिल  द्वारा  गठित  एक  काय

 दल  ने  औषधियों  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  प्रौद्योगिकी  पर  कोई  तय
 दत्त  for my  mn  fa बना  सभी  मौजूदा

 aioe  क्षमताओं  को  नियमित  करने  की  सिफारिश की  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  का  क्या  निर्णय

 है  ?

 रसायन  भर  उवंरक  मंत्रों  साठे  (')  और
 '  राष्ट्रीय  औषध  कौर  भेषज

 विकास  परिषद  जो  इस  समय  औषध  dfs  की  पुनरीक्षा  कर  द्वारा  अपने  कार्यकारी  दलों

 की  रिपोर्टें  पर  विचार  किए  जाने  और  अपनी  सिफारिशों  की  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दिए  जाने

 की  आशा  सरकार  एन०  डी०  डी०  सी०  की  सिफारिशों  प्राप्त  होने  और  पर  विचार

 करने  के  पश्चात  ही  औषध  नीति
 '  में  आवश्यक  यदि  कोई  की  घोषणा  करना

 चाहती

 कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  सरकार  क ी  wast q  आ  च ्नपा  |  feu  यों  rsrirh क  al  अभियान  :

 1598.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री

 यन  बताने  कीਂ  कृपा

 करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  कार्यक्रम  के  फ़ियान्यवन  में  सरकार  की  उपलब्धियों

 भौर  लोगों  का  ध्यान  दिलाने  के  लिए  विदेशी  प्रचार  |  वश  की  सहायता  से  पूरे  देश  में  एक

 afar  आरम्भ  करने  में  सरकार  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो

 (ait  एच०  के०  एल०  :  भर  नहीं  ।  इस  मंत्रालय
 के

 विभिन्न

 माध्यम  अन्यों  के  फिल्म  पत्र  सूचना

 कार्यालय  गीत  ate  नाटक  विज्ञापन  ate  gea  प्रचार  क्षेत्रीय  प्रचार

 निदेशालय  और  प्रकाशन  विभाग  शामिल  उपयुक्त  कार्यक्रम  फार्मेट ों  के  माध्यम  ये  20  सूत्री

 कार्यक्रम  के  भंतगंत  किए  जा  रहे  कार्य  के  बारे  में  सुचना  का  प्रसार  करत ेहै  |  उदाहरण  के

 तौर  पर  धीमापन  कौर  दुश्य  प्रचार  निदेशालयों  ने  कार्यक्रम  के  विभिन्‍न  सूत्रों  पर  अग्रे  हिन्दी

 और  विभिन्न  क्षत्रीय  भाषाओं  में  अनेक  पुस्तिकाएं  प्रकाशित  की  आकाशवाणी  भौर  दूरदर्शन

 इत्यादि  जेसे  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  संगत

 सुचना  का  प्रसार  करते  फिल्म  प्रभाग  ने  अपनी  डकुमेंट्रिंयों  और  न्यूजरीलों  के
 माध्यम  से

 सतत्‌  प्रचार  और  संचार  उपलब्ध  किया  गीत  और  नाटक  प्रभाग  ने  विभिन्‍न

 संगत  प्रतियों  अनेक  कार्यक्रम  प्रस्तुत  किए  हैं  तथा  क्षेत्रीय  प्रचार  अधिकारी

 अन्तर  व्यक्तिगत  संचार  के  माध्यम  से  जनता  तक  विकास  का  संदेश
 पशु  चलते

 हूँ  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  सिदनापुर  जिले  के  falter  थाना  क्षेत्रों  में

 नये
 उप-दाकघरों

 का  सोला  जाना

 1599.  भी  सती  गोता  aes  :  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (*)  89  1980  से  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर जिले  के  पिंगला  और  केशपुर  थाना  क्षेत्रों  में
 कितने  नए  डाकघर  या  उप-डाकघर

 खोले  गए  और

 घषे 1979 से  1983  तक  की  के  दौरान  उपरोक्त  थाना  क्षत्रों
 ae  फलाता कीਂ  जनता  की  ओर  से  नए  डाकघर  सन  उप-डाक  घर  खोलने  के  कितने  आवेदन  प्राप्त

 हुए थे  ?
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 संचार  राज्य  मंत्री  ato  एन०
 :

 जिनका
 री  नीचे  दी  गई  है

 :--

 ~  ——

 थानों  के  नाम  1979-80  1980-81  1981-82  “1982-8 '  1983-84

 *ast.  oe.  अति

 डा

 पंचकूला  2  1

 दूर

 देवरा

 डार्क घर

 खोले जा

 रहे  हैं  )

 पिंगला

 केशवपुर

 (eatea

 घर  खोले  जा

 रहे
 हैं  ).

 *  उप-डाकघर

 =  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर

 (a)  जानकारी  नीचे  दी  गई  है

 थाने  का  ATA
 प्राप्त

 याचिकाओं  की  संख्या

 1979-80
 1980-81

 1981-82
 1982-83

 1983-84

 2  6  3  6

 दस्तूर  1  3  4

 5 देवरा  4  2

 बाग  प  2

 पिंगला

 केशवपुर  1
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 उच्चतम  न्यायालय  क  मीणा  और  आस  स्‍्पायाधिकरणों  के

 चोटों  क  परिणाम  स्वरुप  हिन्दुस्तान  लीवर

 कर्मचारियों  को  दय  भुगतान

 1600-  श्रीमती  गीता  मखनी  :  कया  न्याय  कौर  कार्य  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  तुलना  पत्रों  में  उसकी  विद्यमान  स्थिति  नहीं

 दर्शाई  गई

 क्या  5  जनवरी  1984  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा ही au  गये  fasta  के

 अनुसार  कम्पनी  को  कई  करड़  रुपये  अपने  तमंचा  रियों  को  देने  होंगे ;

 क्या  कम्पनी  द्वारा  अनेक  राज्यों  में  अनधिकृत  समझौतों  के  सहारे  लागू  की  गई

 मंहगाई  भत्ते  पर  रोक  को  श्रम  न्यायाधिकरर्णों  द्वारा  विधि  विरुद्ध  ठहराये  जाने
 के

 ', स्वरूप  इस  कम्पनी  के  कर्मचारियों  को  करई  करोड़  रुपये  दिए  जाने  की  सम्भावना

 क्या  आकस्मिक  देयता  के  अन्तर्गत
 कम्पनी

 द्वारा  किये  गये  प्रांघान  सम्भावित

 आवश्यकताओं  से  करम  हैं  ;  और

 यदि  तो  शेयर  होल्डरों  के  हित  में  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  कय

 क्या  कदम  का  विचार  है
 ?

 न्याय  झर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जनता  (=)  ae  हिन्दुस्तान

 लीवर  लिमिटेड  की  31  1982  समाप्त  वित्तीय  as  की  सांविधिक  लेख  परीक्षक

 की  नवीनतम  उपलब्ध  रिपोर्ट  के  अनुसार  उस  तारीख  तक  कम्पनी  के  तुलना-पत्र  से  उसकी

 कार्य व्य पस् था  की  सही  ate  स्पष्ट  स्थिति  सामने  भाई  |

 तथा  कम्पनी  काय  विभाग  जो  उच्चतम  न्यायालय  या  श्रम  न्यायाधिकरण ों

 के  समक्ष  पार्टी  नहीं  है  और  अनुवर्ती  at  के  तुलना-पत्र  के  अभाव  कम्पनी  को  अपने  कर्मचारियों

 को  किसी  की  देयता  के  विषय  में  जानकारी  नहीं  है  |

 तथा  उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उपलब्ध  नहीं  ते  ।

 कर्नाटक  में  बिजली  की  मांग  और  पति

 1601  sit  बी०  वी०  देसाई  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Far  Iasi  ef बिजली  की  कमी  बाले  कर्नाटक  की  सहायता क करने  में  आधार  प्रदेश  की

 अनिच्छा  से  दक्षिण  पू  मानसून  के  प्रारम्भ  में  कर्नाटक  राज्य  में  बिजली  की  स्थिति  क्षीण  बनी

 रही
 ;
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 क्या  यहं  सच  है  कि  इस  राज्य  ने  मांग  और  पूर्ति  में  भारीं  अन्तर  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  केन्द्र  से  राज्य  की  सहायता  करने क  का  अनुरोध  किया  है  ;

 ar  प्रदेश  द्वार  बिजली  की  सप्लाई  करने  से  इन्कार  के  मुख्य  कारण

 हैं  ;

 कया  अन्य  पड़ौसी  राज्यों  ने  भी  बिजली  सप्लाई  के  लिए  इस  राज्य  की  सहायता

 नहीं की  है  ;

 यदि  at,  तो  बिजली  की  कमी  पर  काबू  पाने  में  राज्य  की  सहायता  करने  के  लिए

 सरकार
 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ;

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  कर्नाटक  में  विद्युत  की

 कमी  को  करने  के  लिए  रजत  को  महाराष्ट्र  और  जान  प्रदेश
 से  प्रयाप्त  सहायता  दी  जा

 रही  विद्युत  का  अन्तरण  करने  के  लिए  जब  उनकी  प्रणाली  की  परिस्थितियां  अनुमति

 देती  है  ।  जुलाई  1983  से  फरवरी  1984  तक  आंध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  द्वारा  कर्नाटक

 उपलब्ध  करायी  गई  है  ।  महीनेवार  सहायता  विवरण  में  दी  गई  है  ।  तथापि  जनवरी  में  घिन्न

 प्रदेश  में  ही  faa  की  उपलब्धता  में  कमी  होने  के  कारण  aed  प्रदेश  से  कर्नाटक  को

 सहायता  में  कमी  करनी  पड़ी  थी  |  जब
 नः  सागर/श्री'  शैली  में  जल

 विद्य/त्त  उत्पादन  में  सुधार  होता  तब  कर्नाटक  ai.  सहायता  में  वृद्धि  कर  दी  जातीਂ है  ।.

 महाराष्ट्र  कर्नाटक  को  यथा  सम्भव  सहायता  कर  रहा  1984  में  मानसून  शुरू  सेਂ

 कर्नाटक  में  fear  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  होने  की  सम्भावना है  |

 विवरण

 आन्  और  महारष्ट्र
 राज्य  बिजली

 बोर्डों  से  कर्नाटक  को  सहायता
 पण

 Trey  प्रदेश  से महीना  महाराष्ट्र  से

 मिलियन  यूनिट

 4-82 जुलाई  1983  15-94

 अगस्त  1984  24-16  2-97

 सितम्बर  1984  35-31  33-44

 46-88 अक्तूबर  1984
 53-19
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 my  पर  _.

 नवम्बर  1983  47.36  49-68

 23-96  42-95 दिसम्बर  1983

 जनवरी  1984  3-34  41-96

 फरवरी  1984  2:25  15-30

 (15  at )
 न

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  aria  के  अंतगर्त  दिए  गए  बिजली  के  कनेक्शन  में

 उपभोक्ताओं  को  हो  रही  कठिनाइयां

 1602.  श्री  ato  वी०  देसाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिन  लोंगों  को ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  बिजली  के  कनेक्शन

 उपलब्ध  कराएं  गए  हैं  उन्हें  वोल्टेज  में  मरम्मत  की  सुविधा भों  के  न

 होने  और  कनेक्शन  उपलब्ध  करने  में  विलम्ब  जसी  प्रमुख  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़

 रहा है  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  एक  सर्वेक्षण  कराया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि

 गरीबी को
 सीमा  से  नीचे

 के
 लोगों  विशेषकर  अनुसूचित  जाति  are  जनजाति  को  कुछ  राज्य

 सरकारों  हारा  उनके  मामले  में  श्रमिक  सक्षमता  के  लिए  मानदण्ड  कम  किए  जाने  के  बावजूद
 इन  योजनाओं  से  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  ;

 यदि  तो  योजना  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्य  fat  बातों  का  पता  चला  है  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इन  लोगों  को  और  afan  प्रोत्साहन
 दिए  जाने  चाहिए  जिससे  वे  लोग  विद्युतीकरण  का  लाभ  उठा  ae

 क्या  सरकार  ने  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  कौर

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से  योजना
 आयोग

 द्वारा
 किए  गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  सर्वेक्षण  किए  गए  प्रत्येक  छठें  गांव  में

 विद्युत  की  सप्लाई  में  प्रतिदिन  लगभग  दो  बार  ठ  व्यवधान  होने  की
 fer

 द  थी  :  लम्बी  और

 ली  के  कने  क्लक्स cat  qItq बोझिल  staat के  कारण
 उपभोक्ताओं

 द्वारा  बिज  करने  में  भी  विलम्ब  हुआ

 274



 लिखित  उत्तर 16  1905

 था  ।  जहां  तक  मरम्त  की  सुविधा मों  का  सम्बन्ध  है  अध्ययन  दल  की  feat  से  पता

 कि  अनेक  गांवों  के  लिए  गांधों  से  आम  तौर  पर  किलोमीटर  की  दूरी  पर  मरम्मत  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  की  थीं  ।  अध्ययन  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  जिन  atat  में  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  का  बहुल्य  है  उन  गोरों  को  बिजली  देने  के

 लिए  तथा  कमजोर  वर्गों  को  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  राज्य  प्रकारों  द्वारा  अधिक  प्रयास

 किए  जाने  की  आवश्यकता  है  तेरी  उन्हें  बिजली  के  लाभ  मिल  जाएं  ।  योजना  अयोग  के  अध्ययन

 से  पता  चले  अन्य  विशिष्ट  सुखद  ये  हैं  (1)  लम्बी  बोझिल  प्रक्रिया  जिससे  उपभोक्ता

 द्वारा  कनेक्शन  लेने  में  विलम्ब  होता  है  (2)  अनेक  राज्यों  में  बिल  करने  पाले  केन्द्र

 संरक्षण  किए  गए  गांवों  से  5  किलोमीटर  से  अधिक  की  दूरी  पर  थे  (3)  विद्युतीकरण  कें

 बाद  पम्प  सेटों  की  सीमित  अधिक  पं दावा  र  देने  वाली  किस्मों  के  सुधरे  हुए  बीजों  के

 केमिकल  फर्टिलाइजर ों  आदि  के  व्यापक  उपयोग  में  बढ़ोतरी  हुई
 है  ;  (4)  औद्योगिक

 जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित  की
 गई

 अधिकांश  कृषि  पर  आधारित  हैं  ;  (5)

 महिलाओं  के  थटिया  कर्मो  को  कम  करने  के  अतिरिक्त  गर्म  बविद्यतीकरण  के  परिणामस्वरूप

 पढ़ने  की  खेलों  भर  हावी  में  वृद्धि  हुई  है  (6)  सुनिश्चित  सिचाई

 सुविधाओं  के  कारण  फसलों  को  स्वरूप  अधिक  अ  मदनी  बाली  फसलों  में  परिवर्तित  हो  गया  है

 (7)  बिजली के  उपयोग  को  न  अपनाने  के  लिए  प्राप्त  न  करने  वालों  कीਂ  मुख्य

 कठिनाई  पित्त  की  कमी

 और  योजना  की  रिपोर्ट  में  प्रकाशि  समस्याओं  से  ऊर्जा  मंत्रालय  अवगत है

 भौर  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ।

 दवाओं  के  केवल  प्रजाति-नामों  का  प्रयोग  करने  का  अंतिम  निर्णय  और  दवाओं  के  लिए

 झाड  नामों  क  प्रयोग  जारी  रखने  को  रोकने  के  उपाय

 1603.  श्री  केਂ  प्रधानी :

 श्रीमती  प्रमिला  वं डच त े:  कपा  रसायन  और  sara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 नया  दवाओं  के  लिए  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगाने  को  बराबर  मांग

 किए  जाने  के  बावजूद  उनका  प्रयोग  जारी  रहने  के  परिणामस्वरूप  उपभोक्ताओं  को  अधिकांशत
 शल  अग

 इस  प्रत्येक  दवा  को  वह  खरीदता  है  अत्यधिक  मुल्य  देना  15  Sel  ai

 क्या  सरकार  ने  carat  के  केवल  प्रजाति  नाम  प्रयोग  किए  जानें  सम्बन्धी  हाथी

 समिति  की  सि  Dd फ़ान  रनो ंप  र  arte  निर्णय  ले  लिया  है
 और  यदि पाच  पाप  ah  at  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कपा

 है  ;  और
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 इसे  लागू  करनें  और  दवा  कम्पनियों  के  चिकित्सों  व्यवसाय  को  ब्रांड  नाम  पाली

 महंगी  दवाइयां  लिखने  के  लिए  प्रलोभन  देनें  की  चल  रहीਂ  प्रबूंति  कौर  उपभोक्ताओं  के  प्र जनता

 समुचित  लाभ  उठाए  जाने  को  रोकने
 के  लिए  कौन  सा  तंत्र  बनाया

 गया  है  ?

 रसायन  और  ट्रक  मन्त्री  बसन्त  से  (7)  हाथी  समिति  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  1978  में  निम्नलिखित  पांच  औषधों  पर  आधारित

 एकक  नाटक  मामूं  पेशनों
 पर  ब्रांड  नाम  समाप्त  करने  का  निर्यात  लिया ।

 अनल  जिन

 2  एसप्रिन

 3  क्लोरो फी नजिस

 4  फोरम  सल्फेट

 5  पिंपराजाइन  कौर  इसके  लवण  जैसे  एडीपेट  साइट  मौर  फास्फेट

 इसके  अतिरिक्त  एकल  चेटक
 खुराकें

 निर्मित  की  जाने  वाली  नई  औषधियों  पर  ब्रांड

 नामों  का  प्रयोग  wt  समाप्त  कर  दियां  उक्त  भाग्य  के  निर्णय  दिनांक  16  1979

 को  Yararre  आफ  ट्रेड  मावठे  को  सूचित  कर  fea  गए  थे  ,  उक्त  fay  निर्यात  किए  जाने

 वाले  मामूं  पेशनों  के  सम्बन्ध  में  लागू  नहीं  होते  कुछ  निर्माता  ने  सरकार  के  निर्णय  को

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दी  भौर  उक्त  न्यायालय  ने  13  दिए  गए

 अपने  fang  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  घोषणा  की  कि  किसी  एकल  क्रियाशील  घटक

 बाले  औषधों  को  केवल  सामान  नामों  से  वेचे  जाने  के  लिए  निर्धारित  करना  गैर  कानूनी  और

 संविधान  का
 उल्लंघन  ।  सरकार ने  सर्वोच्य  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  की  है

 ली  eter  जो  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।  तथापि  सर्वोच्च  न्यायालय  को  अभी  अन्तिम

 निर्णय  देना है
 ।  भाषणों  के  मूल्यों  पर  मूल्य  area,  1979  के  अधीन

 कानूनी  नियंत्रण  रखा  जाता है  और  फामूजलिशन  की  बिक्री  चाहे  ब्रांड  नाम  से  की  अथवा

 सामान्यता  से  उसका  मूल्य  समान  रूप  से  निकाला  जाता  है  मूल्य  में  अन्तर  सरकार

 द्वारा  लिए  जा  रहे  उत्पाद  शुल्क  के  कारण  होता  है  ।  इसलिए  मूल्य  नियंत्रित  फार्म  पेशनों  के

 सम्बन्ध  में  निर्माता  राज  कोष  को  भुगतान  किए  जाने  वाले  उत्पाद  शुल्क  को  छोडकर  ब्रांड

 उत्पादों  के  लिए  अधिक  मूल्य  age  नहीं  कर  सकते  |

 विज्ञान  में  अश्लीलता

 ua 1604-  शो  केਂ  प्रधानी  :  कया  सुचना  मौर  प्रसारण  सना  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  उनका  ध्यान  11  10984  के  एक्सप्रेसਂ  नई  दिल्‍ली  में
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 fears  ब्लेड  सेक्सी  इन  मीडिया ''  भिषेक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया  है  ;  भोर

 विज्ञापनों
 में

 अश्लीलता  को  रोकने  के  लिए  उनका  क्या  कदम  उठाने  FT

 प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  erg  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 एंड  Fo  एल०
 भगत )

 :  (*)  a

 पक  Crore आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  पर  वाणिनी  पनेर  4S  न  धाणिज्यक  प्रसारण

 संहिता  द्वारी  विनियमित  होते  हैं  ।  सभी  विज्ञापन  प्रतियों  की  सावधानी  पुर्वक  जांच  पड़ताल  की

 जाती है  कौर  जहां  भी  आवश्यक  होता  है  स्वीकार  करने  के  लिए  पार्टियों  को  उपयुक्त  परिधान

 सुझाए  जाते  हैं  |

 गर  सरकारी  विज्ञापनदाताओं  द्वारा  समाचारपत्रों  को  प्लीज  किए  जाने  नाले  विज्ञापनों

 पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नही ंहै  ।  सरकार  यह  महसुस  करती  है  कि  इंस  सम्बन्ध  में

 विज्ञापन  समुदाय  द्वारा  अधिक  सामाजिक  जा  गमकना  थ
 TRpPat  ot  te  और  व्यावसायिक

 स्तरों
 और

 आचारों  का  मुद्रण  माध्यमों  में  इस  प्रकार  की  प्रवृत्तियों  से  निपटने  के

 लिए  अधिक  प्रभावी  होगा  ॥

 गुजरात  में  नए  डाकघरों  की  स्थापना

 1605.  श्री  जोतूभाई  गामित  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  में  चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  नए  डाकघर  खोलने  और

 aaa  तार  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को
 गुजरात  सरकार  से  कोई  योजना

 प्राप्त
 हुई  है  ?

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्य  है  , ह  कौर

 दूरदराज  के  ग्रामीण  eats  रूप  से  उन  क्षेत्नों  जहां  समाज  के  कमजोर

 ay  के  लोग  रहते  इन  सुधि धा भों  को  कराने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  वी०  एन०  :  जी

 कौर  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।
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 गुजरात  सरकार  द्वारा  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  पर  20  प्रतिशत

 उपकर  लगाने  का  निर्णय

 1606-  को  छोतूभाई  नामित  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  प्राकृतिक  गैस  और  केसिंग
 हैड

 कंडेनसर  पर  20  प्रतिशत  तक  उपकर  लगाने  फा  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  वारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  शंकर  :
 और

 ग्रमीण  fina  उपकर  1984  4-2-1984  से  लागू  हुआ

 राज्य  में  सभी  निर्दिष्ट  भूमियों  पर  वार्षिक  मूल्य  के  10  प्रतिशत  से  अनधिक  ऐसी  दर  जेसे

 सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  एक  कर  लगाने

 भौर  संग्रह  करने  कीः  व्यव था
 जिसे  ग्रामीण  विकास  उपकर  कहा  जाएगा  |  इससे  गुजरात

 राज्य  में  ग्रामीण  क्ष  त्रों
 के  विकास  की  लागत  की  व्यवस्था  की  जाएगी

 |

 ग्रामीण  fire  उपकर  उन  व्यक्तियों  पर  लगायाਂ  जाएगा  जिनके  पास  ऐसी  निर्दिष्ट

 भूमि  जहां  खनिज  तेलों  की  प्राप्ति  के  प्रयोजन  के  लिए  खुदाई  की  जानी  है  अथवा  खनिज  तेलों

 को  निकाला  जाना  है  ।

 नजीराबाद  रेडियो  स्टेशन  से  कहानी  और  गढ़वाली  क्षेत्रीय

 भाषाओं  के  लिए  आबंटित  समय

 1607.  श्री  gata  रावत  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ae  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 किः

 नजीवाबाद  प्रदेश  )
 रेडियों  स्टेशन  पर  एक  सप्ताह  में  कुल  प्रसारण  समय

 में  से  कुमाऊंनी  और  गढ़वाली  क्षे  ्रीय  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  को  कितना-कितना  समय  दियाः

 जाता
 है  ;  कौर

 इन  दोनों  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रसारण  के  लिए  लगभग  समान  अवसर  और  समय

 प्रदान  करने
 हेतु

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  कया  उपाय  करने  का  बिचार  किया  गया  है  ?

 सूचना  att  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  अकाश वा णो

 नजीबाबाद  गढ़वाली  और  कुमाऊंनी  वोलियों  में  प्रतिदिन  65  मिनट  की  औसत  अवधि  के

 कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  ।

 दोनों  बोलियों  अर्थात  कुमाऊंनी  और  गढ़वाली  के  कलकारों  कौर  बाताँकारों  को

 समान  अवसर  प्रदान  किए  जमते  हैं  ।
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 पिथौरागढ़  में  हैड  पोर्ट  आ  पिस के  भवन  का  विस्ता

 श्री  हरीश  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  मालम  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  नामक  श  हैड  पोस्ट

 भाफिस  में  कार्यालय  के  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  नहीं  है  तथा  डाक  के  चले  बाहर  खुले  में  पड़े

 रहते हैं

 प्रति  तो  नया  इस  कार्यालय  के  स्थान  की  कमी  को  घिर  दूर  करने  के  लिए

 भवन  विस्तार  की  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  स्थान  का  चयन  कर  लिए  गया  हैं  और

 योजना  कब  तक  क्रियान्वित  हो  जाने  की  संभावना  है  |

 सवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  0  एन०  पिथौरागढ़  के  प्रधान

 डाग घर  को  इमारत  में  जगह  की  कम  है  ।  किन ary Hr  डाकघर में  डाक-थैलों  को  सुरक्षित  रूप  से

 रखा  जाता  ह ै।

 जी  ह

 है  कायें (7)  इसके  लिए  स्थान  उ  ॥  ५4  अनी  को  1984-85  में  करने  के  प्रयास  किए  जा

 रहें हैं  ।

 पंडित  जवाहर  लल  नेहरू  और  डा०  अम्बेडकर  पर  फिल्म

 1609.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  न्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चेकोस्लोवाकिया  तथा  feqzaqwae  के  सहयोग  से  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू
 पर  कोई  फिल्म  बनाई  गई  थी

 यदि  तो  भारत  सरकार  इन  दोनों  देशों  द्वारा  पृथक  रूप  से  कितनी  धन  राशि

 का  निवेश  कियां  गया  आर

 क्या  सरकार  का  डा०  अम्बेडकर  बिघि  मंत्री  तथा  निर्धन  और  अनुसूचित  जातियों
 के  नेता  पर  भी  कोई  फिल्म  बनाने  का  विचार  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 है
 ?

 सूना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  के  राज्य  मन्त्री

 (sit  फे  एल०  :
 फिल्म  पंडित  नेहरू  पर  नही ंहै  बल्कि

 उसमें  उनके  दर्शन  के  कुछ  पहलुओं  कुप्रभाव  का  उल्लेख  है  ।
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 होते  वाले  व्यय  की  राशि  इस  प्रकार  हैं

 भारत  ७  7.00  लाख  रुपये

 चेकोस्लोवाकिया  4,500,000  क्राउन

 स्विट्जरलैंड  70,000  एस०  एफ ०

 स्विट्जरलैंड  भौर
 चेकोस्लोवाकिया  के  बीच  की  प्रतिशत  15  [ss

 15/-,  70'/  भाती  है  |

 फिल्म  प्रभाग  ने  sro  अम्बेडकर  पर  एक  फिल्म  बनाई  थी  जिसे  16-10-81  को

 रिलीज  किया  गया  था  ।  फिल्म  प्रभाग  का  निकट  भविष्य  में  डा०  अम्बेडकर  पर  एक  रंगीन

 डाकुमेंटरी  फिल्म  बनाने  का
 प्रस्ताव

 है  ।  दूरदर्शन  का  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बम्बई  हाई  में  भर  प्राकृतिक  गेंस  द्वारा  बनाये  जा  रहे  Cee

 1610.  थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्यो  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  att  प्राकृतिक  गेस  आयोग  बम्बई  हाई  में  कितने  प्लेटफामं  बना  रहा  है  ;

 इन  प्लेटफार्मो  कितने  प्लेटफार्म  पूरे  तौर  पर  स्वदेशी  तकनीक  से  बनाए  जा  रहे

 और

 क्या  सरकर  का  बिचार  देश  में  ही  प्लेटफार्म  निर्माण  के  तकनीक  का  बिकास

 करने  का  है  ?.

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  sae

 1983-84  के  दौरान  बम्बई  अपतटीय  प्रायोजना  में  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ba
 स े8 9  प्लेटफार्मो  में  प्लेटफार्म  भज गांव  डाक  लिमिटेड  द्वारा  स्थापित

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 (7)  जी  हा

 डाक  तथा  तारों  के-वितरण  में  विलम्ब

 1611.  डा०
 बसन्त  कुमार

 पंडित  :  क्यों  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  डाक  तथा  तारों के  वितरण  में  असाधारण  के  क्या

 ;  और

 (a)  ग्रामीण  वितरण  व्यवस्था  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 हूँ  ।
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 ey
 eee

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बी  gare  ग्रामीण  लाखों  में

 घ  तारों  डाक  के  वितरण  में  कोई  असाधारण  विलम्ब  नहीं  होता  कभी-कभी  तार  लाइनों  में
 खराबी  डाक  लाने-लेजाने  वाली  रेलगाड़ियों  वाली  ।  बसों  ।  हवाई  सेवाओं  के  समय  में

 गड़बड़ी  और  प्राकृतिक  कारणों  जसे  फारो  तूफान  भादि  के  कारण  विलम्ब  होता  जाता

 ग्रामीण  वितरण  प्रणाली  को  कारगर  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 गए  हैं

 (1
 )

 डाक  और  वितरण व्यवस्था  को  नियमित  रूप  से  मानीटर  किया  जाता  है  व

 उसकी  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ate  जब  आवश्यकता  होती  तो  उसमें  संशोधन

 किया  जाता  है  ।  बार-बार  की  संचालन  प्रक्रिया  से  बचने  के  लिए  सीधे  डाक

 शुरू  किए  गए  हैं  ।

 (2)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  औचित्य  पाया  गया  है  वहां  वितरण  कर्मचारियों  की  संख्या

 बढ़ाई  गई  है  ।

 (3)  पर्यवेक्षकीय  अधिकारियों  द्वारा  आकस्मिक  जांच  की  जाती  है  तथा  जांच  पत्रों  व

 रीक्षण  कार्डों  के  जरिए  stage  को  मानीटर  फिया  जाता  है  ।

 (4)  जहां  संभव  है  फट  श्लोकों  का  यंत्रीकरण  किया  गया  है  ।

 जहां  औचित्य  पाया  गया  है  नए  शाखाडाकंघर  खोले  गए  हैं  । (5)

 (6)  तार-वितरण  में  तेजी  लाने  के  लिए  तार घरों  के  कार्यक्षेत्र  की  पुनरीक्षा  कीਂ  तथा

 का  पुनर्निधारण  क्रिया  गया  है  |

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  अन ेह  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोले  गए  हैं  और  जहां  सम्भव (7)

 होता  है  इनका  तारों  के  संचारण  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  गस  पर  आधारित  उचित  संयंत्रों  को  स्थान

 1612.  ड  aaa  कुमार  पंड़ित  :  क्या  रसायन  और  उधर  मंत्री  य  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किं

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  गेस  पर  आाधारित  उकेरा  संयंत्रों  को  स्थापित  दयिा  जा

 रहा

 यदि  at,  तो  चल  रही  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  वे  किन-किन  स्थानों

 पर  चल  रही  हैं  इनका  कितना  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  और  किस  समय  तक  उनको  पूरा  कर

 लिया  जाएगा ;
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 म  est  wera  मे पन्न  पर  |  स्थापित  किए  जाने  att  गेस  पर  आाधारित  लिए  उधर

 —  raifo  तथा  fasta कीਂ  संयंत्रों  की  संख्या  कित  ||  न  है  उनका  vari  क्षमता  ६  दि दि है दै  है ७  afa  का  ब्यौरा

 बया

 वर्ष  1984-85  तथा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  मात्रा-भार

 squat  का  उत्पादनਂ  क्या  और

 इन  गस  पर  आधारित  उवंरक  संयंत्रों  के  लिए  कितनी  गस  की  आवश्यकता है

 तथा  उसमें  से  कितनी  मात्रा  बाम्बे  हाई  परियोजना  से  सप्लाई  की  जाएगी  ?

 रसायन  और  उबरकर  मंत्री  वसन्त  :  से  सरकारी
 क्ष  त्र

 में  मध्यप्रदेश

 के  गुना  जिले  में  विजयपुर  में  गेस  पर  आधारित  एक  shew  एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है

 कार्यान्वयन  अभिकरण  नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  होगा  ।  इसकी  क्षमता  726000  Alo  टन

 प्रति  aa  यूरिया  तथा  4455000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  अमोनिया  होगी  ।  अनुमान  है  कि  कुल

 पूजी  निवेश  5871-1  करोड़  रुपये  होगी  जिसमें  विदेशी  मुद्रा  कोश  295.1  करोड़  रुपए

 होगा ।
 ऋण-साम्य  का  अनुपात  1:1  होगा

 ।
 परियोजना  की

 '  *
 तिथि  1-4-1984

 निर्धारित  की  गई  हैं  और  संयंत्र  के  1983  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  क॑  लिए  चालू  किए

 जाने  कीਂ  संभावना  है  |

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  घ  मात्रा-वार  बैरकों  का  उत्पादन  नीचे

 दिया
 गया

 (000  मी ०

 रल  भाल

 aq  नाइट्रोजन  फा स्टे ट्रस

 1980-81  2164  841

 1981-82  3144  949

 1982-83  3424.  980

 1983-84  3500  )  1040

 1984-85  3800
 1100

 मध्य  प्रदेश  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  गैस  की  कुल  मात्रा  650  मिलियन

 एन०  एम०  3
 प्रति  वर्ष  तक  होगी  और  भाशा  है  कि  यह  हनुमत  बम्बई  हाई  प्रोजेक्ट  से

 उपलब्ध  होगी  ।.
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 a  न

 आंध्र  प्रदेश  में  आकाशवाणों  केन्द्र  को  स्थापना

 1613.  थी  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  क्या  सूचना  जिच  मार ares  WOoj  घणा  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  1984  गौर  1985  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  बौर  आकाशवाणीਂ

 केन्द्रों  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  इस  ates  के  लिए  कहां-कहां  से  कौन  से  स्थान  चुने  गए  हैं  ;

 )  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितना  धन  रखा  गया  है

 उक्त  काय  क्रम  को  कब  तक  क्रियान्वित  fag  जाने  है

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  से

 आंध्र  प्रदेश  के  आदिलाबाद  में  5  लाख  रुपयों  की  anita  लागत  से  l  किलोवाट

 यम  वेव  ट्रांसमीटर  से  युक्त  स्थानीय  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करना  छठी  योजना  की  एक

 मोहित  स्कीम  पहले  ही  है  ।  इस  रेडियो  स्टेशन  के  मान  1985  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 है  ।

 कलपक्फस  परमाणु  घर  से  आंध्र  प्रदेश  को  बिलों

 का  अवसर

 1614.  श्री  qao  राम  गोपाल  रेडडी  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  कल पक् कम  परमाणु  बिजली  घर  से  गावर  प्रदेश  राज्य  को  बिजली  के  आवंटन

 का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचाराधीन  है

 क्या  उक्त  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  है

 प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कब  तक  frog  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  श्रांरिफ  मोहम्मद  ai) :  (#)  से  मार

 प्रदेश  ने  कलपवकम  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  से  विद्युत  के  हिस्से  का  आबंटन  करने  के  लिए  aq  रोध

 किया  है  ।  परमाणु  विद्युत  hee  से  विद्युत  का
 आबंटन  करने  में  पोषण  मापन  तथा  सप्लाई  की

 गई  विद्युत  के
 बिल  टे

 रिफ  तथा  बकाया  राशि  की  करने  से  सम्बन्धित  कुछ  TH.

 निजी  पहलू  शामिल  हैं  के०  टि
 न्‌०  प्रा०  को  इन  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया

 है  ।

 स्टाफ  भाटियों  सम्बन्धी  gay  समीक्षा  समिति  को  सिफारिश

 1615.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेडडी  :  गया  सूचना  कौर  प्रसारण  पह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 ल arr  दूरदर्शन  केन्द्र  के  स्टाफ  आर्टिस्टों  की  मांगों  का  अध्ययन (*)  कया  आकाशवाणी

 करने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  tr  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 विचार  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ;  और

 सभी  सिफारिशों  पर  कब  तक  विचार  किए  जाने  भर  उन्हें  कब  क्रियान्वित

 किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सन्ना लय  में  उप  मन्त्री  गुलाम  नबी  :  से
 (

 आकाशवाणी  के  स्टाफ  आर्टिस्टों  सम्बन्धी  qat  पुनरीक्षण  समिति  द्वारा  की  गई  55

 सिफारिशों  में  से  सरकार  ने  अब  तक  24  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  स्वीकार  किया  है  ।  शेष

 31  an  वेतनमानों  में  उच्चतर  ग्र  डॉ  में  पदों  का  सृजन  are  जिनमें

 वित्तीय  पहलू  अन्तर्निहित  को  वित्त  आदि  सम्बन्धित  मंत्रालयों  संगठनों  की

 सहमति  aaa  थी  ।  मामले  को  उनके  साथ  उठाया  गया  ,  fra  मन्त्रालय  ने  प्राप्त  दिया

 था  कि  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  स्थापना  हो  जाने  वेतनमानों  में  पदों  का  दर्जा

 बढ़ाने  आदि  से  सम्बन्धित  इस  प्रकार  की  सभी  जिनमें  वित्तीय  पहलू  अन्तर्निहित

 पर  गलत-अलग  frat  नहीं  किया  जा  सकता  ।  दूरदर्शन  के  स्टाफ  आर्टिस्टों  के  लिए

 कोई  संवर्ग  पुनरीक्षण  स्मिति  नहीं  थीं  ।

 डाक  जोवन  बोला  फै  विस्तार  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 1616.  ot  चित्त  बसू  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  जीवन  बीमा  के  कारोबार  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  था  ;

 यदि  at,  तो  ऐसे  विस्तार  के  रास्ते  में  क्या  बाधा यें  हैं  ;  बौर

 इन  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  ae  (et  थी
 ०  एन०  जी  हां  ।

 किसी  भी  प्रकार  की  बाधायें  नहीं हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 age  आबू  पन-बीजों  परियोजना

 1617:  शो  बिरदा राम  फुलवरिया  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  पह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  माउन्ट
 आबू  पन-बिजली  परियोजना  को  कार्यान्वित  नहीं

 फिया  जा  रहा  है  ;  और
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  आरिफ  मोहम्मद  :  और

 1979  में  प्राप्त  माउन्ट  आबू  जल-विद्युत  परियोजना  की  परियोजना  रिपो  की  केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  व  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  की  गई  थी  ate  परियोजना  प्राधिकारियों  को

 1981  में  टिप्पणियां  भेजी  गई  थी  ।  परियोजना  प्राधिकारियों  को  केन्द्रीय  विघुत  प्राधिकरण

 भौर  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने

 कीं  सलाह  दी  गई  थी  ।  1983  में  प्रप्त  माउन्ट  आबू  परियोजना  की

 faa  परियोजना  रिपोर्ट  उन्हें  पहले  की  रिपोर्ट  में  बताई  गई  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  नहीं

 गया  है  ।  तदनुसार  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  1981  में  उन्हें  पहले  ही  भेजी

 गई  टिप्पणियों  के  आधार  पर  परियोजना  रिपोर्ट  को  अशोधित  करने  का  सितम्बर  1983  में

 ga:  अनुरोध  किया  गया  था  |  अशोधित  रिपोर्टे  की  अभी  तक  प्रतीक्षा  की  जा  रहीं
 है

 ।  इस

 परियोजना  की  संशोधित  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  और  स्कीम  की  तकनीकी-आर्थिक  व्य वहा यंता

 भारी  सिद्ध  हो  जाने  के  पश्चात  क्रियान्वयन  के  लिए  विचार  किया  जाएगा  |

 गुजरात  के  बड़ोदा  जिले  डाकघर  और  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलना

 1618-  प्री  waTTo  पी०  गायकवाड़  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 क्यां  यह  सच
 है  कि

 डाकघरों  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  से  उन  पर  किए  गए  व्यय

 के  केवल  25  प्रतिशत
 कीਂ

 आय  की  आशा  होने  पर  भी  पूरे  देश  के  पिछड़े  और  आदिवासी  क्षेत्रों

 में  हकदारों  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  के  लिए  मानदण्डों  को  शिथिल कर  दिया  गया

 है  ;

 (@)  उपयुक्त  भाग  को  देखते  क्या  गुजरात  में  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लंगाया

 गया  है  ;  और

 यदि  at  गुजरात  में  ऐसे  क्षत्रों  में  कौर  विशेषकर  बड़ा  जिले  के  पिछड़े  शौर

 afearay  क्ष  त्रों  में  कितने  डाकघर  और  टेलीफोन  waa  खोले  जायेंगे  ?

 संचार
 मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  ato  एन०  :  जी  हां  ।

 जी  हाँ  ।

 वर्ष  1984-85  में  गुजरात  के  पिछड़  /atfeares  क्षेत्रों  में  30  डाकघर  गौर  43

 टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 गुजरात  दूरसंचार
 सिविल  द्वारा  जिल  में  खोलें  जाने  वाले  डाकघरों
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 —

 फोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  अभी  निश्चित  की  जानी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सकील  द्वारा  जैसे  ही

 जिला-वार  लक्ष्य  निर्धन मत  किए  तो  सम्बन्धित  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी ।

 राज  सहाय  ता  प्राप्त  दरों  पर  अखबारो  कागज  की  पूर्ति

 gue
 1619.  श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :

 बया  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्र  ्  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  जलील  भारतीय  ay  और  मध्यम  समाचार-पत्र  महा-संघ  इण्डिया
 ण्
 AST

 सनत  किया  है  उसके स्माल  एण्ड  भीडियम  न्यूजपेपर  फेड  में  उनको  एक  ज्ञापन

 सदस्यों  को  शजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  अखबारी  कागज  की  पति  की  जाए  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  बौर  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ह ै?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 एच०  केਂ  एल०  :  (*)  वित्त  मन्त्री  को  सम्बोधित  दिनांक  7  1984  का

 एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 अपनी  मांगों  आल  इण्डि  या  स्माल  एण्ड  मीडियम  न्यूजपेपर  फंड  रोशन

 सरकार  से  अन्य  बातों  के  और  मझौले  समाचार-पत्रों  को  राजसहायता  दरों  पर

 अखबारी  कालेज  की  सप्लाई  करने  पर  विचार  करने  का  अनुबंध  fam  है

 इस  समय  राजसहायता  दरों  पर  अखबारी  कागज  की  सप्लाई  करने  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  लघु  दौर  मझोले  समाचार-पत्रों  को  अखबारी  कागज  की  सप्लाई  के  लिए

 निम्नलिखित  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  :---

 1.  भूतकाल  की  1983-84  की  अखबारी  कागज  paca  नीति  में  उन  समाचार

 जो  शीट  फेड  मशीनों  पर  छपते  के  लिए  शीटों  में  अखबारी  कागज  की

 सप्लाई  कीਂ  व्यवस्था  है  ।  यदि  सीटें  उपलब्ध  न  हों  तो  जिलों  को  शीटों  में  बदलने  के

 लिए  उन्हें  उनकी  हकदार  का  पांच  प्रतिशत  अतिरिक्त  दिया  जाता  है  ।  थे  लाभ

 अधिकतर  छोटे  समाचार-पत्रों  को
 मिलते  हैं  ।

 उन  जिनको  हकदार  300  टन  से  कम  को  उनकी  पसंदों  के

 अनुसार  हाई-सी  बिक्री  आधार  पर  बफर  स्टाफ  से  और  स्वदेशी  मिलों  से  अखबारी

 कागज  लेने  थी  अनुमति  दी  जाती  है  ।  इस  लाभ  को  प्राप्त  करने  वाले  अधिकतर

 लघु  मझौले  समाचार-पत्र  हैं  ।
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 3.  उन  जिनकी  हकदार  30  ८  घ्यान  al <  ट
 के

 ffarr |  कि  |  s  प्राधिकरण  की  वैद्य

 अवधि  अन्यों  मामले  में  तीन  महीने  की  तुलना  में  6  महीने  इस  रियायत  से

 अधिकांश  लघु  समाचार-पत्र  अखबारी  कागज  का  अपना  कोटा  सुविधाजनक

 बद्ध  तरीके  से  छोटी-छोटी  किस्तों  में  ले  सकते  हैं  ।

 a4  2000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  लघु  समाचार-पत्रों  को  अखबारी  कागज

 के  आबंटन  के  लिए  आवेदन  करते  समय  wes  एकाउंटेंट  का  प्रमाण-पत्र  देना

 क्षित  नहीं  है  ।

 aaa
 री

 कागज  की  हकदार  का  निर्धारण  करते  समय  प्रत्येक  पत्र  को  निःशुल्क
 at:  गा

 वितरण  के  लिए  या  भबिफ्रीत  स्टाक  के  र milly  Alda  tat  कतिपय  प्रतिशतता  की

 मति  दी  जाती  है  ।  यह  रियायत  लघु  समाचार-पत्रों  के  मामले  में  अधिक  है  जैसाकि

 नीचे  दिया  गया  है

 a  ए  नक ए  एएन  [eS  SG,

 प्रति  अक  प्रसार  संख्या  प्रतिशतता  जिसकी  निःशुल्क  वितरण

 के  लिए  अनुमति दीਂ  गई  है

 —  a  a  ny  SY  लगना  es ec

 5000  प्रतियों  तक  10-20

 5001  से  10,000  प्रतियों तक  10-15

 10,000  प्रतियाँ  से  अधिक  5-10  f

 सरकार  आयातित  अखबारी  कागज  पर  825  रु०  प्रति  wifes  टन  की  दर  से  सीमा

 शुल्क  ले
 रही  है  ।  मझौले  समाचार-पत्रों  को  इस  शुल्क  का  केवल  एक  तिहाई  अर्थात

 275  रु०  हीਂ  देना  पड़ता  है  जबकि  लघु  समाचार-पत्रों  के  मामले  में  सीमा  शुल्क

 मुआफ  कर  गया  है  ।

 प्रमुख  उपभोक्ता  उद्योगों  पर  कोयले  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  प्रभाव

 मा 1620.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ;  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  ज
 करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  की  कीमतों  में  हाल  ही  में  की  गई  वृद्धि  की  सिफारिश  औद्योगिक

 लागत  मुल्य  ब्यूरो  ने  की  थीਂ  ;

 यदि  तो  रेलवे  सीमेंट  और  ऊर्जा  जैसी  प्रमुख  उपभोक्ता  उद्योगों  पर  कत

 वुद्धि
 का  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ;
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 कोयले  की  बढ़ी  हुई  कीमतो ंसे  कुल  कितनी  अतिरिक्त  आय  होने  का  अनुमान  है

 गौर

 खान  श्रमिकों  की  मजूरी  में  कुल  कितनी  अतिरिक्त  वृद्धि  की  गई  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  (#)  औद्योगिक

 लागत  और  कीमत  ब्यूरो  की  सिफारिशों  पर  और  अन्य  सभी  संगत  बातों  उत्पादन  सामग्री

 की  लागत  में  बृद्धि  के  कारण  उत्पादन  लागत  गें  बृद्धि  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  1

 का  आर्थिक  मूल्य  क्लास  और  ब्याज  में  वृद्धि  भद  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोयले  की

 कीमतों  में  8-1-1984  से  संशोधन  किया  गया

 (  महत्वपूर्ण  उपभोक्ता  उद्योगों  पर  को  ष् mr  की  कीमतों  में  संशोधन  का  अनुमानित

 आधिक  भार  निम्नलिखित  है  —

 a  ra  rn आक  एएए क  ee  नाााणणणणयिनााणान

 उद्योग  कुल  लागत  का  प्रतिशत

 afar  भार  ।

 ह  ि  ब  ण  me  व  et  तय

 1.  रेलवे  1-85  प्रतिशत

 इस्पात  3.5  प्रतिशत

 3-  सीमेंट  4.39  प्रतिशत

 4.  बिजलीਂ  1.5  प्रतिशत  से  1-7  प्रतिशत

 ी  अ  ि  ns अ  at

 दिनांक  8-1-1984  से  संगीत  कोयला  कीमतों  के  फल स्व रूप  प्रत्याशित  अतिरिक्त

 बिक्री  राजस्व  वर्ष  1983-84  में  रु०  127.54  करोड़  होने  का  अनुमान  है  ।

 कोल  इडिया  लि०  पर  प  नटा  य  कोयला  मजदूरी  समझौता-पा  का  पथिक  भार

 लगभग  रु०  290  करोड़  प्रति  वर्ष  होने  का
 अनुमान

 ह  ु

 12.00

 थ्री  सत्य  साधन  चक्रबर्ती  दक्षिण
 fiesut mney  में  कांग्रेस  चित्रण  का  प्रशन  उठाया

 a गया  था  ।  जो  कि  अखबारों  में  आया  है  ।  यह  न  ga  ही  महत्वपूर्ण  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिखित  में  दीजिए  |

 थी  सत्य  साधन  चक्रवती  :  चुनावों  के  पहले  भी  वे  चुनाव  प्रसार के  लिए  दूरदर्शन  का

 उपयोग  कर  रहे  थे  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इसे  लिखित  में  दे  सकते  हूँ  ताकि  मैं  इसका  जवाब  दिलवा  सकता

 हूं  ।

 क्रि  के०  माया ति वर  :  हमारे  देश  के  मन्दिरों  की  मूर्तियों  को  विदेशी  बाजारों

 में  बेचा  जा  रहा  है  ।  इस  देश  के  पुरावशेषों  को  सुरक्षित  नहीं  र  जा  रहा है  ।

 क्ष  महोदय  :  आप  लिखित  में  दीजिए  ।

 श्री  छ्०  साया तेवर  :  असफल  रहे

 मध्य  क्ष  महोदय  :  मैंने  मापकों
 कहा  भाप  लिखित

 में  मुझे  दीजिए  ।  कुछ  भीਂ  कहने  की

 अनुमति  नहीं  है  ।

 )  *

 मध्य  क्ष  महोदय  :  भापका  यह  तरीका  सही  नहीं  है  ।  आप  इस  तरह  नहीं  कर  सकते हैं  ।

 इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  क्या  भाप  यह  जानते  हैं  ।

 *

 मध्य क्ष  महोदय  :  इस  पर  दो  बार  जा  चुकी है  ।  कल  भी  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 aura )*

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  fang  है  अप  इसे  वहां  क्या  उठाते  हैं  ?

 *

 अध्यक्ष  मैंने  उन्हें  इजाज़त  नहीं  दी  है  ।  एक  भी  शब्द  कार्यवाही  वृतांत  में
 सम्मिलित  नहीं  फिया  जाएगा  |

 श्री  वीरेन  घोष  बम्बई
 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसका  उल्लेख  नहीं  नर  av  |  यह  न्यायालय  के  विचाराधीन

 जब  यह  न्यायालय  के  विचाराधीन  मामला  है  तो  अप  इसे  संसद  में  नहीं  उठा  सकते  ।  इसकी

 स्वीकृति  नहीं  है  ।

 थ्री  वीरेन  शेष  :  यह  गम्भीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  किन्तु  यह  न्यायालय  के  बिचाराधीष  अनुमति  नहीं

 कार्यवाही  वृतान्त  मने  सम्मिलित  नहीं  किया
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 प्रो०  मघ  दप्इ्चते  :
 न्यायालय  के  feared  इस  मामले  में  कोई  पूर्वधारणा

 बनाए  बगैर  वह  इसे  पढ़  रहे  हैं  ।

 शी  रामावतार  शास्त्री  :  भाप  विरला  सिल  में  हजारों

 अध्यक्ष  महो  दय  :  आप  लिखकर  दीजिए  |

 श्री  बी०  डॉ  सिह  :  मैंने  आपको  एडजेस्टमेंट  मोशन का  नोटिस  दियाहै  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  एलाऊ  नहीं  किया  ।

 थ्री  बो  डी०  सिह  :  मेरी  घात  सुन  लीजिए  |

 यह  मामूली  बात  नहीं  देश  में  राजनीतिक  हत्याएं  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  स्वीकृति  नहीं  है  ।

 *

 bevel  महोदय  :
 मैं

 इसकी  इजाजत  नहीं  दे  रहा  नहीं  बिल्कुल  नहीं

 *

 अध्यक्ष  महोदय  मेरी  बात  अगर  ब  द  दिख  Ay |
 aig  सन  a

 ata  आपको  कष्ट  होगा  भौर न  मुझे
 कष्ट  होगा  ।

 भाप  जो/कुछ  कहना  अगर  रूल  के  अनुसार  होगा  तो  एलान  कर  अगर  स्टेट

 सब्जेक्ट  पहां  लाना  चाहेंगे  तो  मैं  इसे  नहीं  ले  सकता

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  यस  पो  Iste|  कल  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  हत्या  ही  है  यह  भमूल्य  जिन्दगी  की  क्षति  है  ।  यह  राज्य सरकार

 की  जिम्मेदारी  है  ।  यह  विधायकों  का  कार्य  है  कि  इस  जिम्मेदारी  को  न्यूज  |  हम  इसे  यहां  नहीं
 ले  सकत े|

 शी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  क्या  त्रह  मामला  यहां  नहीं  हो  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नहीं  उठा  सकते  स्वीकृति  ्य  ¥  जे
 &  |

 बयान  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रशन
 राज्य  fier

 सभा  में  लिया
 जामा  चाहिए  ।  स्वीकृति  महीं

 है  मैंने एक  शब्द  की  भीं  इजाजत  नहीं  दी

 ‘praia  ही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 बयान )
 *

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैंने  aga  मिलकर  आग्रह  किया  था  कि  बिहार

 में  किसानों  को  खाद  और

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  मेरे  विचाराधीन  है  ।

 रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  वसंत  :  जहां  तक  खाद  का  सवाल  मेरे  मित्र

 मुझे  इस  बारे  में  मिलें,मैं  अपको  पूरी  मदद  करने  को  तैयार हूं  ।

 aft  रामविलास  पासबान  :  बिहार  में  यूरिया  200  रुपये  किलो  के  भाष  से  बिक  रहा  है

 ATT  आप  ध्या ना क्षण  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  दें  तो  सभी  चीजों  पर  चर्चा  कीਂ  सकती है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कब  कहा  कि  नहीं  लूँगा  ।  वह  मापकों  बुला  रहे  आपको  जाना

 श्री  राम  विलास  पासवान
 :

 हम  उनके  पास  चले  जायेंगे  ।

 तो  मनोराम  बागड़ो  अध्यक्ष  महोदय  अगर  कोई  मेंबर  सीरियस  बात

 उठाता  तो  उसके  बारे  में  आपकी  राय  का  देश  के  लोगों  पर  असर  पड़ता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  डीसी  मैं  इसे  ले  रहा  हूं  ।

 att  मनीराम  बागड़ी  :  aTat  इस  बारे  में  और  भी  कहना  चाहिए  |

 मध्य क्ष  महोदय  :  जब  मौका  तो  कहेंगे  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मैं  इन्टरमीडीएट  तथा  डिग्री  कालेजों  के

 अध्यापकों  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  केन्द्रीय  शिक्षा  मन्त्री  के  हस्तक्षेप  की  मांग  करता

 हुं
 ।

 वे  दो  महीनों  से  इसके  लिए
 पूंघषे  कर

 रहे  हैं  ।

 .  मध्य क्ष  यह  तो  आप
 स्टेट  एसेम्बली  उठाइए  |  यहां  से  कोई  मतलब  नहीं

 है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  कम  सेक्सी  इन  शैक्षिक  संस्थानों
 राष्ट्रीक

 रण  होना

 ही  चाहिए  |

 (a  eer  \*
 १  च्यप्तपच्ा ॥

 अध्यक्ष  ATH)  इसमें  कया  करना  है  ?  यह  मेरा  कार्य  है  ।

 बयान )

 *

 a जनना  परा  el  ne  ey  ey  नए  ए  आवक  यय  —  आसवन  उब

 वृत्तांत  में  सम्मिलित
 नहीं

 किया
 गया

 ।
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 अध्य  क्ष  महोदय  :  यह  करना  AT  कायें  है  ।

 **

 अन्य क्षे  महोदय  :  इजाजत  नहीं  है  ।  कुछ  भी  कार्यवाही  बुताँ  में  सम्मिलित  नहीं  कियां

 जाएगा  ।  मैंने  किसी  भी  व्यक्ति  को  इजाजत  नहीं  दी  है  ।

 *
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हु  ।

 )
 ee

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  को  भी  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हू  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  :  निष्पक्षता  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  निष्पक्षता  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  जो  कोई  बात  मेरे  सामने  आती

 तो  मैं  फैक्ट्स  मंगाता  हू  जब  तक  फिट्स  न  तब  तक
 मैं

 निर्णय  कैसे
 कर

 सकता

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  फिर  मेरी  बात  में  बाधा  डाल  रहे  हैं  ।

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  मुझे  डाल  रहे  मैं  किसी  ऐसे  स्थगन  प्रस्ताव

 पर  जिसकी  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  उनपर  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हू  ।  मैं  कह  रहा  ह

 कि  मुझे  सुचना  इतनी  करनी है
 ate  तथ्यों  की  जांच  करनी  सभा  में  कई  एक  बातें  कही  जातीਂ

 लेकिन  उनकी  सभ्यता  को  जाने  बिना  मैं  उनके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कह  सकता  हु  ।  मैंने

 तथ्यों  के  लिए  पहले  ही  लिखा  है  ;

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  समझते  क्यों  नहीं  है  ?  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत में

 सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  मैंने  किसी  को  भी  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  मैं

 फिट्स  को  कॉरपोरेट  करवा  चाहता  हु  ।  मैंने  फिट्स  मंगवाए

 संसदीय  छेल  तथा  निर्माण  भौर  आवास  मंत्रो  बूटा  मैं  आशा

 करता  हू  कि  माननीय  सदस्य  की  बातें  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  जा  रही
 मापकों  ऐसा  रहना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  पहले  ही  ऐसा  कह  दिया  है  ।  एक  भी  शब्द  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।

 =  विकल 'ान्यागाए  N,N  S|
 a  ofc ba  Su* **कार्यवाही-वृत्तांत  मलित  नहीं  किया  गया  ।
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 eee

 श्री  बूटा  fag  :  यह  सभा  की  कार्यवाही  का  अंग  नहीं  बन  सकती  |

 meat  महोदय  :  मैंने  उन  श्रीमन्‌  को  बोलने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सदस्य  क्या  कर  रह ेहैं  ?  श्री  मैंने  आपको  बोलने  की

 अनुमति  नहीं  दी  मैंने  श्री  राजेश  पाइलट  को  बोलने  की  अनुमति  दीं  है  ।

 थी  राजेश  पाइलट  :  मेरे  प्रश्न  हैं  ।  मेरा  पहला  प्रश्न  यह  है  कि

 मैंने  एक  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  कि  उत्तर  भारत  में  शीत  लहर  चलने  से  काफी

 फसल  को  नुकसान  पहुंचा  है  |

 भविष्य  महोदय  :  ag  मेरे  विचारधीन  है  ।  अप  मुझ  से  मिल  सकते  हैं  ।

 श्री  राजेश  पाइलट  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  सभा  में  लड़ाई-झगड़े  से  दिन-प्रति-दिन

 सभा  लोक  तांत्रिक  परम्पराओं  का  हनन  होता  जा  रहा  है  ।  जो  संसद  सदस्य  नियमों का  पालन

 नहीं  वे
 दल  में  भी  चुनावों  में  हेराफेरी  करते  इस  ge  पर

 भी  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 मगर  आप  विधान  सभा  के  बारे  में  किसी  सदस्य  के  द्वारा  लगाये  गये  आरोप  की  अनुमति  देते

 हैं  तो  आपको  उनके  द्वारा  सही  गई  बातों  को  भीਂ  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किये  जाने

 अनुमति  देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आरोप  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  यह  समाचार  पत्र  की  रिपोर्टो

 जिसकीਂ  मुझे  पुष्टि  करवानी  हैं  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  लेकिन  उन्हें  स्पष्टीकरण  देने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  वह  मुझे  स्पष्टीकरण  क्यों  देंगे  ?  मैं  इसे  राज्य  सरकार से  प्राप्त

 करूगा  |

 wat 4  aq, (44,  Gl दो श्री  मनो  राम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  बातें  मैं  भाप  से  कहना  चाह  गा

 एक  तो  यह  कि  शीत  लहर  भौर

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे
 नोटिस  दे  दीजिए  ।  उन्होंने  कहा  कि  दिया  भाप  भी  दे

 भाप  का  भी  ले  लंगा  |

 श्री  मनोराम  बागड़ी  :  दूसरी  बात-मुझे  दिल्‍ली  पुलिस  यूनियन  की  तरफ  से  पत्र  मिला

 नन
 a

 ae
 कार्यवाही-वृत

 तत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 उसके  अन्दर  खाद्य  ऐसे रा  9५  SU  भी  लिखे |  दि  दि  हैं  जिसमें  ag  कहा  है  कि  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  ने  तीन

 सिपाहियों  को  मुअत्तल  कर  दिया  है  ।  उन्होंने  लोक  संभा  अपील  भी  की  है  कि  सिपाही

 जेसे  गरीब  लोगों  को  मुअत्तल  न  करें

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  साथियों  से  बात  कर  लीजिए

 atl  सनी राम  बागड़ी  बी  रियों  व्यक्तियों  के  चिशेषधिकार  az t

 )

 आप  अपने  साथियों  प अध्यक्ष  महीं  कर  लीजिए  ।  हाउस  की  हालत

 देखिए  |

 व्यवधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  पोजीशन  यह  है  fe  मेरी  नोटिस  में  बात  मैंने  अपने

 सेक्सी  जनरल  भर  बाच  ए  ड  ars  आफिसर  को  कहा  कि  एंक्वायरी  sty  उन्होंने  इन्क्वायरी

 की  और  जिसके  ae  चीज  होगी  agl  tana  उनके  खिलाफ  ले  सकता  है  ।  रा  नाम  कहीं

 गलत  छप  गया  है  ।  यह  एक  विभाग  यह  मेरे  अधीन  भी  नहीं  हमारे  वाचक  ड  चाड  के

 आफिसर  नहीं  थे  और  उनको  मैं  कर  भी  नहीं  सकता  |  यह  मेरा  काय  नहीं

 थ्रो  इज़्ज़त  जप्त  कुछ  दिन  पहले  आपने  हमें  आश्वासन  दिया  था

 feta  मंत्री के  कथित  वक्तव्य  के  बारे
 में

 सत्यता  या  नाही  भारी  प्राप्त

 करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  पहले  ही  यह  प्राप्त हो ी  चुका  है  ।  मैं  अपने  बात  करूगा ।

 श्री  जीत  गुप्त  :
 क्या  यह  अपको  प्राप्त  हो  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हों  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  कबा  आप  भा  को  सुचित  करेंगे  ?

 श्री  सनी रास  बागड़ी  :  आपने  नहों  कि

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  वह  स्वीकर  नहीं  किया  .  बात  खत्म  हो

 गई 1

 थी  राम  विलास  पासवान  :  अप  क्यों  नह  कीजिएगा  ?  मम्बर  के  ऊपर  यदि  को ई

 ज्यादती  होगी  तो  कौन  करेगा  ?  arg हमेशा  wer  है ंकि  मैंने  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  इतनी  गरमी  में  पात  करते  हैं  ।  मेरी  बात  सुनिए  ।  हरएक  बात
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 विधान  और  कानून  के  हिसाव  से  होतो  है  ।  जब  आप  गरम  हो  जाते हैं
 तो  उसमें  सारी  बात

 बिगड़  जाती  है  ।  गर्मी  में  सारी  बात  बिगड़  जाती  है  ।  हमने  कुछ  विधान  और  धाराएं  बनाई

 उन्ही  के  अनुसार  कार्यवाही  होती  है  ।  मैं  कहता  हू  किसी  अपने  हिसाब  से  पह

 अपना  कर  रहा  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  आपने  भेजा  सेक्रेट्री  जरनल  को  सेक्रेट्री  जरनल  ने  फाइंड

 आट  किया  ।  उसमें  चाहे  एस०  पी०  कीਂ  गलती  हो  चाहे  सिपाही  की  गलती  हो  ।

 eee  )  ae

 ् अध्यक्ष  महोदय  :  इसलिए  कह  रहा  द
 और  क्या  कह  रहा  हਂ  ?  at  कह  रहा

 g

 12-13

 सभा  पटल  रखे  गये  पत्र

 बोनस  dag  1983  और  उत्प्रवास  1983

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  बीरेन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर

 ह

 (1)  बोनस  संदाय  1965  घारा  38  भी  उपधारा  (3)  के

 अंतगर्त  बोनस  संदाय  1983  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रजी
 ,

 जो  21  जनवरी  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  aro  क०  Fro  251  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  7796/84]

 (  }
 )

 उत् प्रवास  1983  की  धारा  44  के  अन्तर्गत  उत् प्रवास

 1983  की  एफ  प्रति  तथा  अंग्रे
 जी  ,  जो  30

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का ०  ato  94]
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  eto
 7797/84]

 बंगाल  कीट्स  एण्ड  कार्यालय  टिकट  कलकत्ता  के  बर्ष  1981-57  क
 कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  allan  प्रतिवेदन  और  उपरोक्त  संस्थान  के  व न

 1982-83  का  दोषी  प्रतिवेदन  तथा
 लेखा परी  गीत  लेखों  की  सभा  पर

 रखने  में
 हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  वसन्त  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हू  :
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 aft थ्  dag  o<  6  की  धारा (1)  कम्पनी  aidan,  1956  के  616m  को  उपधारा  (1)  के

 अंतगर्त  निम्नलिखित  wart  ar  CUaTh  प्रति  तथा  ta  जी

 के  वर्ष
 )

 गाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  कलकत्ता

 1981  82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  का  वर्ष

 1981-82  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [wats a में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  cio
 ०.  7798/84

 (?)  बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  के वर्ष  1982-

 83  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखा-परीक्षित  लेखाओं  को  लेखों-वह

 की  समाप्ति  के  बाद  9  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर

 न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भग्न  जी

 तथा

 [ wearaeT  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  cto  7799/84]

 अन्तर्राज्यीय  प्रवासी  कमंकार  तथा  सेंदरा-दस्तों  का  )

 1979  के  wana  अधिसूचना

 भ्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  धर्धवी  मैं  अन्तर्राज्यीय  प्रवासी

 1979  की  घारा  35  को कर्मकार  तथा  सेवा-शर्तों  का  अधिनियम

 उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  भधघिसुचना  संख्या  सा०  का०  fro  53  तथा  भंवरे  जीਂ  संस्करण

 जो  4  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  जिसमें  4  1980

 की  अधिसूचना  संख्या  aro  का०  नि०  514  (#)  का  शुद्धि-पत्र  दिया  गया  कीਂ  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हु  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  7800/84]

 राज्य  सभा  से  संदेय

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  सूचना  सभा  को

 देनी है

 कि  राज्य  सभा  ने  3  मान  1984  को  अपनी  बैठक  लोक  सभा

 22  दिसम्बर  1983  को  पारित  तेल  क्षेत्र  कौर
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 16  1905  अनुदानों  की  अनुकरण  मांगें  1983-84"

 संशोधन  विधेयक  1983  को
 निम्नलिखित  संशोधनों  सहित

 पास  किया  है  ।

 अधिनियमन  सूत्र

 1.  कि  पृष्ठ  पंक्ति  1,  चौंतीस
 {aa WJ -_

 के  Fat  पर  ATTਂ
 प्रतिरक्षा  पिल

 किया  जाए  ।

 खण्ड  1

 2.  कि  पृष्ठ  1,  पंक्ति  4  संस्करण  1983  के  स्थान  पर
 1984  प्रतिस्थापित

 किया  जाए  ।

 अतः  राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  ath  संचालन  नियमों  के  नियम  128  के

 उपबंधों  के  अनुसरण  मैं  उपरोक्त  विधेयक  को  इस  अनुरोध  के  साथ

 लौटाता  हू  कि  लोक  सभा  की  इन  संशोधनों
 से  सहमति  की  सुचना  इस

 सभा  को  दी  जाए  ।

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कायें  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के

 उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  3  1984  को  अपनी

 बठक  में  पारित  लोक  सम्पत्ति  नुकसान  निवारण  furs,  1984  की  एक

 प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ  है  ।

 ह

 तेल  क्ष  त्र  विनियमन  तथा  विकास  शोधन

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  तेल  क्षेत्र  और  संशोधन

 1984  को  सभा-पर्पल  पर  हु  ।

 ह

 लोक  सम्पत्ति  नुक़सान  निवारण  विधेयक

 राज्य-सभा  द्वारा  संशोधनों  सहित  लौटायें  गये

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 महासचिव
 मैं

 राज्य  सभा
 द्वारा  यथापारित  लोक  सम्पत्ति  नुकसान  निवारण

 1984,  भा  सभा-पटल  पर  रखता  हू
 r

 नन  नन

 शयन  लों  कौ  अनुपूरक  मांगें  1983-84

 रेल  मंत्री  ए  बो  ए०  गनो  खान  :  मैं  वर्ष  198  3-84  के  बजट
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 लाभों  के  पर्दों  सेब  धी  संयुक्त  समित  6  मान  1984

 के
 संबंध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  दर्शाने  थाला  एक  वितरण  तथा  भ  ग्रे  जी

 प्रस्तुत  करता  हु  |

 अतिरिक्त  भ्र नुवान ों  को  मांगें  1981-82

 रेल  मंत्री  To  बी  ए०  नौ  खान  :  श्री मन  मैंबर्ज़  1981-82  के  बजट

 के  सानिया ०४  गे  12  में  अतिरिक्त  want  मांगें  दर्शाने  एक  विवरण  तथा

 ye  at  संस्करण  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 लोक  लेखा  समिति

 प्रतिवेदन

 थ्री  सरन सुनील  wan  कलकत्ता  उत्तर  मैं  प्रत्यक्षकर-अनुद्धुत  इक्विटी  शेयरों  के

 गलत  eats  के  सम्बन्ध में  भारत  की  वह  1980-81  की

 रिपोर्ट  संघ  सरकार
 ;

 राजस्व
 ,

 भाग  2  के  परा  4.35  के  बारे  में

 लोक  लेखा  समिति  का  178  प्रतिवेदन  तथा  अग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 zg  |

 Ee

 लाभ  के  पदों  स  बंधो  सय  क्त  समिति

 प्रतिदिन

 श्री  जसोलुरहमान
 :  मैं  लाभ  के  पदों  संबंधी  संयुक्त  समिति  का

 8  वां  प्रतिवेदन  तथा  अग्रणी  प्रस्तुत  करता

 श्री  मनीराम  बागड़ी  पंजाब  मैं यह  राष्ट्रीय  ध्वज  करके  चलते हैं
 मिनिस्टर  की  तरह  क्या  यह  भी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इसको  लिख  कर  दीजिए  |

 )
 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :
 उनकी  अस  बबली  बैठी  उनसे  कहिए  वहां  उठाएं  |

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :
 असेम्बली  में  उठाएं  ।  मैं  कानून  तोड़ने  वाला  नहीं  हू  ।

 अध्यक्ष  सरोवर
 :

 अगर  आप  अपने  मन  में  जो  भर्जी  वह  चलाना  चाहें  तो

 यह  हाउस  |

 कार्यवाही-तात  में में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 16  1905  लाभों  के  पदों  संबंधी  संयुक्त  afaf  त

 jo  ——

 ...  .
 *

 wea  महोदय  :  मैंने  किसी  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सारी  बातें  आप  की
 देख

 अब  और  श्राप  चाहते

 हैं
 ?

 ..
 )

 *

 इस  समय  थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  ओर  कु  अन्य  सदस्य  तभी  छोड़कर  चले

 गय  |

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवती  :  श्री  गनी  खान  चौधरी  उपस्थित

 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 ca  Fafa
 मुझ  लिखित  में  प्राप्त  हो  गया

 थो  संसाधन  चक्रवर्ती  :
 श्री  गनी  खान  चौधरी  बैठ  हैं  और  पह  कह  सकते

 हैं  ।

 अध्यक्ष  विदेश  मंत्री  को  कहीं  जाना  उनके  कुछ  काम हैं  ।  उन्हें  अन्य  उपस्थित

 होना

 at  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  उसके  वह  कह  सकते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  प्राप्त  हो  गया  है  ।

 शी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  उन्हें  मना  करने  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उन्होंने  कहा  है  कि  मैंने  ऐसा  कोई  शब्द  नहीं  कहा  है  ।

 )

 उन्होंने  इसका  खण्डन  किया  है  ।

 थो  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  श्री  गनी  खान  चौधरी  को  कहने  दीजिए  उन्होंने  ऐसा  नहीं

 कहा है
 ।  भाप  उनसे  पुछ  कर

 एक  मिनट  में  इसे  सुलझा  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  नहीं  कहा  है  ।  भाप  और  ज्यादा  क्या  चाहते  g  ?

 ी  सत् यप साधन  चक्रबर्ती :  ag  सिफ  एक  मिनट  निकाल  कर  मंत्री  से  प्र

 करवा  ही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 ATfteT  पय  लोक  महत्व  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  6  1984

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  लिखित  रूप  से  प्राप्त  हो  गया  है  |

 भी  जयपाल  सिह  कश्यप  |

 12.16

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  mie  ध्यान  दिलाना

 संयत  राज्य  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  भर  बंगला  देश  सें  सेनिक  अड्डे

 स्थापित  किए  जाने  क  कथित  प्रयास

 श्री  जगपाल  fag  अध्यक्ष  मैं  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के
 निम्नलिखित

 विषय  की

 |  एक  घवबतन्य मोर  विदेश  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  बारे  में
 न्
 दं

 राज्य  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  भौर  देश  में  सेनिक  aes

 स्थापित  किए  जाने  के  कथित  प्रयास  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  ।

 fata  मंत्री  (tito ०  बी०  नरसिंह  अध्यक्ष  पाकिस्तान  कौर  बंगला  देश  में

 अमरीकी  सैनिक  अड्डे  और  सुविधाएं  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  खबरें  भारत  सरकार  ने

 देखी हैं

 जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  एक  अमरीकी  रिपोर्ट  में  इस  अ  शय  के  संकेत  थे  कि

 पाकिस्तान  सरकार  ने  यह  फायदा  किया  हैं  कि  फारस  की  खाड़ी  में  कतिपय  आकस्मिक

 स्थितियों  में  अमरीकी  विमानों  को  पाकिस्तानी  अड्डों  का  इस्तमाल  करने  देगा  ।  बदले  में

 पाकिस्तान  को  यह  फायदा  होगा  कि  अमरीकी  संयुक्त  आसूचना  भागीदारी  में  पाकिस्तान  को

 ष्त॑मान  सुरक्षा  सहायता  कार्यक्रम  का  लाभ  मिलता  रहेगा  और  उसके  सैनिक  कार्मिकों  को

 प्रशिक्षण  भी  मिलता  रहेगा  ।  जहां  तक  चंगला  देश  का  सवाल  कुछ  खबरों  से  ऐसे  संकेत  मिले

 हैं  कि  अक्तूबर  1983  में  बंगला  देश  के  राष्ट्रपति  की  संयुक्त  राष्ट्र  की  यात्रा  के  बाद  सयुक्त

 राज्य  अमरीका  की  ओर  से  चटगांव  और  सेंट  मार्टिन  द्वीप
 में

 नौसैनिक
 सुविधाएं

 हासिल  करने

 की  कोशिशें  की  गई  थीं  ।

 लेकिन  अमरीकी  अधिकारियों  ने  भारत  सरकार  से  यह  कहा  है  कि  अमरीका  ने

 पाकिस्तान  में  कोई  aes  या  सुविधाएं  नहीं  मांगी  हैं  और  बंगला  देश  में  ये  सुविधाएं  हासिल

 करने  में  उसकी  कोई  दिलचस्पी  नही ंहै  ।  बंगला  देश  की  सरकार  ने  भी  अपने  राजनयिक

 निधियों  के  माध्यम  से  इन  समाचारों  का  खण्डन  किया  है  कि  अमरीका  और  उनकी  सरकार  के

 बीच  नौसैनिक  सुविधाओं  के  बारे  में  समझौते  की  सम्भाना  है  ।

 हमने  इस  मामले  को  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  भी  उठाया  हाल  में  दोनों
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 16  199  )  भषिंलम्बनीय  लोक a
 महत्तर  के  विषय  को  भोर  ध्यान  दिलाना

 देशों  के  fate  सचिवों  की  अनौपचारिक  बातचीत  में  भी  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  इस  बात  से

 इन्कार  किया  है  कि  उन्होंने  अमरीका  को  कोई  अड्डे  दिए  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  नई  खंडों  पर  गौर  किया  है  att  यह  उम्मीद  जाहिर  करती  है  .  कि

 इन  खबरों  का  कोई  '  आधार  नहीं  होगा  ।  लेकिन  चुंकि  ag  मामला  धरत  के  लिए  सर्वाधिक
 न

 चिन्ता  का  प्रिय  है  इसलिए  सर्कार  ऐसीਂ  घटनाओं  पर  सावधानी  से  निगाह  दी  ।

 श्री  जगपाल  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  काल  अटेंशन  मैं
 समझ

 ता  हूं  पाकिस्तान  और  बंगला

 में  जो  हवाई  बस  बनाए  जा  रहे  हैं  वहीं  तक  सम्बन्धित  नहं  है  जातक  हमारे  परे  कांटिटेन्ट

 और  पुरी  दुनिया  की  सुरक्षा  से  यह  सवाल  जुड़ा  हुआ  है  ।  विदेश  मन्त्री  उ  ने  बड़ी  आसानी  से

 यह  जाव  दे  दिया  है  लेकिन  मैं  समज  ता  हूं  विदेश  मन्त्री  जीਂ  खुद  अपनी  सरकार  के  एक  दुसरी

 मंत्री  द्वारा  किए  गए  बयान  के  खिलाफ  बयान  दे  रहे  हैं  ।  रक्षा  मंत्रालय  राज्य  मंत्री

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  ने  16  को  कलकत्ते  बंगला  देश  में  जो  कुछ  हो  रहा  उसके

 बारे  में  बयान  दिया  था  जिसको  कि  मैं  बाद  मैं  पढ़  कर  सुनाई  गा  लेकिन  उससे  पहले  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  संजीदा  मटर  पर  भी  यदि  fate  मंत्री  जी  इस  प्रकार  का  जवाब  दे

 देंगे  तो  उससे  तो  न  केवल  इस  देश  बल्कि  इस  कांटिनेंटल  की  सुरक्षा  खतरे  में  पड़ेंगी  ।

 विदेश  मंत्री  जी  ने  जिस  ढ़ंग  से  जाव  दिया  है  उससे  var  लगता  है  कि  पाकिस्तान  के

 अन्दर  FAT  हो  रहा  है  उससे  शायद  वे  परिचित  नही ंहैं
 और  अगर  परिचित  हैं  तो  फिर  fata

 मन्त्री  जी  ने  इरादतन  इस  हाउस  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  थी  है  ।  मैं  विदेश  मंत्री  जी

 को  वह  बयान  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हूं

 कुछ  समय  से  समाचार  पत्रों  में  पाकिस्तान  द्वारा  अमरीका  को

 हथियारों  के  बदले  में  सैनिक  ass  बनाने  की  खबरें  लगातार  अखबारों  .  में  छपी

 ही  इस  रिपोर्ट  के  अनुसार  अमरीका  ने  पाकिस्तान  में  एक  कज  मिसाइल

 स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  थी  जिसका  उंद शय  अप लगा  rear
 के

 दक्षिण  में  संभावित  सोवियत  विस्तार  के  प्रभाष  को  रोकना  है  गो

 अध्यक्ष  महोदय  :  इती  बात  का  तों  जवाब  दियां  उन्होंने  ।

 शी  जगपाल  सिह  उसको  पढ़ना  जरूरी  है  इसलिए  पढ़  रहा  हूं  ।

 इसके  साथ  हीं  जनरल  जिया  उल  हक  ने  वाशिंगटन  में  शासकों  से  अधिक

 सुरक्षा  को  मांग  की  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  पाकिस्तान  को  ठोस  अमरीकी  सुरक्षा

 व्यवस्था  की  आवश्यकता  है  जो  पांच  सौ  विमानों  की  सप्लाई  से  भी  नहीं

 हो  सकती है  1

 इस्लामाबाद  में  सामाजिक  अध्ययन  की  पाकिस्तान  के  महानिदेशक
 ब्रिगेडियर  नूर  हुसैन  ने  स्पष्ट  रूप  से  अपने  विचार  व्यक्त  fy  हैं  ।  उन्होंने  कहा
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 ध् है  कि  पाकिस्तान  को  सबसे  अच्छे  और  आधुनिक  किस्म  के  अमरीकी  fant

 का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  भले  ही  उसे  aH  रिकी  को  सैनिक  ass  बनाने  की

 अनुमति  देनी  पड़े  ।

 अध्यक्ष  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  सदन  को  गुमराह  कर  र  हे  हैं  |

 बाकायदा  पेपर्स  में  आ  रहा  है  कि  बंगला  देश  में  क्या  हो  रहा  अभी  to  शेख  मुजिबुर

 रहमान  नी  बेटो  ने  भी  वहां  के  जनरल  इरशाद  के  खिलाफ  बयान  दिया  है  कि  उनकी  इजालत  से

 चित गांव
 भौर  एक  दूसरे  भायलेंड  में  बंस  बना  रहे  हैं  ।  जो  हमारे  देश  के  हित  के  विरुद्ध

 मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  अपनों  इसका  ज्ञान  न
 |

 मैं  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  उनको  किसने  यह  कहा  और  किनेके  पास  यह  fete  आई  है  कि  आप  इस  पर

 विश्वास  कर  बैठे  हैं  कि  पाकिस्तान  के  साथ  और  बंगलादेश  के  साथ  इस  तरह  के  अड्डे  बनाने

 का  कोई  इरादा  नहीं  आप  उनके  नाम  मैंशन  करिए  ?

 अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  ag  भी  जानना  चाहूंगा  कि  वादरा  के

 मेहदी-ए-कोए  पहाड़ी  पर  हवाई  भडडा [ज  बन  रह  है  या  नहीं  बन  रहा  पाकिस्तान  की

 सिलींटरी  फोसेंज  के  प्रोटेक्शन  में  कोई  सिविलियन  वहां  नहीं  जा  सकता  जहां  पर  कि  पहाड़ी

 qt  अड्डा  रहा  प्रैस  के  अन्दर  रिपोर्ट  भा  चुकी  अमरीका  का  कहना है

 पाकिस्तान  के  अन्दर  हवाई  अड्डा  बना  रहे  तो  वह  इसलिए  कि  पाकिस्तान  सोफस्टिकेटेड

 एल्ट्रावेपन्स  चलाना  नहीं  जानता  इसलिए  हम  वहां  उनको  इस  से  और  ज्यादा

 सीरियस  मामला  है  कि  अमरीका  की  कांग्रस  रंगन  सरकार  ने  प्रपोजल  भेजा  एक  विशेष

 कानूने  को  अटेंड  करने  के  लिए  ।

 हथियारों  का  पाकिस्तान  द्वारा  प्रभावशाली  इस्तेमाल  करने  के

 लिये  अमरीका  एक  छोटा  किन्तु  स्थायी  सैनिक  दल  taqfqa  रूप  मेंਂ  पाकिस्तान

 में  स्थापित  करना  चाहता  है  ।''

 रूप  यदि  छः  अथवा  उससे  कम  अमरीकी  सेन्य  दल  किसी

 देश  में  तैनात  किये  जाते  हैं  तो  कांग्रेस  को  इसकी  जानकारी  सरकार  के  लिये

 अनिवार्य  नहीं  लेकिन  यदि  इनकी  संख्या  से  अधिक  है  तो  सरकार  का

 इसके  लिये  क्राइम  a  का  अनुमोदन  प्राप्त  करना  अवश्यक  है  ।  अतः  रीगन

 प्रशासन  ने  कांग्रस  से  मांग  की  है  कि  पाकिस्तान में  सेना  तैनात  करने  और

 इसके  लिये  विदेशी  सहायता  अधिनियम  की  धारा  515  (1)  में  संशोधन

 जाये  ।'

 मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  विशेषतया  पाकिस्तान  के  अन्दर  हवाई  अड्डे  बनाने  के

 लिए  अपने  छः  भौर  से  ज्यादा  द्रास  को  वहा  ठहराने  के  लिए  एप्रूवल  भेजा  है  कि  इस  सैक्शन
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 ae  एप

 515
 (1)

 को  अटेंड  करो  यह  प्रस्ताव तव  में  मा  गया  है  कि  भ “40  @  को  इसका  ज्ञान
 है

 कि  ag

 किस  पर्पज  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  बिदेश  मंत्री  इतनी  असानी  से

 जवाब  दे  देंगे  ।  मैं  कहना  चहता  हूं  कि  इस  मुल्क  की  एकता  का  सवाल  है  और  सुरक्षा  का

 सवाल  पूरे  कान्ती  नेंट  का  सवाल  है  |

 बंगला  पाकिस्तान  को  तोड़ने  का  हमको  क्या  खामियाजा  मिला  है  ।  बंगला  देश

 को  नाबाद  कराने  में  हजारों  ama  नौजवान  मरे  गये  फ़िर  भी  हम  उनके  रिलेशन्स

 बनाकर  नहीं  रख  पाए  यह  सबसे  बड़ी  विफलता  है  ।  पाकिस्तान  में  कूप  पर  कप  हो  रहा  है  ।

 बंगला  देश  को  अपने  साथ  मिलाकर  नहीं  रख  सकते  हैं  ।  पाकिस्तान  के  साथ  जो  कुच  हो  रहा  है

 और  पाकिस्तान  हमारे  साथ  जो  कुछ  कर  रहा  यह  किसी  से  छिपा  हुआ  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हम  रूस  की  कोई  आलोचना  नहीं  करना  चाहते  हैं

 रूस  हमारा  दोस्त  है  ।  उनके  साथ  हमारे  दोस्ती  के  सम्बन्ध  और  ज्यादा  मजबूत  होंगे  ।  लेकिन

 पाकिस्तान  को  जो  मिसाइल  और  दसरे  हथियार  दिये  जा  रहे  हैं  उनसे  हम।रे  देश  के

 ऊपर  खतरा  बढ़  रहा  है  ।  मैं  माप  से  एक  प्रार्थना  करन  चाहता  हूं  की

 समस्या  को  हल  करने  के  लिये  एक  वार्ता  का  आयोजन  रूस-पाकिस्तान  और  हिदुस्तान

 के  बीच  किया  जाना  चहिये  जिस  से  समस्या  सुलझाई  जा  सकेਂ  और  1.७: सूसा  सेवायें  अफगानिस्तान

 से  वापस  जायें  ।  जब  तक  नहीं  होगा  हमारे  देश  पर  खतरा  बना  रहेगा  ।

 एक  तरफ  डी गोगा शिया  में  अमरीकन  बेस  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  डीगोगाशिया  इसमें  कहां  से  आ  गया  ?

 थ्री  जगपाल  सिह  इससे  जुड़ा  हुआ  है  ।  यहां  हिन्दुस्तान  की  फिरन-पालिसी  का  साल

 है  जो  पतणंया  हो  फेल  चुकी  है  ।  दुनिया  भर  की  ताकतें  हिन्दुस्तान  के
 1
 ISS for  पर  बड़ी  हुई  हैं  ।  श्री

 के०  पी०  सिंह  देव  ने  कलकत्ता  में  कहा  था

 श्री  के०  पी०  fag  देव  केन्द्रीय  रक्षा  राज्य  मंत्री  ने  आज  यहा  कहा

 देश  प्रेसिडेंट  का  यह  कथित  प्रस्ताव  की  अमरीकी  सातवें  बेड़े  को

 चिटगांव  बन्दरगाह  में  सुविधायें  प्रदान  करने  से  हमारे  इस  शांति  क्षेत्र  में  निश्चित

 रूम  से  ही  खतरा  बढ़  जाएगा  ।'

 इसके  मायने  हैं  कि  ve  खद  इस  बात  को  मान  रहे  हैं  कि  चटगांव  कौर  उसके  पास  कोई

 भाइलेड  हैं  जहां  यह  एस०  To  ने  अपना  बेस  बनाने  के  लिये

 कहा
 है  |  यह  स्पष्ट  रूप  से

 हिन्दुस्तान  कौर  इस  पीस-अाफ-जोन  के  लिये  खतरा  है  ।  जब  कि  श
 wat  जी  इस  way

 बिलकुल  उलट  बात  कह  रहे  चू  कि  अमरीका  ने  कह  दिया  है  इसलिये  कोई  खतरा  पाकिस्तान

 भौर  बंगला  देश  से  नह्टी ंहै  ।
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 $$

 अध्यक्ष  ATT  ay  मुल्क  की  विदेश  नीति  फेल  चुकीं  अमरीका

 दोनों  बड़ी  ताकतें  हमारे  पर  सवार  रूस  भी  अफगानिस्तान  के  मामले  को  लेकर

 हमारे  देश  की  सीमाओं  पर  आकर  खड़ा  है  ।  कामन  वेल्थ  के  जितने  मुल्क

 हैं  कोई  हमारा  दोस्त  नहीं  है  ।

 नब  मैं  एक  बात  जानना  चाहता

 अध्यक्ष  महिला  :  aa  बेठ  जाइये  ।

 श्री  जगपाल  सिंह  :
 कराची  के  पास  uftaeyਂ  बन्दरगाह  के  लिए  पाकिस्तान  भर

 अमरीका  का  समझौता  हो  चुका  जिसको  बनाने  के  लिए  30  करोड़  रुपये  की  प्रपोजल

 अमरीका  ने  दी  इसी  तरह  से  माला ''  का  बनाई  अड्डा  बनाने  की  स्वीकृति

 पाकिस्तान  द्वारा  दी  जा  चुकी  है  ।

 डा०
 सुब्रहमण्यम

 स्वामी  उत्तर  :  उन्होंने  मंत्री  से  ज्यादा  जानकारी  दे  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  एक  मंत्री  कीਂ  तरह  दिखाई  देते  हैं  ।

 श्री  पी०  बी ०  नरसिंह  राव  मेरा  विश्वास  है  कि  हम  लग  मेरे  मंत्रालय  की  अनुदानों

 की  मांगों  पर  चर्चा  करने  जा  रह ेहैं  भत  मैं  सभी  सदस्यों  से  सविनय  निवेदन  करूंगा  कि

 वे  फिर  से  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  विषय  पर  आ  जायें  क्योंकि  ये  सभी  चर्चाएं  हम  लोग  अनुदान

 की  मांगों  के  समय
 पर  कर

 सकते  हैं  ।

 वापस  विषय  पर  भाने  मेरा  पहला  वाक्य  स्पष्ट  है  ।

 पाकिस्तान  और  बंगला  देश  में  अमरीकी  सेनिक  अड्डे  और  सुविधाएं

 स्थापित  करने  की  संभानाओं  की  खबर  भारत  सरकार  ने  देखी  है  ।

 ग्रह  उन  सभी  रिपोर्टों  से  संबंधित  है  जो  कि  माननीय  सदस्यों  ने  विस्तारपूर्वक  पढ़कर

 सुनाई  ।  मैं  उन  सभी  रिपोर्टों  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  किन्तु  जब  उन्होंने  उन

 सभी  रिपोर्टों  को  पर  जोर  मैं  उन्हें  बताना  चाहूंगा  कि  उन  सभी  विवरणों  को  पढ़ने

 के  बाद  ही  यह  वाक्य  बनाया  गया  था  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  रिपोर्टों  के  बार  में  क्या  समझते  हैं  ?

 श्री  पी०  ato  नरसिंह  राब  यह  सभी  मैंने  आखिरी  पैट  में  कहा  है  ।

 भारत  सरकार  ने  रिपोर्टों  के  इन  खण्डनों  नोट  किया

 मैंने  कहा  है  कि  ये  सभी  संबंधित  सरकारों  दारा  नकारीਂ  गयी  हैं  |

 हमने  इन  खण्डों  को  नोट  किया  है  और  यह  उम्मीद  जाहिर  की  है  कि  इन  खबरों  का

 कोई  ATaTz  नहीं  होगा  ।
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 थी  चन्द्रजीत  यादव  (3  आप  राजनयिक  भाषा  में  बोल  रहे  हैं  ।

 भी  पी०  बी  नरसिह  राव  :  इसके  लिये  सोच  समझकर  भाषा  का  इस्तेमाल  करना  है  |

 मैं  इसे  राजनथिक  अथवा  राजनयिक  नहीं  कहता  |

 at  जगपाल  वास्तविकता  क्या है  ?  हो  गया  नहीं  यह  saa  लेकिन

 रिएलिटी  क्या  है
 ?  या  तो  ang  इन्कार  कीजिये  या  कहिए  कि  इस  तरह व श  स्थिति है

 श्री  पी०  ची०  नरसिंह  राव  :  मेरे  पास  जो  सुचना  है  वह  आपके  सामने  रख  रहा  हूं  ।

 अखबारों  में  जो  उसके  बारे  में
 हमने  पूछताछ  की  ।  हमसे  गया  यह  गलत  है  ।

 मैं  आपकों  ag  रिपो  कर  रहा  हूं  ।

 12.30

 (  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए )

 भो  जगपाल  सिह  तो  भाप  उनका  घीक्वार  कर  हैं  ।

 थीं  पो०  ato  नरसिंह  राव  :  यह  विश्वास का  सवाल  नह ंदीं  विश्वास  भर  अविश्वास

 एक  रिसपैक्टिड  चीज  होती  है  और  यहां  पर  जितने  सदस्य  बैठे  हुये  fat  सदस्य  विराजमान

 उनका  हर  एक  का  अपना  विश्वास  और  अविश्वास  हो  सकता है  ।  यह  सबल  इसके  संबंध
 नहीं हैं

 दूसरी  बात  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  ai  विभाग  द्वारा  कांग्रेस  से  ag  अनुरोध

 किए  जानें  का  प्रश्न  है  फि  उसे  पाकिस्तान  में  6  से  अधिक  सशस्त्र  व्यक्ति  dara  करनें  कीं

 अनुमति  दी  जाए  इस  बारे  में  स्थिति  यह  है  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  हाल  ही  में  यह  खबर

 थी  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  प्रशासन  ने  पाकिस्तान  सें  छः  से  अधिक  सशस्त्र  व्यक्ति  तैनात

 करने  की  अनुमति  मांगी  है  ।  समचार  पत्रों  के  अनसार  यह  नवीन  गतिविधि  है  और  एक  सेनिक

 अड्ड  की  स्थापना  संबंधी  रिपोर्टों  से  इसका  संबंध है  ।  यह  सही  नहीं  है  ।

 स्थिति  इस  प्रकार  हैं  कि  जिस  किसी  भी  देश  को  अमरीका  द्वारा  हथियार  सप्लाई

 किए  जाते  हैं  उन  सभी  देशों  में  वे  एक  प्रशासनिक  aT otra  स्थापित  करने  हैं  जो  कि  हथियारों

 की  सप्लाई  भारी  at  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  कांयं बा ही  है  और  इस  कार्यालय  को  सुरक्षा

 संगठन  कहा  जाता  है  ।  अमरीका  ने  जिन-जिन  देशों  को  हथियार  सप्लाई  किए  हैं  उन  सभी  देशों

 में  सुरक्षा  सहायता  कार्यालय  स्थापित  किये  हैं  ।  उन  देशों  के  नाम  एल  सेलवाडोर

 होरस  इत्यादि  |  माप  इस  व्यवस्था  को  जानते  यह  तथ्य  कि  तु  इस

 प्रकार  के  प्राधिकरण  के  लिए  मन रोध  वास्तव  में  सबसे  पहले  1983  में  रक्षा  विभाग  ने  सीनेट
 ens at  विदेश  सब  समिति  के  सामने  रखाय  i  क्योकि  जब  कभी  भी  6  से  ater  सशस्त्र
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 व्यक्तियों  ahi  आवश्यकता  होती  तो  नियमानुसार  कांग्रेस  को  निवेदन  करना  पढ़ता  है

 कांग्रस  को  ही  इजाजत  देनी  होतीਂ  है  ।  यह  अनुरोध  किए  जाने  के  संदर्भ  में

 भूमि है
 |  west  से  जुड़ी  हुई  थी  |  यह  संबंद्ध  सही  नहीं  प्रतीत  होते  हैं  ।  यह

 सहायता  संगठन  के  सम्बन्ध  में  है  जो  कि  इन  देशों  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा

 हथियार  सप्लाई  किए  जाने  फे  फलस्वरूप है
 ।  स्थिति  यह  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नीलालोहितादसन  नाडार  ।

 ait  जगपाल  सिंह :
 मैंने  एक  सवाल  कौर  उठाया  था  लेकिन  उसका  जवाब  नहीं  आया

 मैंने  वेतन  किया  है  कि  महेन्दर-ए-कोह  पर  जो  अड्डे  बनाने  की  बात  बह  बना  है  या  नहीं

 बना  इसके  बारे  में  सरकार  FT  क्या  कहना  है  ।

 श्री  पी०  वो०
 नरसिंह  राव :

 कोई  अड्डा  बनने  या  न  बनने  से  इस  कालिंग  टेंशन

 का  क्या  संबंध  हो  सकता  है  ।  अपने  वेस  की  बात  arta  फंसीलिटी  की  पूछी  लेकिन

 भांपने  हवाई  अड्डे  की  वात  इस  कलिंग  स्टेशन  में  नहीं  पूछी  ।  हर ए एक  मुल्क  अपने  इलके  में

 जितने  चाहे  हवाई  अडडे  बना  सकता  है  |

 भी  जगपाल  सिह  अमरीका  को  भी  यह  फैसिलिटी  है
 ?

 व्यवधान

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  नीला लोहित  हसन  नाडार  ।

 माननीय  मंत्री  जी  का  इस  विषय  में श्री  go  नीलालोहितादसन  राडार

 वक्तव्य  farm  दिखावा  है  ।  कितनी  ही  खबरें  प्रकाशित  हुई  मंत्री  जी  के  स्वयं  के

 पास ब  सी  अखबार  की  खबरें  हो  सकतीਂ  हैं  ।  मैं  उन  सभी  खबरों  को  समय  की  कमी  के

 कारण  पढ़ना  नहीं  चाहूंगा  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय :
 माननीय  सदस्य  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  अलावा  जो  कुछ  भी  कह  रहे

 हूँ  वहू  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 शी  To  नोलालोहितादसन  नाडार  :  अगर  नाप  मन्त्री जी  का  बहुत  व्य  ध्यानाकर्षण

 शुरू  से  लेकर  अन्त  तक  तो  आप  देख  सकते  है ंकि  भारत  सरकार  अभी  भी  रिपोर्टों  तथा  आशाओं

 पर  विश्वास  रखती  है  ।  पिछले  कई  महीनों  a  वर्षों  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान

 में  भट्ट  बनाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  खबरें  थीं  ।  हाल  ही  में  हम  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का

 बंगला  देश  में  भी  अड्ड  बनाने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  समाचार  मिल  रहे  मैं  भापके  द्वारा

 माननीय  मन्त्री  जी  से  पछता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  के  पास  यह  निर्धारित  करने  के  लिए

 डी  किए  it  गया  ।
 _-_ **

 कार्य वा  ही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  न  कै  im
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 विश्वसनीय  cara है  कि  खबरों  अदाओं  पर  भरोसा  करने  की  बजाय  स्वयं  यह  पता  लगाए  कि

 भारतीय  उप-महाद्वीपों  में  क्या  हो  रहा  है  ।  गह  खबर  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  बंगलादेश

 में  नड्डा  बनाने  का  वास्तव  में  चकित  करने  वाली  बात  है  ।  जिसकी  हम  सभी  जानते

 बंगलादेश  में  चल  रहे  aft  संघर्ष  के  जो  भारत  महत्वपूर्ण  भुमिका  अदा  की

 थी ं।

 किन्तु  बंगला  देश  की  मुक्ति  के  बंगलादेश  में  एक  के  बाद  gad  सरकारों  के

 शासनकाल  में  हमारे  संबंध  बंगलादेश  के  पाथ  क्यों  खराब  हो  गए  ?  मैं  आपके  द्वारा  मन्त्री जी

 ः  पी से  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  भारत  सरकार  ने  कभी  अपने  राजनयिक  स्त्रोतों  अथवा

 और  तरीकों  से  उन  कारणों  का  पता  लगाते  की  कोशिश  की  है  कि  बंगलादेश  भौर  हमारे  संबंध

 कयों  बिगड़े  हुए हैं  ।  अथवा  क्या  कारण  हैं  कि  बंगलादेश  सरकार  को  भारत  पर  संदेह  है  ?

 जहां  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  हमें  पाकिस्तान  से  तीन  बार  लड़ाई  करनीਂ  पड़ी

 क्योंकि  पाकिस्तान  ने  तीन  बार  हम  पर  युद्ध  की  घोषणा  की  पकिस्तान  गुट-निरपेक्ष
 देश

 है  ।

 हम  अपने  आपको  T2-fa Tae  आन्दोलन  के  नेता  होने  का  दावा  करते  हैं  और  बिना

 कारी  जबकि  हम  समाचारों  तथा  आशाओं  पर  विश्वास  कर  रहें  पाकिस्तान

 वादी  ताकतों  के  नेता  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  अपनीਂ  भूमि  दे  रहा है  सेनिक  ag  के  लिए  दे

 रहा  है  ।  इस  बारे  में  भारत  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  .?

 ऐसी  रिपोर्ट  हैं  कि  इसी  महीने  में  पाकिस्तान  के  साथ  पुनः वार्ता  जारी  होने  वाली  है  ।  मैं

 माननीय  सन् त्री जी  से  जानना  चाहूंगा  FAT  यह  मामला  सरकारी  वार्ता  के  दौरान  qifazaray

 अधिकारियों  के  समझ  उठाया  जाएगा  |

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के सं निक  जड  सिर्फ  बंगलादेश  प्  पाकिस्तान  में  ही  हैं  ।

 भारत  के  चारों  भोर--डींगे  aft  बंगला  देश  दक्षिण  एशिया

 के  अन्य  भागों  में  भी  हम  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  अड्ड  देख  सकते हैं  ।  हम  संयुक्त  राज्य  मे

 रिका  के  सैनिक  अड्डों  से  घिरे  हुए  हैं  जिनका  हमारे  लिए  एक  भयंकर  खतरा

 मैं  इस  सदन  का  ध्यान  इस  बारे  में  aTaiga  करना  चाहता  हूं  ।  जब्  बंगलादेश  मुदित

 संघर्ष  के  दौरान  पूर्वी  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  हो  रहा  था  तो  संयुक्त  राज्य

 का  सातों
 बेड़ा  बंगाल  की  खाड़ी  में  आया  था  ।  सोवियत  यूनियन  के  साथ  हमारी  संधि

 रूस  संधि  तथा  सोवियत  यूनियन  का  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देने  के  कारण  संयुक्त  राज्य  का

 बेड़ा  हमारे  जलमार्ग  में  नहीं  भाया  ।

 x
 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  सैनिक  अड्ड  हमारे  चारों  तरफ  देखते  मैं  मानना

 चाहूंगा  कि  क्या  भारत  सरकार  सोवियत  यूनियन  के  साध  सच्  वो  ध Se  नार  च
 चला =

 मजबूत  करने  के  लिए
 ठोस  कदम  उठायेगी  |  सभी  यह  गाच

 ते  हैं  कि
 सोवियत  यूनियन  के  रक्षा  मन्त्री  भारत  में
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 भाए  हुए  हूँ  ।  मैं  क्या  हमारे  मन्त्री  जी  सोवियत  यूनियन  के  प्रतिनिधि  से  इस

 प्रकार  के  महत्वपूर्ण  first
 पर  वार्ता  करते  समय  इस  को  भी  गम्भीरतापूर्वक  लेंगे  |

 विभिन्‍न  स्थानों  में  साम्राज्यवादी  शक्तियों  को  तैनात  होने  देता  विश्वशांति--न  केवल

 भार  तीय  महाद्वीप  वरन्‌  पूरे  विश्व  को  चुनौती  है  ate  इसीलिए  ऐसी  चुनौती  सामना  करने

 का  एकमात्र  रास्ता  यही  है  कि  सभी  गुट-निरपेक्ष  देशों  को  विश्व  के  समाजवादी  गुटों  के  साथ

 मिल  जाना  चाहिए  ।  मैं  waar  चाहता  हू ंकि
 क्या  भारत  जो  स्वयं  गुट-निरपेक्ष

 आंदोलन  कां  नेता  होने  का  दापा  करती  इश  बारे  में  कुछ  पग  उठाएगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  मन्त्री  जी  अपने  विचार  व्यक्त  करेंगे  ।

 श्री  पी०  वो०  नरसिंह  राव  :  श्नीमन क  ।  इस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  मैं  माननीय

 सदस्य  के  प्रति  साभार  व्यक्त  करता  हूं  कि  उन्होंने  इस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  मुझे

 अपनी  सलाह  देकर  मुझे  किया  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  :  श्री  उस्तिनोक  की  यात्रा  के  बारे  में  क्या

 है
 ?

 श्री  पी०  वी०  नरसिह  राव  :  यह  एक  द्विपक्षीय  यात्रा  सामान्य  द्विपक्षीय  धरना

 मेरे  विचार से  इस  यात्रा  को  इस  ध्यान/कबण  प्रस्ताव  के  साथ  जोड़ना  उचित  नहीं है
 ।

 नाडार  द्वारा  उठाई  गई  पहली  बात  यह  मामला  पाकिस्तान  के  साथ  उठाया

 जाएगा  ।  जब  हमने  इस  मामले  पर  उनके  साथ  चर्चा  थी  याद  होगा  फि  चर्चा  के  लिए  हमारे

 पास  ही  दस्तावेज  हैं--एक  शांति  और  मित्रता  की  संधि  का  प्रारूप  और  दूसरा  दस्तावेज  है  जो

 सामान्यता  युद्ध  न  करने  समझौते  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ।  इन  दोनों  दस्तावेजों  का

 सावधानीपूर्वक  किया  गया  विश्लेषण  यह  स्पष्ट  करता  है  कि  उन  दोनों  दस्तावेजों  पर  चर्चा

 करते  समय  जिस  मुद्दे  को  हल  करना  वह  जो  अड्डों  इत्यादि  से  सम्बन्धित  प्रश्न  है  ।

 विस्तार  में  जाए  मैं  केवल  इतना  निवेदन  करता  हूं  कि  उन  मामलों  पर  निश्चित  रूप  से

 चर्चा  की  जाएगी  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  तिवारी  ।

 प्रो ०  के ०
 कके०  तिवारी  :  अध्यक्ष  मैं  इस  ध्यानाकषषंण  प्रस्ताव  को

 fara  शांति  के  व्यापक  परिप्रेक्ष्य  में  और  पूरे  विश्व  को  परमाणु  सर्वनाश  के  कगार  पर  जाने

 में  स/म्राज्यबादी  शक्तियों  at  आ  क्रमिक  भूमिका  के  संदर्भ  में  लेता  हूं  ।

 मैं  इसे  केवल  अमेरिका  द्वारा  हमारे  पड़ौस  में  शांति  स्थापना  के  प्रयास  के  रूप

 में  नहीं  लूँगा  लतीनी  अमेरिकी  देशों  में  साम्राज्यवादी  शक्तियों  द्वारा  आक्रमण  किया  गया  और

 यूरोपीय  देशों  में  और  क्लास  प्रक्षेपास्त्रों  की  स्थापना  की  गई  ।  मेरे  बिचार  लेबनान
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 पर  अमेरिका  द्वारा  किया  गया  पिछला  भाफ्रमण  तथा  हारना  की  खाड़ी  पर  आक्रमण  का  खतरा

 ऐसे  मामले  हैं  जो  इस  क्षत्र  में  शांति  और  स्थिरता  बनाए  रखने  से  सम्बद्ध  हैं  ।

 मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  मन्त्री  महोदय  ने  देशਂ  अथवा  स्मारक  सहमति  की

 जिनका  अमेरिकन  प्रशासन  ने  बार-बार  उल्लेख  किया  की  ओर  ध्यान  दिया  है  अथवा

 नही ं।

 फिर  विगत
 के  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  राष्ट्रपति  हो  जाने  के  बाद

 उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  फो  याद  दिलाना  चाहता  हू  कि  पाकिस्तान  को  सभी  प्रकार

 के  हथियार  दिए  गए  ।  चू  कि  हमारी  प्रधान  मंत्री
 ate

 सभा के
 अन्य  सदस्यों  ने  इसको

 स्पष्ट  किया  मैं  मामले  के  बिस्तार  में  जाना  नहीं  चाहता  हु  ।

 मैं  केवल  इस  क्षेत्र  में  अमेरिका  की  अन्त्र  स्तुति  और  भारत  के  पड़ौसी  देशो

 के  साथ  सुरक्षा  सम्बधी  करने  को  प्रयासों  की  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हू  ।  उसका

 अभिप्राय  बहुत  स्पष्ट  है  ।  अमेरिका  अपने  तमाम  विश्व  के  सामरिक  हितों  के  लिए  इस  क्षेत्र  का

 प्रयोग  करना  चाहता है  ।  पाकिस्तान  कौर  भीमरिका  के  बीच  सामरिक  सहमति  की

 waar  का  विभाग  किया  गया  है  ।  कौर  जब  मैं  सामरिक  सहमति  को  बात  करता  हू  तो  मैं

 सभा  को  यह  स्मरण  कराना  चाहता  ह  कि  यह  सामरिक  सहमति  केवल  दक्षिण  एशिया  atc

 हमारी  सुरक्षा से  हीं  सम्बद्ध  नहीं  अपितु  यह  फारस  की  खाड़ी  बहुत  से  पत्र  भी  सम्बद्ध

 3
 ke  ं  इसी'लिए  पाकिस्तान  अमेरिकी  साम्राज्यवाद  के  जाल  में  फंस  गया  है  और  इन

 अड्डों  और  स्थापित  किये  जाने  west  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  Ala  क्या  इस  बात

 से  इंकार  करेंगे  कि  सेना  को  पाकिस्तान  में  dia  फैलाव  को  प्रयास  समूचे  क्षत्र  को  अपने

 अधिकार  में  रखने  और  खाड़ी  क्षेत्र  में  तथाकथित  अमरीकी  हित  साधन  करने  के  लिए  किए  जा

 रहे  हैं  मानों  खाड़ी  देश  अमरीकी  साम्राज्यवाद  भी  निजीਂ  सम्पत्ति  हों  ।

 पकिस्तान  उप-महाद्वीप  का  एक  भाग  था  किन्तु  अमेरिका  ने  एक  नयी  धारणा

 बनायी  है  कि  पाकिस्तान  अब  पश्चिम  एशिया  का  भाग  है  क्योंकि  जैसा  कि  वे  कहते  पश्चिम

 एशिया  में  उनके  असुरक्षित  हैं  ।  किन्तु  मैं  सभा  को  याद  दिलाना  चाहता  g  कि  इंस  क्षेत्र  में  किस

 सेनाਂ  के  fer  फैलाव  की  अफगानिस्तान  में  तथाकथित  रूसी  हस्तक्षेप  से  काफी  पहलें

 जानना  चाहता  हु  कि  क्या  ag  सच  नहीं  है  कि  THAT  सेंट्रल  कमांड  कोसें 2.0  जिसका  काय

 की  हैं  मैं  मंत्री  महोदय  सैयद  भी  क्षेत्र  आजकल  बढ़कर  इंस  क्षत्र  के  उन्तीस  देशों  तक
 हो

 गया

 हिन्द  महासागर  का  पूरा  उत्तरी-पश्चिमी
 जिसमें

 पाकिस्तान  भीਂ  शामिल है

 गौर  पाकिस्तान  इस  क्षेत्र  में  अमेरीकी  हित  सुरक्षा  ar  स्व-उद्घाटित  शक्ति  स्तम्भ  गत

 ad  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ने  अमेरिका  में  कहा  कि  पाकिस्तान  फ़ारस  की  खाड़ी  के  पिछले
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 विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 द्वार  का  पिछवाड़ा  है  और  यदि  पाकिस्तान  हीਂ  सुरक्षित  नहीं  तो  अमेरिका  के  लिए  फा  रस

 की  खाड़ी  भी  सुरक्षित  नहीं  रहेगी  ।

 यह  दृश्य लेख  है  कौर  इसीलिए  इस  क्षेत्र  में  एक  महाशक्ति  घुस  बैठकर

 अमरीकी वाद  को  gaat  करने  का  प्रयाप्त  कर  रही  है  अत्यन्त  आधुनिक  हथियारों  की

 भधाधं ध
 सप्लाई  के  द्वारा  इसका  में  अस्थिरता  पैदा  करके  सारे  विश्व  पर  अपनी  आधिपत्य

 और  प्रभुत्व  स्थापित  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  जब  इस  क्षत्र  थें  इस  प्रकार  की  बातें  ढो

 रहटी  हैं  तो  यह  देश  कसे  असावधान  बना  रह  मकता  है  या  कसे  उस  पर  व्यापक  प्रतिक्रिया  नहीं

 होगी  ।  मैं  प्रशन  g  दि  माननीय  मंत्री  समय-समय  पर  और  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  हुम

 सौभाग्यशाली  हैं  जो  इन  जैसा  विद्वान  और  समझदार  मंत्री  हमें
 मिला  है  जो  प्रधान  मंत्री  की

 भांति  आग्रह  करते  रहे  हैं  कि  इस  द्वितीय  शील  युद्ध  का  सा  वातावरण  बना  के  इस  पूरे  क्षेत्र  में

 अस्थिरता  की  स्थिति  पैदा  की  जा  रही  है  ।  द्वितीय  शीत  युद्ध  अमरीकी  साम्राज्यवाद  द्वारा

 हमारी
 दहलीज  तक  लाया  AL  चुका  है  और  इसमें  तेजीਂ  भा  रही  है  ।

 इसीलिए  हमारी  व्यवस्था  हमारी  को  aferz  करने  का  प्रयास  कर

 रही  है  और  हमें  चारों  ओर  से  तनाब ग्र  स्त  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  और  भारत  सरकार  का  ध्यान  इस  दुश्यलेख  में  आणविक

 हथियारों  की  भोर  आकृष्ट  करना  चाहता  हु  ।  यहां  तक  कि  भ्र मेरी का  के  राज्य  सचिव  टी

 माफ  tec)  श्री  शल्य  चीन  के  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत  करने  के  लिए  बीजिंग  गए  कि

 उनको  पाकिस्तान  को  arias  जानकारी  नहीं  देनी  चाहिए  |

 हाल  ही  डा०  ए०  व्यू ०  खान--जो  की  नाभिकीय  नीति  के  निर्माता हैं

 मौर  जिन्होंने  यूरोप  के  कुछ  देशों से  बहुत  से  रहस्य  चुराए  अभी  हाल  में  एक  वक्तव्य

 में  घोषणा  की  फि  हमने  यूरेनियम  को  समृद्ध  करने  की  क्षमता  प्राप्त  कर.ली  है  ।  उन्होंने  कहा

 कि  ऐसी  क्षमता  प्राप्त  कर  लेने  बाले  देशों  में  हमारा  देश  छठे  स्थान  पर  है  ate  युरोप  ने  जिस

 क्षमता  को  पानी  में  20  aq  हमने  उसे  केवल  7  ag  में  ही  विकसित  कर

 लिया  1

 मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  पिस्तान  के  पास  भी  आणविक  हथियार  हैं  ।  इस  सम्बन्ध

 में  एक  समानान्तर  उपहार  है  ।  हिरोशिमा  पर  फेंक  गये  बस  का  परीक्षण  नहीं  किया  गया

 था  ।  इसी  इजराइल  के  मामले  बताया  जाता  है  कि  उनके  पास  बहुत  बड़ी  ara tray

 है  यद्यपि  उन्होंने  अभी  तक  उसका  कोई  सेनिक  परीक्षण  नहीं  किया  है  ।

 अमेरिका  जौर  पाकिस्तान  के  बीच  भी  ऐसा  हीं  सहयोग  इस  क्षेत्र  कौर  इस  सामरिक  सहमति

 में  पाकिस्तान  को  भ  श्री  देश  के  रूप  में  उभारा  जा  रहा  है  अभी  हाल  ही  में  चीन  के  राष्ट्रपति
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 भी  अब  उस  स्मारक  समति अमरिका  गए  हुए  थे  ।  वहां  उन्होंने  war  कि  च

 aren frais Coy  के  लिए  का T feta  है  और  हथियार  तथा  सेनिक  जानकारी  चीन  को  दी

 जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  यह  सब  बात  सामा  चर्चा में  सकते हैं  |

 =—perrr  corr  द्लोनना प्रो०  के  न् |: नू  तिवारी :  हमें  इस  बारे  में  लापरवाह  नहीं  BET  ये  महत्वपूर्ण

 मामले

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 वे  बहुत  वर्ण  मामले  हैं--चाहे  वे  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  से  सम्बद्ध

 हो  या  नही ं।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :
 श्री मन  आप  उनके  विचार-प्रवाह  में  बाधा  मत  डालिए  |

 कृपया  मेरीਂ  बात  सुनिए  |

 प्रो ०  के०  तक  तिबारी  :  उपाध्यक्ष  पाकिस्तान  को  कैसे  हथियार  दिये  जो  रहे

 हैं  शनी  रीगन  की  कृपा  से  पाकिस्तान  की  सेना  में  एक  उत्साह  प्रचलित  हो  रहा

 किन्तु  ag  पांचवे  दशक  से  ही  शुरू  हो  गया  था  ।  अब  भी  वहीं  दृश्य  हुआ है  ।  हाल

 ही
 मैं  मैंने  एक  रिपोर्ट  देखी  थी  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  जो  देश  अमेरिका  के  पक्षघर  नहीं  है

 उन्हें  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  द्विपक्षीय  सहायता  का  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा  |

 इस  मामले  में  भारत  hy  स्थिति  बिल्कुल  शून्य  है  ।  इसीलिए  अमरीकी  सस् राज्य बाद

 का  आक्रमण  क्यों  बढ़ता  है  बंगाल  देश  में  सैनिक  अड्डों  के  बारे  हाल  ही  में  मंत्री  ने

 इसे  स्वीकार  किया  मेरी  धारणा  यह  है  |  मैं  इस  पर  बाद में  अपने  विचार  रख  गा  जरनल

 इरशाद  ने  परसों  एक  वक्तव्य  दिया  कि  सोवियत  संघ  उनकी  सरकार  को  अस्थिर  करने  का

 प्रयास  कर  रहा  है  ।  पह  इस  बात  को  महत्व  गया  ।  जब  वे  अमेरीका  में  थे  तो  वहां

 उन्होंने  उच्च  स्तरीय  वार्ता  की  थी  भौर  एक  समझौता  हुआ  था  जिसमें  बंगलादेश  सातवें  बेड  के

 विमानों  के  लिये  पर  गांव में  अपालक ली  में  उतारने  और  ईधन  देने  की  सुविधाएं  देगा

 या  तथा  अमरिका  के  स्थायी  अड्डों  बनाने  लिए  ae  मार्टिन  भौर  एक  अन्य  द्वीप  का  अधिग्रहण

 किया  जाएगा  |

 ये  बातें  हो  चुकी  यदि  आप  मुझे  अनुमति  दें  इस  समाचार  को  प्रमाण  सिद्ध

 करने  के  लिये  में  सम्बद्ध  नाम  भी  बता  सकता  हू  मैं  नाम  पढ़कर  पश्चिमी  प्रशांत  महासागर  में

 अमेरिकी  सेता  के  कमाण्डर  जरनल  जेम्स  ली  ने  14  फरवरी  को  5  दिन  थी  बाग्लादेश  की  यत्र

 की  थी  और  उन्होंने  वहाँ  के  रियों  के  साथ  चर्चा  की  थी  उसर  बाद  जनरल  इरशाद
 मरीज़ा  की  पात्रा  पर  गये  मौर  जरनल  इरशाद  की  के  बाद  वरिष्ठ  एशिया  प्रशांत

 कमांड  के  3  व  ठ  ark er  aceh  aac  ———  ror AIG  आए थे
 = ठ  ATT  ATT  जानवरों  के  मधम  bs  ash  में  इसके  बाद  हू
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 भषिलम्बनीय  लोक  मह्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  6  मान  1984

 इस  पर  सहमति  हुई  कि  सट  मार्टिन  तथा  समीप  के  अन्य  द्वीप  अमरीका  को  ase  स्थापित

 करने  के  लिए  दे  दिए  जाए  इस  सम्बन्ध  में  यह  स्थिति  है  ।

 और  बाद  मैं  श्रीलंका  का  उल्लेख  भी  किया  सभी  ओर  से  अमरीकी  अड्डों  से  घेरा  जा

 रहा  है  ।  यह  सब  अमरीकी  हितों  की  सुरक्षा  के  नाम  किया  जा  रहा
 है  ।

 अतएव  जेसा  कि  प्रधान  मंत्री  तथा  विदेश  मंत्रीद्ारा  यह  कई  अवसरों  पर  स्पष्ट  फिया  जा

 चका  कि  हमें  घास्तविकल  का  सामना  करना  है  भौर  दुर्भाग्यवश  अप  गानिस्तान  का  मामला

 यहां  उठाया  गया  हैं  और  मांग  की  गई  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  माननीय  मंत्री  अपने  पहले  ही  सर्पिल  कर  चुके  हैं  कि

 इस  मामले  में  भाम  चर्चा  की  बात  न  करें  ।

 प्रो  के०  रेण  तिबारी :  ठीक  श्रीमन्‌  ।  लेकिन  समाचार-पन्न  से  एक  लेख  का

 उद्धरण  देने  की  अनुमति दें  जिसमें  इलिनोइस  सिश्विशालय  के  प्रो०  स्टीफन  कोहेन  ने  कुछ

 कहा है  ।  इससे  अमरीका  की  सार्मार्कत  तथा  इस  क्षत्र  को  घेरने  का  उनका  बोध  स्पष्ट  हो

 जाएगा  जिससे  हमारे  देश  की  सु  क्षा  को  खतरा  पदा  हो  गया  जिससे  देश  अस्थिरता  में  यहां

 उसे  उद्धत  करना  हू

 के  लिए  इलिनोइस  विश्वविद्यालय  के  प्रो  ०  स्टीफन  कोहेन  कहते

 हैं  कि  पाकिस्तान  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जिनका  अस्तित्व  ही  अनिमित्त

 वधवा  पर  संदेह  किया  जाता  है  और  सुरक्षा  के

 साधन  अपर्याप्त  हैं  ।  ये  देश  लुप्त  नहीं  होंगे  और  न  ही  उनकी  उपेक्षा  की

 जा  पकती  लाइव  दक्षिणी  को  रिया  पत  पल  दक्षिणी  avatar  की

 पाकिस्तान  के  पास  क्षमता  परमाणु  शक्ति  बनने  की  क्षमता  है

 विश्व  के  सामान्य  संतुलन  को  भाषित  करने  को  क्षमता है  यह  केवल

 विघटन  से  ही  और  अन्त  में  वह  ऐसी  सामरिक  भौगोलिक  स्थिति  में  है  कि

 भारत  की  खाड़ी  के  मुहाने  पर  fara  के  तीन  विशालतम  देशों  से  घिरा  हुआ uN
 ।

 आज  स्थिति  यह  है  ।  इसलिए  अमरीकी  हम।रे  देश के  इद-गिने  अड्ड  स्थापित

 समपत्ति  ut करने  में  बहुंत  afa  रखते  हैं  तथा  पाकिस्तान  को  भारत  के  पण  ल  *11  ९  न  प्  Tq  का  एक  भाग

 जो  fro ba  |  a  sory  ये बनाना  चाहते  भारत  जो  फि  शांति-प्रिय  देश  SU  ct  च्  |  aT  bal  निर्देश  तथा  शांति

 के  कार्य  में  अग्रणी  है  द  महासागर  तथा  दिमागों  माशिया  जीप-समह  में

 अमरी  का  के  अडडों  के  र  में  सभी  जानते  हैं  ।
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 इस  क्षेत्र  में अमरीका  के  21  अड्ड  हैं  ।  बौर  इस  सम्बन्ध  में  काफी  चर्चा  होती  रहती  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  कि  कया  अमरीका  प्रशासन  द्वारा  हिन्द  महासागर

 खाड़ी  दक्षिण  एशिया  क्षत्र  तथा  भारतीय  उप-महाद्वीप  के  करे  में  तेयार  हसीं  गई

 गव धारण भों  युद्धकारी  तथा  अकामक  इरादों  सहित  स्थापित  होने  की  अनुमति  दी  जाएगी  और

 इस  प्रकर  हमारे  देश  की  स्थिरता  को  जोखिम  में  ड्रिल  जाएगा  ?  क्या  माननीय  मंत्री  इसे

 स्पष्ट  करेंगे  तथा  यह  बताए गे  कि  इस  खतरे  क  जो  कि  हमारे  देश  की  सुरक्षा  के  सन्निकट

 वे  कसे  सामना  करेंगे  ?

 पी०  वो  नरसिंह  :  महोदय  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  मुद्दे  उठाए  और

 वह  जानते  हैं  और  सदन  भी  इससे  अवगत  है  कि  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  हमने  अनेक

 अवसरों  पर  मुद्दों  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  चाहे  यह  safe  आम  राय  का  प्रश्न  हो

 योजना  का  बढ़ता  हुम  फल  या  तथा-कथित  अग्रणी  देशों  अदि  का  सिद्धान्त  हो  तथा  सरकार

 के  विचार  अनेक  अफसरों  पर  बहुत  स्पष्टता  तथा  जब  भीं  आवश्यकता  मेरे  द्वारा  सदन  में

 तथा  अन्यत्र  व्यकंत  किए  जा  चुके
 हैं

 ।
 मुझे  उन  सभी  मुद्दों  पर  बोलने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 मैं  उन्हें  आश्वासन  देना  चाहता  जिसकी  मैंने  अपने  बयान  के  अन्तिम  वाक्य  में  दिया

 a  कि  यह  मामला  भारत  के  लिए  अत्यन्त  चिंता  का  विषय  सरकार  ऐसी  घटनाओं  पर

 निरंतर  चौकसी  की  नजर  रखेगी  और  मैं  सदन  में  कह  ही  चुका  हू  जब  भी  देश  की  सु-क्षा  को

 कोई  खतरा  होगा  तो  सरकार  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाएगी  ।  रक्षा

 मंत्री  ag  कह  चुके  मैं  कहू  चुकी  हूं  और  यहां  तक  कि  प्रधान-मंत्री  भी  यहं  कह  चुके

 हैं  |

 श er  pom att  हरिकेश  बहादुर  :  उपाध्यक्ष  वादे  त्र  का  प्रशंसक  होने  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  पहली  बार  सुनने  में  है  कि
 भाप  भी  किसी  के  प्रशंसक

 हैं ।

 थ्रो  हरिकेश  बहादुर  :  मैं  काफी  लम्बे  समय  से  उनका  प्रशंसक  grate  वे  इस  बात  को

 जानते हैं  ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  उन्होंने  मामले  को  बड़े  हलके-फुलके  तौर  पर  लिया
 मैं  बयान  में  से  ही  उद्धरण  देना  चाहूंगा  ।  पैरा  3  मे  कहा  गया है  :

 TRIS  पदग अधिका  रियों  ने  भारत  स  भ  द  के  ना  बताया  है  कि  अमरीका
 का  पाकिस्तान  में  अड्डे  सुविधाए  स्थापित  करने  का  को  ई  विचार  नहीं

 है
 और  उसकी  बंगलादेश  में  सुविधाएਂ  प्राप्त  में  कोई  रुचि  नहीं

 है  क
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 यहां  मैं  माननीय  मंत्री  को  तथा  उनके  माध्यम  से  भारत  सरकार  को  यह  पाद  दिलाना

 हुं  कि  1954  जब  थम  दीका  TiPpeaqry  को  2  शिकार  aumrTé
 एन  न्याय  Gl wmT  तो  उस  समय

 यह  मामला  उठाया  गया  था  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कथा  आप  उस  at  पदा  हुए  थे
 ?

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मैंने  इन  सारी  बातों  के  बारे  में  बाद  में  पढ़ा  ।  उस  समय  यह

 मामला  अमरीका  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था  क्योंकि  इस  देश  की  जनता  ने  अनुभव  किया

 था  कि  इन  हथियारों  का  प्रयोग  केवल  भारत  के  विरुद्ध  लेकिन  अमरीका  सरकार

 भारत  को  आश्वासन  दिया  कि  जो  हथियार  पाकिस्तान  को  दिए  जा  रहे  उनका  प्रयोग

 भारत के  विरुद्ध  नहीं  हुम  यह  सब  जानते  जब  1965  में

 पाकिस्तान  ने  भारत  पर  area  किया  तो  वे  सभी  हथियार  भारत  के  विरुद्ध  प्रयोग  किए  गए

 वे  कह  सकते  हैं  कि  उनके  अड्ड  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  या  इरादा  नहीं है

 लेकिन  वे  ऐसा  १५  सकते  हैं  क्योंकि  हमारा  अनुभव  बताता  है  कि  अमरीका  बहता  कुछ  है  कौर

 करता  कुछ  है  ।

 मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  अमरीका  की  हमारे  प्रति  अधिक  सहानुभूति  नहीं  यद्यपि

 विश्व  में  हुमा  सबसे  बड़ा  प्रजातंत्र  बौर  उनका  देश  प्रजातंत्रीय  है  और  उनकी  हमारे

 प्रति  सहानुभूति  टोनी  लेकिन  इन्हें  सहानुभूति  नहीं  है  ।  पाकिस्तान  पहले  ही  अमरीका

 का  शस्त्रागार  बन  चुका  है  वहां  सर्वाधिक  ag  tre  हथियार  रखे  गए  इन  हथियारों  का

 प्रयोग  अफगानिस्तान  चीन  या  ईरान  के  विरुद्ध  नहीं  वास्तव  में  उनका  प्रयोग  किसी  भी

 देश  के  विरूद्ध  नहीं  होना  चाहिए  ।  मुझे  लगता  है  कि  इनका  प्रयोग  भारत  विरुद्ध

 किया  जाएगा  |  अमरीका  ade  इसी  प्रकार  की  युद्ध  नीति  की  ताक  में  रहता

 जेसा  कि  मैरे  माननीय  मित्रों  ने  कहा  है  कि  माशिया
 aa  महासागर  में  अमरीका  के  कुछ  इरादे  हैं  ौर  वे  नेपाल  को  भी  उस  देश  का  प्रयोग

 करने  के  लिए  राजी  कर  रहे  भविष्य  में  वे  उनका  उपयोग  इस  उद्देश्य  के  लिए  अपने

 अड्डे  के  रूप  में  कर  सकते  हैं  |
 हमें  बहुत  सके  रहना  होंगा  ।

 भारत  सरकार  को  अपनी  गुप्तचर  एजेंसियों  को  सशक्त  बनाना  चाहिए  ताकि  उन्हें  इस

 बारे  में  उपयुक्त  जानकारी  मिले  सके  कि  भारत  के  गिर्द  पड़ोसी  देशों  में  क्या  हो  रहा  है  |

 यह  afar  हो  गया  है  क्योंकि  उनकी  एजेंसियां  बहुत  शक्तिशाली  डा०  स्वा  मी  मुस्करा
 रहे  हैं  ।

 डा०  सुब्र  हांण्यम  स्वामी  उनका  तोपों
 यह  है

 कि  हमें  के०  जी०  बी  ०  से  प्रशिक्षण  लेना
 चाहिए  ताकि  हमारी  गुप्तचर  व्यवस्था  में  सुधार  हो  सके  ।
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 थी
 हरिकेश  बहादुर

 :  जसा  कि  मैंने  कहा  कि  हमें  अपनी  गुप्तचर  व्यवस्था  को

 प्रभावकारी  बनाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  और  यह  जानने  के  लिए  कि  हमारे  चारों  ओर  क्या

 हो  रहा  उसे  gag  करना  चाहिए  ।  केवल  हम  अपनी  अखंडता  को  बनाये  रख  सकेंगे

 कौर  अपने  देश  की  रक्षा  कर  पाए गे  ।

 थ्री  पी०  ato  नरसिंह  राव  :  मैंने  माननीय  सदस्य  के  अति  बहुमुल्य  सुझाव  नोट  कर

 लिए  और  अब  की  बार  में  डा०  स्वामी  की  २ ary क  नहीं  देखू गा  ।

 पल
 eft  राजेश  कुमार  सिंह  बाद  )

 :
 उपाध्यक्ष  सही  में  ag  एक  चिन्ता  का

 विषय  है  ।  माननीय  मन्त्री  जी  ने  भी  अपने  ऊपर  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  और  निगरानी  रखने

 की  बात  भी  कही  है  ।

 बड़ी  खुशी  की  बात  है  लेकिन  एक  प्रश्न  बार-बार  पेदा  हो  जाता  कि  क्या  वजह

 हमारे  पड़ौसी  मुल्क  जो  हैं  जहां  कि  यह  डेवलपमेंट  ही  रहा  है  उनकी  वजह  क्या  है  ?  किस  कारण

 से  यह  सच  हो  रहा  है  और  हमारी  नीति  क्या  है  ?  सम्बन्ध  इनसे  क्या  है

 हमारे  डिफेंस  मिनिस्टर  भी  यहां  होते  तो  और  अछा  हुम  यह  पता  लगा  लेते
 कि

 पके

 मुकाबिले  में  हमने  कया  तैयारी  की  ?  कहीं  न  कहीं  हमारी  बिदेश  नति  में  कुछ  खानी  है  ।  खामी

 नहीं  होती  तो  ag  बंगलादेश  और  पाकिस्तान  से  हमारा  सम्बन्ध
 उतना  मजबूत  क्यों  नहीं

 बन
 पापा  ?

 तिवारी  ott  अभी  बता  रहे  थे  अमेरिका  की  साम्राज्यवादी  नीति  की  बात  ।  हो  सकता है

 कि  कुछ  हो  ।  लेकिन  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  हम  इतने  नजदीक
 होते  हुए

 भी  जहां  हमारी

 संस्कृति  भी  बहुत  नजदीक  है  दोनों  मुल्कों  at,  उसके  बाद  भी  वहां  के  लोगों  से  भी  हमारे  संबंध

 नहीं  बन  पाए  भौर  सबसें  बड़ा  बुनियादी  प्रश्न  यह  है  कि  जहां  हम  बिग  पावस  को  बात  करते  हैं

 वहां  भी  हमारी  निगाह  साफ  नही ंहै  उसमें  ।  वह  भी  साफ  होनी  चाहिए  |  उससे  ये  डेवलपमेंट

 कौर  हो  रहे  हैं  ।

 मैं  इतना  ही  जानना  चाहूंगा  कि  जो  तैयारियां  हो  रही  आप  कट्ट  रहे  हैं  fa  हमारे

 लिए  ऐसी  कोई  बात  नहीं  लेकिन  अपकी  sar  तैय  बयां  लल  रही  हैं  ?  आपका  विभाग  ऐसी

 स्थिति  क्यों
 पैदा  करने  दे  रहा  है  और  मुकाबिले  में  आपने  अब  तक  क्या  तैयारी  की

 आप  अपने  रिलेशंस  क्यों  नहीं  डेवलप  कर  पा  रहे  हैं  ?  उसकी  वजह  क्या  है  कि  अच्छे

 ताल्लुकात  नहीं  पा  रहे
 हैँ

 ?  यह  बड़े  की  मेन  लेंड  पर  कोई  झगड़ा  नहीं  है  |  झगड़ा

 हो  रहा  है  हमारे  पहां  पर  |

 इंडियन  भोजन  की  स्थिति  और  ज्याग्राफिया  वर्ग रह  के  सम्बन्ध  में  ज्यादा  नहीं  जानना

 चाहुंगा  ।  सदन  हालात  से  अच्छी  तरह  से  अवगत  है  ।  लेकिन  एक  प्रश्न  जरूर  है  कि  इस  खामी
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 अविलम्बनीय  लोक  मह  पण  के  विषय  की  और  ध्यान  दिलाना  6  मारे  1984

 >  सिफ  बात  करके को  दूर  करने  का  यह  सरकाਂ  बया  प्रयास  क  रही  है
 ?

 INET  SUIAL  द  व  भाप  संतुष्ट  हों

 गए  हैं  कि  ऐसा  कोई  डेवलप्मेंट  वहां  नहीं  हो  रहा  है  ?  या  क्या  आपका  अपना  कोई  स्रोत  है

 जिसके  द्वारा  आपको  कोई  जानकारी  है  ?  अगर  है  तो  वह  नया  है  ?

 श्री  पी  ato  नरसिंह  राव  :  पहले  तो  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  हमारे  जो  संबंध

 पड़ोसी  देशों  के  साथ  हैं  वह  अच्छे  as  ऐसे  परिधीय  पक्ष  उनमें  हैं  जिन  पर  लोगों  की  नजर

 नहीं  जाती  लेकिन  चार  साल  का  इतिहास  देखेंगे  तो  अपको  साफ  पता  चलेगा  कि  कई  ऐसे

 क्षेत्र  हैं  जिनमें  हमने  सहयोग  बढ़ाने  की  कोशिश  वी  बाई-लैटरल  ढंग  से  भी  और  सारे

 प्रान्त  में  जो  सात  देश  हैं  उन  सबमें  आपसी  सहयोंग  बढ़ाने  का  कार्यक्रम  बड़ी  तेजी  से  बढ़

 रहा  है  ।

 अप  अखबारों  में  पढ़ते  ही  होंगे  कि  आये  दिन  कोई  न  कोई  इनकी  होती  है  जिस

 में  हम  देखत ेहैं  कि  किसी  क्षेत्र  में  हमको  वापसी  सहयोग  को  बढ़ाने  का  मौका  मिलता  हैं  और

 उसके  बारे  में  स्कीमें  बनती  हैं  ।  साल  का  साल  में  आप  देखेंगे  कि  कई  एक  क्षत्र  में  इन  सातों

 देशों  के  बीच  में  और  भारत  और
 एक-एक

 देश  के  बीच  में  सहयोग  के  क्षेत्र  और  बढ़ते  जाएंगे  और

 मजबूत  होते  जाएंगे  ।

 प्रश्न  इतना  ही  है  कि  जहां  हग  दोस्ती
 की  बात  करते  हैं  इन  सहयोग  के  क्षेत्रों  को  बढ़ाने

 की  कोशिश  कर  रहे  वहां  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  इस  प्रान्त  में  एक  तनाव  बढ़ता

 जा  रहा  है  |  इस  तनाव  के  बढ़ने  का  एकमात्र  कारण  यह  नजर  आताਂ  है  कि  बाहर  से  जो

 यार  दिए  जा  रहे  और  यहां  लिए  जा  रहें  हैं  उनके  कारण  यह  तनाव  बढ़  रहा  है  ।  बाहर

 से  कोई  हथियार  आता  है  हथियार  देने  घाले  की  एक  स्ट्रेटेजी  होती  उसका  एक  उद्देश्य  होता

 उससे  हम  सहमत  हों  या  न  पह  अपने  कारण  से  देता  है  ।  देने  के  कारण  अलग  होते  हैं

 गौर  लेने  के  इनके  कारण  अलग  होते  हैं  ।

 नतीजा  यह  होता  है  कि  यहां  भाव  बढ़ता  है  ।  चार  साल  से  हम  लगाता  इस  बात  को

 ह
 कहते

 भाए  हैं  कि  इस  तरह  से  cara  बढ़ाने  के  लिए  बाहर  से  हथियार  भाना  ठीक  न  ्  me  are

 चित है

 लेकिन  इसके  बावजूद  यह  हो  रहा  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसमें  हमारी  बात  नहीं

 सुनी  जा  रही  है  जिसके  कारण  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  बाकी  कई  और  क्षेत्रों  में  हम  आपसी

 सहयोग  बढ़ा  रहें  हैं  बौर  आप  यह  कहें  फि  इसमें  हमारी  विदेश  नीति  की  विफलता  तो  मेरी

 समझ  में  नहीं  आता  कि  इसमें  विदेश  नीति  विफलता  का  क्या  सवाल

 यदि  पाकिस्तान  चाहे  कि  अमरीका  से  हथियार  लेकर  अम्बार  लगाए  al  उसमें  हमारी
 विदेश  नीति  का  क्या  सम्बन्ध  आता  है  ?  हम  तो  उनसे  कह  रहे  हमारी  वार्ता  बन्द
 नहीं हुई

 लगातार  हम  उनसे
 कह  रहे  हैं  कि  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी
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 क वे  इसको  नहीं  मानते  हैं  ।  वे  सम  ad हूं  उनको
 ee
 altar  भभोर  बढ़ाने  जाना  चाहि ala  aN  साफिस्टिकेशन

 को  भी  बढ़ाते  जाना  चाहिए  |

 इसीलिए  यह  तनाव  बढ़  रहा  है  ate  परेशानी  बढ़  रही  है  ।  इसको  जहां  तक  हो

 ् गा  काया हम  घटाना
 चाहते  हैं  लेकिन  साथ  ही  साथ  इस  सदन  के  माननी  क्यों  को  यह  भी  ध्यान  में

 रखना  होगा  कि  हम  अपनी  सुरक्षा  के  मामले  में |  सड़क  रहें
 or ए में  पूरी  तरह  से  सड़क  रहना है  ।

 इन  दोनों  चीजों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  हमें  अपनी  पालिसी  बनानी  पढ़ती  है  मुझे  कहना

 है  ।

 13.11

 एक  सदस्य  द्वारा  व्यक्ति  स्पष्टीकरण

 न  cate
 अध्यक्ष  महोदय  नियम  357  के  अभी  द्  वि  आ  तक  स्पष्टीकरण  |  श्री  अटल  बिहारीਂ

 वाजपेयी

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :
 ध्यक्ष  दिनांक  1  1984

 को  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  जो  धन्यवाद  प्रस्ताव  पेश  हुआ  उस  पर  हुई  बहस  में  भाग

 लेते  हुए  ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  अरीफ  मोहम्मद  खां  ने  मेरे  ऊपर  यह  व्यक्तिगत

 आक्षेप  किया  कि  मैंने  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  पर  होने  वाले  अत्याचार  के  खिलाफ  भावाज

 उठाने  पर
 एतराज  किया  कौर  उसे  पाकिस्तान  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  बताया  |

 क्रि  आरिफ  मोहम्मद  खां  के  भाषण  का  सम्बन्धित  भंश  इस  प्रकार  है

 cate  राज  आपके  दिल  में  इतना  प्यार  समाया  है  कि  राज  अगर  अब्दुल

 गफ्फार  जो  हमारे  भीਂ  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  अग्रणी  रहे  उनके  ऊपर  किए

 गए  अत्याचार  के  खिलाफ  aera  की  जाती  है  तो  उस  भी  array  एतराज  है

 उसको  आप  पाकिस्तान  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्ती  प  बता  रहे  हैं  ।'

 सभा  विवाद  पृष्ट  संख्या  2156)

 मुझे  खेद है  कि  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  ने  ईस  तरह  के  आरोप  लगाने  से  पहले  तथ्यों

 की  छानबीन  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  तथ्य  यह है  कि  मैंने  खन  अब्दुल  गफ्फार  खां  की

 जेल  में  उनके  साथ  किए  जा  रहें  व्यवहार  तथा  उनकी  बीमारी  की  खबरों  पर

 जनिक
 रूप

 से  चिन्ता  प्रकट  की  है  कौर  इस  भाग्य  के  वक्तव्य  भी  दिए  हैं  |

 सेत  ™ +} चाव खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  भारतीय  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  रहे  हैं  और  उनके  प्रति
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 rr ऋण

 सभी  भारतीयों  के  हृदय  फिर  वह  किसी  भी  विचारधारा  से
 सम्बन्धित

 असीम  भादर  की  भावना  विद्यमान  है

 1017४  को  विदेश
 21.  |  uel  अ  नन  मन्त्री  के  इसी  सदन  में  खान  अब्दुल  गफ्फार  ar

 के
 सम्बन्ध

 में
 मैंने  कहा  था  :

 प्लेजर  में  जब  नान-एलियन्स  नेशनल  का  सम्मेलन  हो  रहा  था  और  कुछ

 at  दिन  पहले  बादशाह  खान  काबुल  पहुंचे  J. AATaAgTZ  रहते  थे  —ay  मैंने

 अफगानिस्तान  के  उपप्रधान  मन्त्री  और  परिवेश  मन्त्री  से  कह  (  था  कि  भारत

 कार  बादशाह  खान  की  जांच-पाताल  के  लिए  भारतीय  डाक्टरों  को  भेजने  के

 लिए  तैयार  कौर  अगर  बादशाह  खान  भारत  में  इलाज  कराना  चाहते
 हैं

 उसके  लिए  हम  प्रबन्ध  करने  को  तयार  उनके  लिए  इलाज  का  प्रबन्ध

 करना  हमारा  राष्ट्रीय  कत्तव्य  है  हमारा  ay  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  किसी के  मन

 में  कोई  शंका  नहीं  होनी

 दिनांक  25  1983  की  भारत  सरकार  की  मोर  से  जुब  विदेश  मन्त्री  श्री  नरसिंह

 राव  ने  लोक  सभा  में  एक  लवतव्य.द्वाश  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  के  बिगड़ते  हुए  स्वास्थ्य
 पर

 चिन्ता  प्रकट  की  थी  तो  मैं  सदन  में  मौजूद  alt  सारे  सदन  ने  उस  वक्तव्य  के  साथ  अपनी

 सहमति  प्रकट  की  थी  ।

 राष्ट्रीय  लोकतांत्रिक  मोर्चे  की  समन्वय  समिति  जिसकी  अध्यक्षता  चौ०  चरण  सिह  ने

 की  थी  और  जिसमें  मैं  भी  उपस्थित  दिनांक  31  को  आयोजित  अपनी  बैठक  में

 अग्रणी  नेता  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  के  बिगड़ते  हुए  स्वास्थ्य  are  उन्हें  मिलने  वाली  अपर्याप्त

 मेडिकल  सहायता  पर  चिन्ता  कट  की  थी  और
 उनके

 शीधु  स्वास्थ्य  लाभ  की  कामना  की

 थी

 ae  अरोप  अमाता  fa  मैं  या  मेरी  पार्टी  या  राष्ट्रीय  लोकता  त्रिक  मोर्चा  खान  अब्दुल

 गफ्फार  खां  के  साथ  पाकिस्तान  में  जो  व्यवहार  हो  रहा  उसके  विरोध  में  आवाज  उठाने  को

 पाकिस्तान  के  घरेलू  मामलों  में  हस्तक्षेप  मानते  नितान्त  निराधार  है  |

 मानवीय  अधिकारों
 में

 हमारी  पूरी  निष्ठा  है  और  हम  विश्व  के  सभी  भागों
 फिर  वह

 पाकिस्तान  हो  या  उन  अधिकारों  के  उल्लंघन  किए  जाने के  खिलाफ  और
 ond
 r  तथा  हे

 उसके  विरोध  में  आभास  उठाने  के  लिए  दृढ़  ्र
 ह

 — अ

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  सभा  2  बजकर  15  faaz  स०  प०  के  लिए  स्थगित  होतीਂ  है  ।
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 13,15

 इसके  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजकर  15  मिनट  म०  पृ०  तक  के थि

 लिए  स्थगित  हुई

 मध्याह्न  भोजन के  aaa  लोक  सभा  2  बजकर  18  मिनट  पर  पुनःसमबेत  हुई

 14.18

 महोदय  पीठासीन  हुए

 जीवन  थी सा  निगम  विधेयक

 संयुक्त  समिति  के  लिए  निर्वाचन

 |
 मूलचन्द

 डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 uf  यह  सभा  जीवन  बीमा  कारोबार  के  राष्ट्रीय या रण  के  उद्देश्यों  की

 अधिक  प्रभावी  सिद्धि  की  दृष्टि  भारतीय  जीवन  बीमा  निगलने  विघटन  के  लिए

 और  उत  कारोबार  को  अधिक  प्रभारी  रूप  से  चलाने  के  लिए  अनेक  निगमों  की

 स्थापना  के  लिए  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उनके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध

 करने  घाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  श्रीमती  सुखबंशनपैर  के

 स्थान  जिन्होंने  त्यागपत्र  दे  दिया  श्रीमती  कला शप त्ति  को  नियुक्त  करती
 पै

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 — aif: in  यह  सभा  जीवन  बीमा  कारोबार  के  राष्ट्रीयकरण  के  उद्देश्यों  की

 अधिक  प्रभावी  सिद्धि  की  दृष्टि  भारतीय  ua  बसा  निगम  के
 विघटन  के

 लिए  कौर  उक्त  कारोबार  को  अधिक  प्रभावी  रूप  से  चलाने  के  लिए  अनेक  निगमों

 की  स्थापना  के  लिए  तथा  उस  से  arated  या  उनके  आनुषंगिक  fragt  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  श्रीमती  सुखबंश

 जिन्होंने  त्याग-पत्र  दे
 दिया  के  स्थान  पर  श्रीमती  लाशपतनिः  को  नियुक्त

 कश्ती  है  ।'

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  |

 ह

 14-19  1/2

 कार्य  संस्करण  मिति
 &6aT क

 .  प्रतिवेदन

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग में  राज्य  मन्त्री

 एच०  के०  एल०  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 3.19
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 पक  यह  सभा  5  Wray

 1984  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रणा

 समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत है  0.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  है

 यह  सभा  5  1984  को
 सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कायें  मंत्रणा

 समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 नियम  377  के  प्रधान  मामले

 दिल्‍ली  में  कुष्ठ  रोग  को  रोकने  के  उपाय

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  दिल्‍ली  में  जहां  कुष्ठ  रोग  के  मामले  पहले  बहुत

 कम  होते  अव  इस  रोग  से  पीड़ित  लोगों  के  बड़ीਂ  संख्या  में
 राजधानी  में

 आने  से  यह  बीमारीਂ

 धीरे-धीरे  बढ़ती  जा  रही है  ।

 इस  प्रकोप  से  प्रभावित  अन्य  क्षेत्रों  से  दिल्ली  भाने  वाले  मरीजों  की  संख्या  में  निरंतर

 वृद्धि  हो  रही  जिससे  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  में  यह  बीमारी  फैलने  का  भय  बढ़  गया  यदि

 कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित  लोगों  का  शीघ्र  पता  उनका  उपचार  करने  कौर  उनके  पुनर्वास  के

 लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  गए  तो  संघ  क्षेत्र  को  feaf  बहुत  चिन्ताजनक  हो

 जाएगी  ।  मैं  माननीय  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  वे  कुष्ठ  रोग

 के  मरीजों  को  पता  लगाने  का  प्रयास  करें  |  ऐसे  नए  कुष्ठ  रोग  केन्द्र  खोले  जाने  जहां

 उनका  पर्याप्त  उपचार  किया  जा  सके  ।  कुष्ठ  से  पीड़ित  भिखारियों  को  कर  उन्हें

 कुष्ठ  केन्द्रों  में  भेजा  जाना  चाहिए  ।

 मरीजों  कुष्ठ  रोगियों  के  इस  भयानक  रोगों  के  इलाज  के  बाद  उनके  शीघ्र  पुनर्वास  का

 प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  |  इस  रोग  को  पूर्णतः  समाप्त  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजना  क  पूरी  तरह  तेजी  से  कार्यान्वित  किया  जाना  तथा  ऐसे  रोगियों  के

 यहां  आने  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।

 आलू  उत्पादकों  के  लिए  उचित  न्यूनतम  मूल्य

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  इस  साल  की  माला  की  फसल  बाजार  में  अनी  शुरू  हो

 गई  है  ।  यह  समय  किसानों  द्वारा  आलू  बेचे  जाने  का  है  जबकि  उपभोक्ताओं
 के  लिए  प्रति

 टल  100  रुपए  agar  प्रति  किलो  एक  रुपए  का  न्यूनतम  yea  निर्धारित  किया  गया है  कौर

 कई  बार  उससे  भी  अधिक  मूल्य  पर  भालू  खरीदना  पढ़ता  किसानों  को  इसे  बहुत  कम  भुत्य

 aaa  22  रुपए  से  24  रुपए  प्रति  क्विंटल  बेचने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा  है  ।  दूर-दराज  के
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 क्षेत्रों  में  इसका  भाव  कौर  भी  कम  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  कतिपय  क्षेत्रों  में  तो
 एक  सप्ताह  पूर्व

 भालू  15  रुपए  प्रति  विशाल  की  दर  से  बेचा  गया  |

 चूकि  इस  ad  आलू  की  फसल  बहुत  अच्छी  हुई  इसलिए  किसानों  पर  कम  मूल्य  पर

 आलू  बेचने  के  लिए  दबाव  डाले  जाने  की  संभाषना  बहुत  अधिक  है  और  ag  स्थिति  कुछ  समय

 तक  बनी  रह  सकती  है  ।

 कृषि  मन्त्रालय  को  इत  सम्बन्ध  में  कदम  उठाने  चाहिए  आलू-उत्पादन  करने

 वाले  सभी  राज्यों  की  सरकारों  के  साथ  ag  म/मला  उठाना  चाहिए  ताकि  के  कम  मूल्यों  पर

 अपनी  भालू  की  फसल  बेचने  के  लिए  tier  किए  जा  रहे  किसानों  की  रक्षा  करने  हेतु  कार्यवाही

 कर  सक े|

 किसानों  के  लिए,आलू  की  बिक्री  मूल्य  100  रुपए  प्रति  क्राल  निर्धारित  जाना

 चाहिए  तथा  सरकारी  एजेंसियों  को  यह  फसल  खरीदने  के  लिए  भागे  आना  चाहिए  |

 दिल्‍ली  में  हों  के  कारण  उत्पन्न  संकट

 श्री  कमल  नाथ  :  मैं  अ  पता  ध्यान  राजधानी  में  चूहों  की  बढ़ती  हुई  संख्या

 से  उत्पन्न  गंभीर  स्थिति  की  ओर  दिलता  हूं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  यह  omits  संघ  राज्य  क्षत्र

 दिल्‍ली  के  शहरी  इलाकों  से  लगते  ग्रामीण  क्ष  त्रों  तथा  अल्पविकसित  क्षेत्रों  में  ही  फैली  हुई  थी

 कौर  अब  यह  नई  सरकारी  और  गैर-सरकारी  कार्यालयों  में  फल  गई

 यहां  आप  हर  आकार  के  चूहे  देख  सकते  हैं--नालियों  में  रहने  वाले  मोटे-मोटे

 भूखे  और  लड़ाक  रसोईघर  में  शोर  मचाने  घाले  चूहे  तथा  गलियों  में  निर्भीक  घूमने

 वाले  चूहे  ।  चूंकि  ये  अत्यधिक  पेटू  होते  ये  कई  टन  खाद्य/ननों
 के

 स/ध-साथ  कार्यालय  की

 फाइलें  are  रिकार्ड  भी  खा  जाते  मैं  गोदामों  चोरी  जाने  वाली  6-  प्रतिशत  खाद्यान्न  भंडार

 का  जिक्र  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 इस  पर  से  तो  एक  दिन  बहु  सरकार  के  सारे  वर्गीकृत  और  वर्गीकृत  रिकार्ड  चटकर

 जायेंगे

 चूहों  का  सफाया  करने  के  लिए  बिल्लियों  की  फौज  लगाना  उपयुक्त  उपाय  हो  सकता

 लेकिन  मैं  यह  देखकर  हैरान  हूं  कि  राजधानी  कीਂ  बिल्लियों  में  परभक्षी  उत्साह  at  कमी  है
 मौर  वे  चूहों  के  शिकार  की  अपेक्षा  चोरी  के  दूध  पर  ही  संतुष्टि  कर  लेती  ऐसा  लगता

 '  बिल्लियों  ने  ay है  लोगों  को  परेशान  करने  के  लिए  न्च्प दा  सिद्धान्तद्वीन  समझौता  कर

 लिया है

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  तेजीਂ  से  कार्यवाही  करें
 तथा

 युक्त  कदम  उठाएं  |

 21.0



 fan  377  के  अधीन  मामलें  6  1984

 ae

 मैं  जो  कुछ  कहना  चहता  उसमें  से  अधिकांश  को  कहने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गई  है  इसमें  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है  ।

 ख  उपाध्यक्ष  agar  :  जिसकी  स्वीकृति  की  गई  उसे  + यिंघाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 किया  जाएगा  |

 उत्तर  प्रदेश  में  एक  केन्द्रीय  विधालय  की  मांग

 श्री  जेनुल  बद्र  :  उपाध्यक्ष  गवर्नमेंट  भोपीयम  एण्ड  अलका लैण्ड

 गाजीपुर  दत्त  प्रदेश  ने  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  यह

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाने  से  सम्बन्धित  सभी
 शर्तों

 को  पूरा  करने  की  तेयार  है  |

 गाजीपुर  अच्छी  संख्या  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी हैं  ।  इसके  अतिरिकत  सशस्त्र

 सेनाओं
 में  केन्द्रीय  पुलिस  वालों  तथा  अनप  केन्द्र  सरकार  की  सेवाओं  में  गाजीपुर  जिलें  के  लोग

 बड़ीਂ  संख्या  में  काम  कते  सशस्त्र  रोन:ओं  और  पुलिस  वालों  में  काम  करने  लोगों

 की  तैनाती  ager  ऐसेਂ  स्थानों  पर  होती  &  जहां  अपना  afc  नहीं  रख  सकते  ।  अधिकतर

 ऐसा  भी  है  कि  कभी  वे  पवार  रख  पाते  हैं  बौर  कभी  अपने  घरों  को  घोपा  भेज  देते

 ऐसी  feata  में  उनके  पुत्रों-पुत्रियों  की  शिक्षा  में  बाधा  पड़ती है  ।  ऐसी  स्थिति  में  केन्द्रीय

 लय  खुल  जाने  से  ऐसे  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  स्थानीय  ard
 रियों

 को  बहुत  afaar

 हो  जाएगी  ॥

 शिक्षा  मन्त्रालय  से  मेरा  निवेदन  है  कि  अगले  सत्र  से  गाजीपुर  में  केन्द्रीय  धिद्य/लय

 खोले  जाने  की  वह  स्वीकृति  प्रदान  कर  दे  तथा  इसकी  पूरी  व्यवस्था  करे  ।

 भारतीय  रेलों  में  कामिक  संघों  का  पुनर्गठन

 श्री  ईरा  अनायास  :  रेलवे  में  दो  महासंघ  है  aata  एक  एन०  एफ०

 भाई०  अ।र०  जो  से  सम्बद्ध  है  और  To  आई०  आर०  एफ०  जिस  पर  समाजवादी  दल

 का  नियन्त्रण  है  ।  ये  मान्यताप्राप्त  क्षेत्रीय  रेल  संघों  के  केवल  यही  महासंघ  है  ।

 क्षत्रीय  संघ  मान्यता  प्राप्त  संघ  हैं  और  इसके  मान्यता  प्राप्त  होने  से  पदाधिकारियों

 का  संघों  पर  नियन्त्रण  बना  हुआ  है  सदस्यों  की  सूची  तैयार  करते  हैं  cay  अपने

 पंजीकरण  को  सुरक्षित  बनाए  रखने  के  लिए  इसे  समय-समय  पर  मजदूर  संघ  रजिस्ट्रर  के  पास

 भेज  देते  हैं  ।  कुछ  स्टेशन  इंजन-चालकों  अदि  ने  श्र  णी-घार  संघ  बना  लिए  इन

 गेर-मान्यता  प्राप्त  संघों  की  सदस्य  संख्या  मान्यता  प्रप्त  संघों  की  अपेक्षा  अधिक

 इन् यता  प्रप्त  महासंघों  तथा  संघों  के  ये  नेता  रेल  कर्मचारियों  का  मत  जाने  बिना

 स्टाफ  बेनिफिट  फंड  कमेटी  से  विभागीय  और  राष्ट्रपति  परिषद  स्तर  पर  अपने  प्रतिनिधि
 नीति  करते  क्षत्रीय  रेल  प्रशासन  इस  पर

 कोई
 नियन्त्रण  नहीं  रख  रहा  अपितु  वह  मनोनीत
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 व्यक्तियों  के  प्रत्यय-पत्रों  की  कोई  जांच  किए  विना  पद  धि कर्न  रियों  की  सुचियां  स्वीकार  कर  लेता

 है  ।  भारतीय  रेलवे  में  मजदूर  संघों  में  सभी  स्तरों  पर  चुनाव  कराने  के  लिए  एक  उच्च

 स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  निष्पक्ष  चुनाव  कराके  संघों  30.0  पुनर्गठन

 करें  इससे  एक  उद्योग  में  एक  संघ  बन  जाएगा  और  चुनाव  करवाने  के  लिए  रेलवे  मजदूर  संघ  के

 नेता  ,
 रेल  श्रम  मंत्रालय  के  अधिकारी  रेल  मन्त्रालय  सम्बद्ध  सलहकार

 समिति  की  एक  निगरानी  समिति  की  पथ  पना  की

 जौनपुर  का  उद्योगीकरण

 डा०  Yo  प्र०  array  fatrT  डिप्टीਂ  स्पिक  इससे  पहल  दो  दफा

 पालियामेंट  में  अपनी  कान्सटीटुयेन्सी  जौनपुर  के  पिछड़ेपन  और  बेरोजगारी  को  दूर  करने
 के  लिए

 सरकार  से  मतालवा  कर  हूं  ४  एक  बढ़ी  इंडस्ट्री  जौनपुर  में  लगाई  जाए  भर  दूसरी  बार

 पालियामेंट  में  मतालवा  करते  के  बाद  सन  1983  में  युनियन  इंडस्ट्री  मिनिस्टर  ने  अपने  एक

 अखबारी  बयान  में  कहा  भी  था  कि  जौनपुर  के  पिछड़ेपन  को  दू  करने  के  लिए  एक  बड़ी

 इंडस्ट्री  जौनपुर  में  लगाई  जिससे  मुझे  और  जौनपुर  के  तमाम  लोगों  को  बड़ी  हसरत

 हुई  थी  लेकिन  36  साल  जिस  तरह  हमें  सीधे
 वां  दे  ही  वायदे  मिलते  ae  ऐलान  भी  उन्हीं

 ब्रांडों  की  फेहरिस्त  में  गुम  हो  गया  |

 जौनपुर  में  एक  बड़ी  इंडस्ट्री  लगाने  से  जौनपुर  का  प्रिछड़ापन  तो  दूर  होगा  साथ ही

 साथ  बेरोजगारी  की  sag  से  जो  नौजवान  मुजरीमाना  जिन्दगी  गुजारते  पर  मजबूर  होता

 है  वहू  रोजगार  मिल  जाने  की  वजह  से  अच्छी  जिन्दगी  गुजारने  का  मौका  पाएगा  |

 मैं  राज  फिर  जौनपुर  के  लोगों  की  तरफ  से  जौनपुर  के  पिछड़ेपन  और  बेरोजगारी  को

 दूर  करने  के  लिए  पुरजोर  मुतालबा  करता  हूं  कि  जौनपुर  में  बड़ी  इंडस्ट्री  लगाई  जाएं  ताकि

 जौनपुर  का  पिछड़ापन  और  बेरोजगारी  दूर  होने  में  मदद  मिले  और  जौनपुर  के  लोगों  को  राहत

 fad  ।

 मध्य  प्र  देश
 के  शहडोल  जिले  में  वूरदशंन  सुविधायें

 भी  बाबूराव  परांजय  :  उपाध्यक्ष  शहडोल  जिला  औद्योगिक  प्रधान

 जिला  जो  मध्य  प्रदेश  के  लगभग  मध्य  बिन्दू  पर  feat  इस  जिले  में

 20  कोयला  खदानों  फ्री  जाल  बिछा  जिससे  25  हजार  टन  कोयले  फा  उत्पादन  प्रतिदिन

 होता  जो  ऊर्जा  का  प्रमुख  स्रोत  है  ।  इसके  अतिरिक्त  अमरकंटक  t qT  पावर  पेपर

 सोडा  पाटरीज  फैक्ट्री  एवं  वाक् साइड  का  मिशाल  भंडार  है  ।

 शिक्षा  की  दृष्टि  से  ag  जिला  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  जिसमें  7  महाविद्यालय  argo  tto

 आई०  एवं  माइनिंग  पोलिटेक्निक  महाविद्यालय  जो  कि  मध्य  प्रदेश  में  एकमात्र है  |
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 nnn

 रीवा  संभाग  का  श्रम  न्यायालय  तथा  सहायक  श्रम  आयुक्त  का  कार्यालय  भी
 थ

 यहीं  स्थित  है  ।  की  दुष्टि  से  यह  बहुल  क्षेत्र  है  तथा  यह

 वासियों  के  लिए  सुरक्षित  सीट  है  ।  बहुउद्द  श्शीय-बाण  सागर  योजना  के  अन्तर्गत  निर्माणाधीन

 बाँध  इस  जिले  का  गौरव  जिससे  मध्य  बिहार  एवं  उत्तर  प्रदेश  की  सिचाई  की  सुविधा

 प्राप्त  eth  ।

 वीरसिंहपुर  पाली  में  निर्माणाधीन  थमने  पावर  स्टेशन  भी  gar  जिले  में  स्थित  है

 केन्द्रीय  शासन  ने  1984  ay  भारत  के  65  प्रतिशत  क्षेत्र  में  टेलीविजन  का  लक्ष्य  बनाया
 ban

 ल किन्तु  श  टुंड  जिला  इससे  अछूता  जबकि  आसपास  के  सभी  जिलों  में  पह  सुविधा

 लब्ध  होगी  ।

 अतः  भारत  शासन  से  अनुरोध  है  कि  अगामी  बिस्तार  योजना  |  शहडोल  जिले  को

 सम्मिलित  कर  15  1984  से  टेलीविजन  का  शुभारम्भ  किया  जाए  ।

 लौह  qt  की  खरीद  के  लिए  इंडियन  आयरन  एंड  रटील  कंपनी  हारा  दामोदर

 सी "ट  कंपनी  के  साथ  किए  गए  करार  को  समाप्ति

 श्री  वासुदेव  श्राचायें  इंडियन  गाय रन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा

 दामोदर  iad  कम्पनी  के  जो  कि  सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इडिया  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 का  संयुक्त  उद्यम  जिसके  लिए  भारतीय  औद्योगिक  fasta  बैक  ने  17  करोड़  रुपए  ऋण  देने

 का  बचत  दिया  एक  दिये  कालीन  सप्लाई  ठ  को  एक  पक्षीय  रूप  से  समाप्त  कर  दिए  जाने

 से  उचके  अस्तित्व  को  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।  1980  में
 पश्चिम  बंगाल

 उद्योग  विकास

 निगम  और  इन्डियन  aaa  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  बीच  बनंपुर  में  वात्या  भट्टी  में  उत्पादित

 पूरे  लौह  चले  को  सप्लाई  करने  का  समझौता  हुआ  था  |

 इन्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ने  लौह  पूर्ण  संयंत्र  लगाने  और  उसके  संचालन  के

 लिए  पश्चिम  बंगाल  उद्योग  विकास  निगम  को  भूमि  तथा  परिवहन  सुविधाए  उपलब्ध  करने  का

 प्रस्ताव  कियां  था  इंस  ठेके  को  समाप्त  करने  से  दामोदर  सीमेंट  कंपनी  बन्द  हो  सकती  है  |

 fart  परिणामस्वरूप  सी
 ०  सी ०  argo  और  पश्चिम  बगल  सरकार  को  प्‌  जी  निवेश  में  काफी

 हानि  उठानी  पड़ेगी  कम्पनी  पहले  ही  2.5  करोड़  रुपये  खच  कर  चुनी  है  तथा  में  एक

 बड़ा  लौह  चूर्ण  संपत्र  लगाने  तथा  पुरुलिया  जिले  जिले  में  सीमेंट  प्लांट  लगाने  के  लिए  मशीनरी

 कौर  उपकरणों  के  आडर  दे  चुकी  6  करोड़  रुपए  खं  किए  जा  चुके  हैं  ।
 मैं

 सरकार  से

 रोध  करता हूं  कि  ag  मामले  कीਂ  जांच  करें  ।

 विलोप  अथवा  डा  मोल  में  एक  aria  बिजली  घर  स्थापित  करना

 श्री  बाप साहिब  पालेकर  :  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  तापीय  बिजली

 Tea केन्द्र  स्थापित  करने  का  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुक  (eq  था  इसकी  रिपोर्ट  एक  वर्ष  शव  सरकार  को
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 दे  दी  गई  बताया  गया  है  कि  दो  चिपलन  ताल्लुक  के  ara  और  छापोली  ताल्लुक
 के

 डामोल  इन  दो  गांवों  का  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया  गया है  ।  सरकार  को  दी  गई

 रिपो  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  भागे  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 aa:  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आवश्यक  कार्यवाही  करें  तथा
 विलोप

 या

 डा मोल  में  से  किसी  स्थान  पर  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  का  शीघ्र  निर्णय  ले  तथा  निर्माण
 कार्य  आरंभ  करें  ।

 डाकघरों  में  कतिपय  श्र  जियों  के  क्यारियों  को  सेवा  शर्तों  को  बेहतर  करना

 भी  हरिकेश  बहादुर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  पोस्ट  आफिस  के  ई०  डी०

 और  do  पी०  कर्मचारियों  कीਂ  समस्या  अत्यन्त  गम्भीर  हो  गयी  ई०  डी'०  कर्मचारी  5  घन्टे

 के  स्थान  पर  भाई  घंटे  काम  करके  दो  सौ  रुपये  से  an  पारिश्रमिक  प्राप्त  करते  हैं  बौर  सी०  पी

 कर्मचारी  अर्थात्‌  चौकीदार  17  घंटे  काय  करके  250  रुपये  से  भी  पारिश्रमिक  प्रतिमाह  प्राप्त

 करते  हैं  ।  सी०  पी०  कर्मचारियों  को  अवकाश  भी  नहीं  दिया  जाता  वे  विभाग  परीक्षाओं

 में  भी  नहीं  बैठने  पाते  ।  ई०  डी०  कमंचारीं  12-13  वषों  तक  काम  करने  के  बाद  भी  नियमित

 नहीं  किये  जाते  ।  भत  सरकार
 से

 मैं  मांग  करता हूं
 कि  इन  कर्मचारियों

 क  वेतन  बढ़ाया

 जाए  और  उनकी  सेवायें  नियमित  की  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ई०  डी०  कमेंट्री  के  रूप  में  3  वर्ष  तक  कायें  करने  के  बाद  कोई

 भी  HHA  श्रेणी  4  कीं  परीक्षा  में  बैठ  सकता  है  ।

 थी  हरिके दा  बहादुर  :  :  लेकिन  उन्होंने  बहुत  सी  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रेणी  4  के  सभी  पद  ई०डी०  कर्मचारियों  के  लिए  भारतीय

 मुझे  इस  बारे  में  कुछ  जानकारी  है  ।

 e ft
 हरिकेश  बहादुर  :  यहां  तक  वे  लोग  जो  12-13

 वर्षों  से
 लगातार  काम  करने  आ  रहे

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  परीक्षा  पास  करनी  पड़ती  हैं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  लेकिन  वे  परीक्षा  में  नहीं  बैठ  सके  ।

 14.36

 रेल  बजट  1984-85

 सामान्य  चर्चा--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  [ए1: 1  हम  1984-85  रेलवे  बजट  पर  सामान्य  चर्चा आरम्भ  करते  हैं  ।

 इसके  लिए  1.  घंटे  का  समय  दिया  गया  था  और  हम  3  4  मिनट  तक  इस  पर  चर्चा  कर
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 चुके  जब  शेष  समय  6  घंटे  54  मिनट  है  ।  अब  मैं  श्री  Fo  एस०  पाटिल  को  बुलाता  |

 उनके  दल  को  18  faq  का  समय  दिया  गया है  भ  उनके  दल  के  दूसरे  सदस्य  को
 :

 भी  इस

 बारे में  बोलना है  ।  यह  आपकी  जानकारी  केलिए  ह  ।

 नब  श्री  जे०  एस०  पाटिल  बोल  सकते  हैं

 श्री  जगन्नाथ  पाटिल  उपाध्यक्ष  कल  से  रेल  बजट  पर  चर्चा  हो  रही

 है  ।  मेरे
 इत

 are  के  साथियों  ने  खासकर  मधु  दण्डपते  जी  ने  रेल  मंत्रालय  कों  कार्यक्षमता  के

 बारे  में  बड़ी  अच्छी  तरह  से  बता  दिया  है

 मैं  उन  सब  बातों  को  दोहराना  नष्ट  चाहता  i  छोटे  से  और  बड़  से  वड़ा  व्यापारी

 नुकसान  से  बचते  की  कोशिश  है  ।  लेकिन  रेख़्ती  लाा जा  ने  70  करोड़  रु०  का

 घाटा  दिखाया है  ।  रैली  इसलिए  कहा  है  कि  सब लोगों  की  एक  पत्नी  होती  है  लेकिन  रेल

 मंत्री  महोदय  वेस्टर्न  रेल  सेंटर  नादान  रेलवे  जौर  Feed  रेलवे  इन  सब  |  कारोबार

 | |  | देखते हैं  इन्होंने  70  करोड़  रुपए के  घटे  का  आटा  रेल  के  पहियों  को  देशभर  में  चलाकर

 दिखाया  है  बड़ी
 चिंता  वात  है  ।  गाज  Raa  feat  जिस  ढंग  से  चलती  हैं  उससे  मुझें  पुरानी

 फिल्म  का  एक  गाना  याद  आता  है  का  नाम  गाडा  उसी  खटाके  की  तरह

 प्रा  माज  देशभर  में  चल  रही  है ं1

 रेल  बजट  प्रस्तुत  करते  चुप  ae  को  समने  रखकर  70  करोड़  का  घाटा  बताया  गया

 रुपए  कं  करके  कौर  राउण्ड लेकिन  असलियत  गह  है  कि  जिस  तरह  से  प्लेट  wry  टिकट  एक  े  ब

 अप  करके  किराए  छाए  गए  हैं  उतकों  अगर  ध्यान  में  रखा  जाए  तो  रेल  बजट  में  170  करोड़

 रुपए  का  घाटा  दिखाया  ।  e

 उपाध्यक्ष
 दिल्‍ली  देश  की  राजनीतिक  राजधानी  है  लेकिन  बम्बई  पसे  की

 UFAaT  नी  2  ।  अगर  यह  मैं  कहूं  तो  गलत  नहीं  होगा

 बम्बई  में  मध्य  और  पश्चिम  रेलवे  पर  रोजाना  हजारों  नहीं  बल्कि  लाखों  लोग  प्रवास

 करते हैं  उनकी  गोर  रेल  मंत्रालय  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  देते  ।  बम्बई  में  लोकल  टियों  में

 सुबह  जि  शाम  त  लखों  लोग  प्रवास  करते  कोई  गिरकर  कोई  कटकर  मरता  लेकिन

 रेल  डिपो  मंट  उनकीं  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  देता  है  ।  सुबह  जब  कोई  घर  से  काम  पर  निकलता

 है  तो  उसकी  इस  बात  को  चिता  रहती  है  कि  बह  शाम  को  ठीक  तरह  से  वापिस  भी  या

 नहीं  ।  इस  चिता  में  उसको  काम  करना  है  ।

 रेल  मन्त्री  जीਂ  जून  1983  को  बम्बई  गए  थे  और  संवेदन  रेलवे  एसोसिएशन

 के  पदाधिकारियों  से  ९
 मे

 और  उनसे
 बात  की  थी  ।  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि.मैं  शीघ्र ही  इन
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 कठिनाइयों
 को

 देखने
 के  लिए  आऊ  गा  लेकिन  अज  9  महीने ह  हैं  लेविन  रेल  मंत्री  जी  वहां

 देखने के  मट्ठा दय  जरूर
 नामे

 लिए  नहीं  गए  |  लेकिन  मुझे  विश्वास है  कि  अब  9  महीने  के  बाद  मंत्री

 जाएंगे  |  मध्य  और  पश्चिम  रेलवे  की  जो  रेक्स  की  कठिन  इयां  वह  दूर  होनी  चाहिए ।  वहां

 ज्यादा  से  ज्यादा  tea  दिए  जाने  चाहिए  ।  अखबारों  में  रोज  देखने  को  मिलता  2  रेल

 घटनाए  हो  रही  हैं  ।

 इन  खबरों  को  पढ़े  फे  बाद  लोगों  केਂ  दिलों  में  अविश्वास  की  भावना  पदा  हो  गई  है  |

 इस  भावना  को  निकालने  का  अपको  प्रयास  करना  चाहिए  ।  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  अप  स्थगित

 लाल  बहादुर  नहीं  बन  यह  हम  लोग  जानते  हैं  ।  अगर  किसी  रेल  sail  ने  रेल

 दुर्घटनाओं  के  बारे  में  मुकदमा  दायर  किया  तो  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  अपर  और  आपके  उच्च

 anfereni  रियों  को  सुनहरी  हथकड़ियां  पहनकर  जेल  जाने  के  लिए  तैयार  हो  जाना  चाहिए  |

 लोक  सभा  की  पेटीशन  कमेटी  ने  बम्बई  के  प्रवासियों  कठिनाईयों  का  अध्ययन  करके  कुछ

 सुझाव  दिए  हैं  ।  उस  पर  कोई  कुंवारी  नहीं  हो  रहीਂ  इससे  इस  '  सदन  कां  भी

 अनादर  हो  रहा  है  |  बम्बई  की  बढ़ती  हुई  को  ध्यान  से  रखकर  वहां  की  सरकार  ने  नया

 बम्बई  बनाने  का  काम  शुरू  किय  है  ।  उनको  देते  के  लिए  मानिन्द-बदलापुर  रेल  लाइन

 जिसका  आपने  उद्घाटन  किया  और  कलवा  बोलपुर  उस  अश्या  में  देने  की  कोशिश  की  जा  रही

 इस  रेल  काग  को  करने  के  लिए  जो  धनराशि  दी  गई  वह  बिलकूल  मामूली  है  ।

 भी  इस
 धनराशि

 से  प्रा मुझे  tar  है  कि  इन  दो  रेल  मार्गों  का  निर्माण  25  साल  तक

 नहीं  होगा  ।  इस  प्रकार
 जो  नए  बम्बई  को  सुविधा  देती  वहू  पूरी  गह et  होगी  ।  नए

 [  रेल  मागं

 बनाते  समय  जमी  ici  दुकान  था  मकान  लिए  जा  रहे  नुकसान  भरपाई  देने  उका

 मामला  हल  नहीं  होता  ।  उनको  दुबारा  बसाया  जाना  ऐसी  मेरी  मांग है  ।  अप  जानते

 कि  पिछलें  साल  मराठबाड़ा  में  मीटरगेज
 से

 ब्राडगेज  रेल  लाईन  बनाने  के  लिए  बड़

 जोर-शोर  ने  मांग  की  गई  ।  इसके  लिए  कुछ  पू  जीं  कीਂ  व्यवस्था  भी  रेलवे  की  ओर  से  की  गई  |

 लेकिन  वह  सारी  प  जी  उसमें  लगी  ही  नहीं  ।  मानना  से  नांदेड  और  औरंगाबाद  रेल  साग  पर

 जो  इस  बजट  में  प्राचीन  किया  है  वहू  भी  बिल्कुल  मामूली  है  ।  नारे  watt  और  नीरज

 रेल  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  आपने  बजट  में  एक  हजार  रुपए  का  प्रावधान  किया

 है  ।  वहां  के  लोगों  की  चेष्टा  यह  है  कि  इसको  ate  बढ़ाया  जना  चाहिए  |

 बम्बई  से  लेकर  पण  भर  नासिक  तक  जितनी  भी  रेल  गाड़ियां  वह  बिजली  से  चलती

 खो पोली  और  दीवा  पनवेल  रेल  मागं  पर  जो  गाड़ियां  वह  डीजल  से

 हैं
 ।

 इसलिए  इस  माग  पर  भीਂ  विद्युतीकरण  होना  चाहिए  ।  मन्त्रों  जी  ने  एक  नए  दीवा

 वती  मार्ग  का  का  सिर्साण  किया  है  ।  वहू  पैसेंजर  गाड़ियों  के
 लिए  नहीं  किया  fans  मालवाहक
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 गाड़ियों  के  लिए  फिया  है  ।  वहां  की  सिंगल  लाईन  को  भी  डबल  किया  जाना  कल

 दंडवते  जी  ने  कोकण  रेल  माग  का  उल्लेख  किया  |

 मैं
 जबसे  स्कूल  में  था  तबसे  सुनता  भा  रहा  रहा  हूं  ।  मैं  बूढ़ा  नहीं  हुआ  फिर

 भी
 मेरे  बाल

 पक  गए  इसलिए  मुझे  tar  लग  रहा  है  कि  20-25  साल  तक  यह  काम  पूरा  नहीं

 होगा  |

 मैं  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इसके  लिए  भाप  पैसा  दे  रहे  हैं  उसके  बदल

 से  बनने  तक  जो  रेलवे  लाईन  का  कम  हो  गया  है  उसको  रूह  से  का  रत्नागिरि  तक  इस

 लाइन  को  ले  जाने  के  लिए  पूरी  छानबीन  करके  कि  कितना  पेसा  लगेगा  भर  क्या  इसकी

 कालावधि  होगी  यह  ATT  हमें  पता  चले  तो  अच्छा  उट्ठेगा  ।  ऐसा  होने  से  राज्य  सरकार  और

 सीकोण  जसी  संस्थायें  जो  रत्नागिरि  में  कारखाने  खोल  हैं  उनसे  लोगों  को  मिलेंगी

 कौर  उनकी  आर्थिक  स्थिति  भी  अच्छीਂ  होगी  ।

 बम्बई  पालों  के  तौर  रेल  मंत्री  जी  कितना  मिलाय  कर  रह ेहैं  यह  बता  कर  मैं  अपनी

 बात  समाप्त  करूंगा  |  महानगर  परिवहनਂ  योजना  के  अन्तगेंत  अपने  इस  बजट  में  बम्बई  के

 लिए  fas  थि  करोड़  रु०  रखा  लेकिन  उसके  साथ-साथ  कलकत्ता  के  लिए  85  करोड़  रु०

 की  राशि  है  ।  अ।प  कलकत्ता  को  Tar  दें  ह्म  कोई  एतराज  लेकिन  स.थ-साथ  बम्बई

 को  भीं  सुविधा  देनी
 चाहिए

 ।

 आपने  एशियाड  के  समय  35  करोड़  रु०  खच  फरके  दिल्‍ली  में  रिंग  रेलवे  बनाई  जिसमें

 जब  एक  मादरी  भी  नहीं  चलता  हैं  ।  यह  सारा  पैसा  बेकार  चल  गया  ।  मेरी  समझ  में  अप  बम्बई

 का  खून  चूस  कर  उसे  मारना  area  हैं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 आपकी  और  भों  प्रॉबलम  हैं  ।  जो  आया  है  इसका  कारण  आपको  दुगना  पड़ेगा  |

 अगर  जाप  तू  ढंगे  तो  पता  चलेगा  कि  जो  पार्सल  हम  भेजते  हैं  उसकी  काफी  चोरी  होती है  ।

 वह  चाहे  मशीनरी  या  पुर्जे  उन  सब  की  चोरी  होती है  ।  अगर

 इसी  को  आप  रोक
 लें

 तो  70.0  करोड़  का  घाटा  उसी  से  पूरा  हो  जाएगा  ।  अप  जिस  ढंग  से

 काम  कर  रहे  हैं  मुझे  लगता  है  कि  आप  सारी  चोरियां  रोक  लेंगे  और  रेल  को  घाटे  से

 बचाएगे  ।

 रेल  में  जो  कर्मचारी  भर्ती  अप  सेकेन्ड  ग्रेड  के  अफसरों  को  देखें  जिनके  घर  में  नौकर

 होता  है  वहू  रेलवे  के  मीटर  रोल  पर  काम  करने  घाला  होता  लेकिन  काम  वहू  अधिकारियों
 के  घर  पर  है  ।  सेकेन्ड  रंक  से  लेकर  बड़े  अफसर  तक  सब  के  घरों  में  काम  करने  वाले
 waar  होते  तो  पीटर  रौल

 पर  हैं
 रेलवे  लेकिन  काम  घरों  पर  करते  हैं  ।  इसको  रोक  कर

 भी  आप  काफी  बचत  कर  सकते  हैं  ।
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 aft  राम  गोपाल  रेडडी  मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 जैसा  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  मराठवाड़ा  लाइन  को  मजबूत  किया  जाना  चाहिए  ।  seq  बातों  के

 संबंध  में  मैं  सहमत  नहीं हूँ
 ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  श्री  भुवनेश्वर  भवन  ।

 सदस्य  सतारूढ़  दल  के  अध्यक्षपीठ  की  ओर  से  लगभग  50  सदस्यों  की  सूची

 प्राप्त  हुई  मेरी  आपसे  अपील  है  कि  यदि  उन  सभी  जिनका  नाम  सुची  में  है

 के  साथ  न्याय  करना  है  तो  आपको  अपनी  बात  में  कहनी  चाहिए  कौर  ag  विश्वानुकूल

 था  आपके  अपने  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  के  संबंध  में  होनी  चाहिए  ।

 श्री  ait  अग्रवाल  :
 विपक्ष  का  क्या  होगा

 ?

 उपाध्यक्ष
 सरोवर :

 प्रत्येक
 दल

 को  कुछ  समय  दिया  गया  विपक्षी  दल  बहुत

 प्रिय  है  तथा
 वे  समय  के  पाबन्द  हैं  ।

 थी  सती दा  अग्रवाल  :  हमारी  प्रशंसा  करने  का  aco
 AQUA adrqqy2  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  सत्तारूढ़  दल  सहित  प्रत्येक  दल  को  10  घंटे  का  समय  दिया
 गया

 घिपक्षी  दल  और  सत्तारूढ़  दल  अभीਂ  तक  ज्यादा  समय  नहीं  लेते  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  आप

 यह  अनुशासन  बनाए  ।

 att  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  आपने  विपक्ष  की  प्रशंसा  की  इसके  लिए  मैं  आपको

 धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  सबसे  बड़े  विपक्षी  दल  का  प्रतिनिधि  हूं  ।  मेरी  बारी  कब  आयेगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बारी  यदि  आई  तो  ।  अप  कृपया  इन्तजार  कीजिए  ।

 श्री  भुवनेश्वर  भवन  ।

 श्री  भुवनेश्वर  भुवन  मैं  रेल  न  नव rare  को  रेलवे  पर  बजट  प्रगति

 तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 आपकी  अनुमति  मैं  इस  संबंध  में  माननीय  रेल  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि

 उन्होंने  बागान  गांव  से  न्रिवेन्द्रम  तक  सर्वाधिक  दूरी  तक  की  गाड़ी  चलाई है  |

 मैं  रेल  मन्त्री  की  इसके  लिए  भीਂ  प्रशंसा  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  सदन  में  बहुत  ही

 सीमित  संसाधनों  में  युक्तियुक्त  बजट  पेश  किया  है  ।

 योजना  आयोग  और  firs  मन्त्रालय  रेलवे  कै  सथ  न्याय  नहीं  कर  पाये  मुझे  पता

 चला  है  कि  रेलवे  को  अपनी  वधिक  योजना  के  लिए  2000  करोड़  रुपये  से  अधिक  धन  की

 आवश्यकता  है  जबकि  आवंटन  1  BRAY LOOU  करोड़  रुपये  का  किया  गया  है  ।  यह  भारतीय  रेलवे  की
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 आवषयक्याओं  फो  परा  करने  के  लिए  प्रिया  agate  है  ।  योजना  आवंटन  में  भारी  कमी

 होने  से  रेलवे के  म
 पण  क्षत्रों  के  कार्यक्रमों  ज  पट  रियों  का  नयीਂ

 लाइनें  गेज  चल  स्टाक  भारी  की  खरीद  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  फलस्वरूप

 1  रेलवे  प्रणाली  पर  बुरा  प्रभाव  पढ़  रहा  है  तथा  इससे  राष्ट्र  की  बढ़ती  हुई  भाषायी  तीर्थों

 को  परा  करने  में  रेलवे  की  क्षमता  को  नियन्त्रित  करती  है  ।

 मुन्ने  यह  भी  याद  है  कि  इस  सदन  में  पहले  हुए  सत्रों  में  यह  कहा  गया  था  कि  रेल  मन्त्री

 को  योजना  आयोग  का  भी  सदस्य  बनाया  जाना  चाहिए  |  माज  तक  सरकार  दारा  कोई

 वाही  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ८  इस  पर  गम्भीरता

 स्वैंक  विचार  कंरे  तथा  रेल  मन्त्री  को  योजना  आयोग  को  भी  सदस्य  बनाने  के  लिए  सभी

 आवश्यक  प्रभावी  कदम  उठाए  |

 पिछले  at  रेल  मन्त्री  ने  सदन  में  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  था  कि  रेल  प्रणाली  fare  के

 कगार  पर  खड़ी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  नहीं  चाहते  कि  रेल  मन्त्री  को  रोज  मंत्री  बनाया

 जाये  ।  भाप  चाहते  हैं  कि  उन्हें  योजना  आयोग  का  सदस्य  बनाया  जाये  |

 शी  भुवनेश्वर  भुषन :
 मैं  चाहता  हुं  कि  रेल  मन्त्री  योजना  आयोग  के  सदस्यों  में

 से  एक

 ऐसा
 लगता  है  कि  इस  संबंध  में  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  भी  कोई  सुधार  नहीं

 हुआ  है  ।  रेलवे  प्रणाली  अभी  भी  रुग्ण  बनी  रहेगी  ।  उन्हें  18,000  किलोमीटर  लम्बी  पटरी  को

 बदलना  कई  पुल  दुबारा  बनाने  3,500  संचारी  डिब्बों  को  बदलना  भारी

 आदि  |

 लेकिन  रेलवे  ने  अपनी  ओर  से  आश्चयंजनक  कार्य  किया  है  ।

 रेलवे  की  gra  आरक्षित  निधि  में  850  करोड़  रुपये  की  राशि  बनाए  रखने  के  बाद

 जैसा  कि  adam  चालू  at  में  भी  वे  निधि  से  व्यय  पूरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  ्  ।

 क्योंकि  रेल  अधिकारियों  को  इस  निधि  से  केवल  810  करोड़  रुपये  खर्च  करने  की  अनुमति  दी

 गइ

 अतः  इसका  ऐसा  परिणाम  निकलने  का  कारण  यह  है  कि  रेलवे  की  ज्ञास  निधि
 को  कु

 योजना  शभावंटन  का  हिस्सा  माना  गया है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे  को  पस  aria
 निधि

 से  धन  व्यय  करने  की  पूरी  अजादी  होनी  चाहिए  और  उस  पर  कुल  योजना  सीमाभों  का

 लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जैसा  कि  पाँचवी  पंचवर्शीय  योजना  के  ares  में  था  ।  वास्तव
 रेलवे  को  पैसा  उपलब्ध  कराया  है  तथा  विभिन्‍न  रेलवे  राशियां  योजना  संस्थानों  से
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 अलंग  रखी  जानी  दूसरे  शब्दों  रेलवे  को  प्राथमिकता  वाला  क्षेत्र  माना  जाना

 चाहिए  ।

 प्त  rice  मे
 अपकी  अनुमति  से  मैं  म  ननदों  ज  ल  मन्त्री  का  ध्यान  कुछ  तथ्यों  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  और  साथ  ही  मैं  उनसे  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  dad  में  उपचारत्मक  उपाय

 करें  ।

 आप  जानते  हैं  कि  इस  सदन  में  हमारे  नाननीय  रेल  मन्त्री  ने  अश्वासन  दिया  था  कि

 31  Ald  को  अथवा  उससे  पहले  बड़ी  लाइन  गोहाटी  तक  बढ़ा  दी  जाएगी  ।  मैंने  वहाँ  कार्य  की

 प्रगति  देखी  लेकिन  सचमुच  मुझे  अज  भी  संदेह  कि  वहू  कार्य  पिछले  दो  TIT a  पर  उनके

 द्वारा  सदन  में
 बताई

 गई  तिथि  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।

 14-56

 (  att  arte  एस०  पैरो  पीठासीन  हुए  )

 गा
 मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  प  हि

 स्  त ्Th at  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्री

 यातायात  और  पासंग  तथा  माल  यातायात  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 मामले  में  कुछ  भी  सुधार  नहीं  हुआ  है  |

 मैं  नहीं  जानता  कि  कया  यह  सच  है  या  लेकिन  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  असम  बड़ी

 लाइन  को  निर्माण  निधि  में  से  40  लाख  रुपये  दूसरे  भागों  खर्च  के  लिए  दिए  गए  हैं  ।  यदि .  यहँ

 सच  तो  मैं  हू  कि  बड़ी  लाइन  को  गोहाटी  तक  बढ़ाने  में
 विलम्ब  करने  का यहीं

 दूसरा  कारण  है  ।

 बड़ी  लाइन  के  सम्बन्ध  में  मैं  आपका  ध्यान  दूसरे  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 इस  समय  घड़ी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  उसी  नगर  में  हो  रहा  है  —F  नहीं  जानता  कि  उसका

 कारण  कया  इसे  गोहाटी  नगर  के  बाह्यांचल
 से  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  |  पेसे  की  कमी

 के  कारण  ऐसा  किया  जा  रहा  है  फिर  किसी  अन्य  कारण  से  ?  मुझे  भाशा  है  कि  वाद-विवाद

 के  समय  अपने  उत्तर  में  मन्त्री  महोदय  इसे  स्पष्ट  करेंगे  ।

 मुन्ने  पता  चला  है  कि  मले  गांव  में  रेलवे  अस्पताल  में  एक
 '  इन्टेसिव  केयर  युनिट

 स्थापित  करने  के  लिए  कुछ  राशि  मंजूर  की  गई  थी  लेकिन  बाद  में  वहू  धन  कहीं  और  बचें  कर

 कर  दिया  गया  है  अथवा  राशि  वापस  ले  ली  गई  है  या  रद्द  कर  दी  गई  ऐसा  कुछ  हुआ  है

 जिसके  कारण  माले  गांव  के  रेलवे  अस्पताल  में  ag  इस्टेसिव  केयर  यूनिट  स्थापित  नहीं  की  गई

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करतें  हूं  कि  ag  मामले  की  जाँच  करें  वहां  यथाशीघ्र

 ऐसी  एक  यूनिट  स्थापित  करें  ,  ताकि  जो  रेलवे  हृदय  रोग
 से

 पीड़ित  उन्हें  कलकत्ता

 अस्पतालों  में  न  भागना  पड़े  तथा  मले  गांधी  में  ही  उनका  अच्छा  इलाज  हो  सके  ।
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 अपने  निर्वाचन  का  दौरा  =  पर  aa  कई  नेताओं  तथा  आम  जनता  से

 भी  यह  पता  चला  है  कि  जब  यात्री  टिकट  लेने  अथवा  किसी  अन्य  art  से  गोहाटी  रेलवे  स्टेशन

 wafer  कार्यालय  में  जाते  हैं  तो  रेलवे  कर्मचारी  यात्रियों  से  बड़ा  भद्दा  व्यवहार  करते  है  1

 मैं  नहीं  जानता  कि  वास्तव  में  मामला  क्या  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  रल  weal  इस  पर  बिचार

 तथा  इस  मामले  को  जांच  कराएंगे  |

 गोहाटी  रेलवे  स्टेशन  पर  खान-पान  सेवायें  जिनमें  भो  जन-कक्ष  भी  शामिल  साफ

 सुधरी  तथा  तात्कालिक  नहीं हैं
 :  मैं  रेल  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  वह  मामले  जांच  करे  तथा

 व्यवस्था  ठीक  करने  के  लिए  कदम  उठाएं  ।

 मुझे  पता  चला  है  कि  26  फरवरी  1984  की  सुबह  को  परीक्षा  आरम्भ  होने  के  समय

 ही  अचानक  एन०  एफ०  रेलवे  सेवा  आयोग  की  भर्ती  परीक्षा  मात्र  नोटिस  बोड़  पर  एक  नोटिस

 लगाकर  स्थगित  कर  दी  गई  थीਂ  ।  इस  तरह  से  परीक्षा  को  अचानक  स्थगित  करने  से  न  केवल

 परीक्षा  में  बनने  घाले  छात्रों  को  अत्यधिक  कठिनाई  हुई  अपितु  अभिभावकों  को  भी  असुविधा

 हुई  है
 ।

 15.00

 इस  संदर्भ  मैं  आपका  ध्यान  एक  अन्य  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  क्या  हमें

 बताएंगे  कि  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  रेल  सेवा  की  विभिन्‍न  श्र  जैसे  सामान्य

 arfaa  भारी  के  अन्तोन  भर्ती  किए  गए  उम्मीदवारों

 का  विवरण  क्या  है  ?  तथा  गोहाटी  स्थित  रेल  सेवा  आयोग  द्वारा  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजाति  और  अन्य
 पिछड़े  वर्गों  के

 कितने  geAagTT  भर्ती  किए  गए  हैं  ?  इस  संदर्भ  में  रेल

 welt  का  ध्यान  इस  ओर  भी  arate  करना  चाहता  gaz  मैं  समझता  हूं  कि  ae  इसका

 eqec HAT  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गोहाटी  के  रेल  सेवा  आयोग  के  अध्यक्ष  को  कुछ

 माह  केवल  5-6  माह  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के  कारण  निलम्बित  कर  दिया  गया  है

 यदि  यह  मामला  था--मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  बीच  ऐसी  ear  बात  हो  गई  कि  उस

 अधिकारी  की  उसकी  सेवा  की  तिथि  के  बाद  अल्प  चार  वर्षों  के  लिए  कयों  दी
 गई

 है  ?  क्या  मंत्री  महोदय  हमें  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  किस  सराहनीय  सेवा  के  लिए

 उसकी  नौकरी  अगले  चार  वर्षों  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  है  ?

 थ्रो  छे०  मायातेवर  :  यह  बहुत
 गम्भीर  मामला

 है
 ।

 भुवनेश्वर  भूयन  :  अपने  दौरों  के  इस  पहलू  तथा  अन्य  विभिन्‍न  मामलों  को
 ध्यान  में  रख  जनता  का  प्रतिनिधि  होने  के  मुझे  गोहाटीਂ  के  लोगों  से  पता  चला  है  कि
 यह  वास्तव  में  भर्ती  के  मामले  असम  की  जनता  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  मामले  में  रूप  सेः
 हस्तक्षेप  करें  भर  जांच  करके  मामलों  को  ठीक-ठाक  करें  तथा  विशेषकर  नियुक्ति  के
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 में  तथा  विशेष  rr  पकाता
 नर  STH  पु कं  ्  प्र  fe  Pfonfeo  3  o>  ये  पकवाए a  a गी  जनता  के  भय MHI  ATT  कत  tq4itd

 am  Hl

 का  निवारण  करें  ।

 मैं  रेल  मन्त्री  का  ध्यान  पिछले  रविवार  को  स्टेट्समैन  में  रेलवे  आफिशियल  अल  वार

 पाथਂ  कमंचारी  संघर्ष  के  मार्ग  शशांक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  इस  समाचार  विशेष  की

 ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जो  विशेषकर  इलाहाबाद  में  अध्यक्ष  तथा  एक  अन्य  संयुक्त

 निदेशक  को  निलम्बित  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  पह  इस  सम्बन्ध  में

 सभी  सम्बद्ध  मामलों  पर  प्रकाश  डालेंगे  ।  मुझे  मन्त्री  महोदय  से  अपके  माध्यम  से  एक  अनुरोध

 के  सिखाए  और  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  कृपया  क्ष  त्रों  और  इलाकों  के  पिछड़  पन  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  तथा  वाणिज्य  तथा  औद्योगीकरण  के  और  बिकास  आवश्यकता  कों

 दृष्टिगत  रखते  हुए  रेलवे  के  और  आगे  विकास  की  योजनाएं  बनाएं  ।  मुझे  आशा  है  कि  यदि

 यह  दृष्टिकोण  अपनाया  जाए  तो  रेलवे  में  बहुत  सी  अच्छी  चीजें  हो  सकती  हैं  कौर  मुझे  विश्वास

 है  कि  हमारे  रेल  मन्त्री  इन  कार्यों  को  करने  में  सक्षम

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल  बजट  प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त

 करता  हूं  ।

 रेल  मंत्री
 ए०  बी०  ए०  गनी  ala  उनके  दूसरे  प्रश्न  का  उत्तर  मैं  बाद

 owas में  लेकिन  उन्होंने  जो  एक  विशेष  मुद्दा  उठाय  है  उसके  बारे  wy  1।  यह

 गांधी-गोहाटी  लाइन  के  बारे  में  है  ।  यह  लाइन  निर्धारित  अवधि  में  पूरी  हो  जाएगी  और  इसमें

 से  कुछ  धन-राशि  के
 कहीं

 और  लगाए  जाते  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 थी  भुवनेश्वर  भुवन :
 धन्यवाद  ।

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  मैं  एक  अच्छा  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  रेल

 मन्त्री  को  बधाई  देता  हूं  ।  बजट  बहुत  संतुलित  है  और  इसका  सारे  देश  में  स्वागत  हो  रहा  है  ।

 qa  प्रसन्नता  है  कि  माननीय  ta  मन्त्री  रेल  मंत्रालय के  काम  को  बड़ी  सक्षमता  जोर  योग्यता

 के  साथ  चला  रहे  यह  एंड  बहुत  बढ़ा  मन्त्रालय  है  और  इसमें  लाखों  कमचारी  कार्यरत  हैं

 जब  इतने  बड़े  संस्थान  को  चलाना  होता  है  तो  बहुत  से  लोगों  के  सहयोग  की  आवश्यकता  होती

 है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जो  योजना  रेल  मंत्री  के  पास  है  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उन्हें

 अपने  प्रशासन  से  पर्याप्त  सहयोग  मिल  रहा  है  ।

 कुछ  समय  पहले  कुछ  विचार  चल  लेकिन  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  रेल

 मन्त्री  इसमें  विजयी  रहे  हैं  और  प्रशासन  ने  राजनीतिज्ञ  की  सर्वोच्चता  को  स्वीकार  किया

 कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  राजनीतिज्ञ  को  बदनाम  किया  जाता  है  और  यदि  उसकी  सर्वोच्चता

 को  चुनौती  दी  जातीਂ  है  तो  उसके  कार्य  करना  बहुत  कठिन  हों  जाता  है  ।.  यदि  हम  सम्बन्धित

 मन्त्री  से  कार्यकुशलता की  अपेक्षा  करते  हैं  तो  उसे  सभी  प्रकार  का  asa  दिया  जाना  चाहिए  |
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 सस्  ae

 किसी  न  किसी  चीज  के  लिए  उसकी  आलोचना  उसे  अपेक्षित  समान  न  देना  भौर  इसके

 बाद  उससे  परिणामों  कीं  अपेक्षा  करना  दो  विरोधी  बातें हैं  ।  एसा  न  दीं  हो  सकता  ।  मुझे
 2

 विश्वास  है  कि  समूचा  सदन  रेल  मन्त्री  के  साथ  है  ।  उनके  दिमाग  में  बहुत  सी  बातें  हैं  ।  उन्होंने

 प्रशासन  तथा  उसकी  में  एक  बार  एक  सुधार  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  |  यह  बजट  इस

 बात  का  एक  संकेत  है  ।  वे  कई  चीजों  को  सुधारना  चाहते  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  फि  रेल  भाड़े  aa  किराए  में  कुन  वृद्धि  लगभग  11  1-22  करोड़

 रुपए  ननि  जो  कि  गत  वर्ष  की  तुल  it  में  कोई  Tid  नहीं  है  qa  विश्वास  है  कि  जो  a  वृद्धि

 की  जा  रही  उसे  उचित  कार्यों  पर  खड़े  किया  |  कुछ  समय  पूर्व  एक  अन्य  प्रस्ताव  पर

 श्री  कमल  नाथ  जी  कह  रहे  थे  कि  में  चूहों  की  संख्या  बढ़  गई  है
 ।  मैं  चाहूंगा  कि  मन्त्री

 महोदय  पह  पता  लगाएं  कि  कही  उनके  मन्त्रालय  में  च  हे  तो  नहीं हैं
 ।  यदि  तो  उन्हें  भारत

 कीਂ  जनता  की  खून-पसीने  की  जो  उनके  कल्याण  के  लिए  को  चाट  जाने  की  उठ  नहीं

 दी  जानी  चाहिए  ।  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  बहुत  से  लोग  मन्त्री

 महोदय  के  राजनीतिक  भाषणों  के  बारे  में  प्रतिक्रिया  प्रकट  करते  हैं  जिसमें  उन्होंने  कहा  बताते  हैं

 कि  अमुक  व्यक्ति  या  अमुक  सरकार  को  बंगाल  की  खाड़ी  में  फेंक  देना  जिसका  उन्होंने

 खण्डन  किया है  ।  लेकिन  मैं  कहूंगा  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  उनके  मन्त्रालय  में  भ्रष्ट  तथा  अक्षम

 चाहे  ag  कोई  भी  तो  मन्त्री  महोदय  उसे  बंगाल  की  खाड़ी  में  फेंक  स+ते  हैं  और  यह  संसद

 उनका
 साथ

 देगी  |

 रसायन  तथा  उबर  मंत्री  बसन्त  :  तब  बंगाल  को  खाड़ी  का  क्या

 होगा  ।  बंगाल  की  खाड़ी  को  बचाओ

 श्री  बाल  कृष्ण  वासनिक  :  भारतीय  रेलवे  में  तथा  संसार  भर  में  जहां  भी  रेलें

 दुर्घटनाएं  हुई  हमारे  महान  नेता  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  एक  बार  एक  रेल  दुर्घटना

 हो  जाने  पर  त्याग-पत्र  दे  दिया  था  और  इसलिए  कुछ  लोग  रेल  मन्त्री  से  भी  अपेक्षा

 करते  हूं  कि  पह  त्याग-पत्र  दे  क्योंकि  कुछ  दुर्घटनाएं  हुई  हूँ  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  अच्छा

 पू्दुष्टान्त  होगा  क्योंकि  कुछ  ऐसे  भी  लोग  हो  सकते  हैं  दु घंट नाकर  सकते  हैं  तथा  arar  को

 त्याग-पत्र  देने  के  लिए  farm  कर  हैं  ।  यह  एक  अच्चा  पूर्वदृष्टांत  नहीं

 होगा  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  अधिकतर  दुर्घटनाएं  माननीय  भूल  के  कारण  होती  हैं  ।

 यह  मानवीय  भू  कया  है  ?  यदि  मानवीय  भुल  है  तो  कया  मन्त्री  महोदय  मुझे  आश्वासन  देंगे

 कि  आगामी  aot  में  वे  इस  मानवीय  भूल  के  कारणों  पता  लगाएंगे  और  स्थिति  में  सुधार

 लाने  का  प्रयास  करेंगे  ?  मैंने  समाचार-पत्रों  में  पढ़ें  है  कि  चालकों  के  कायें-घटों  में  लगभग  दो

 घंटों  की  कमी  कर  रहे  हैं  यह  एक  एक  कदम  है  ।  चालकों  गाड़ियों  के  चलाने  से

 सम्बन्धित  अन्य  प्रभारी  कर्मचारियों को  अधिक  नहीं  थ  Atti  चाहिए  ।  उन्हें  इस
 समस्या
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 कीं  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  कि  दुर्घटनाएं  अधिक  काम  लेने  के  कारण  हीं  नहीं  बल्कि  अधिक

 शराब  पीने  के  कारण  भी  हो  रही  हैं  ।  यह  बुराई  मालगाड़ियों  तक  ही  सीमित  नहीं  है  बल्कि  यात्री

 तथा  सुपर  फास्ट  गाड़ियों  में  भी  व्याप्त  है  ।  कई  बार  हम  देखते  हैं  कि  गाड़ी  चलाने  वाले

 कर्मचारी  पिए  हुए  होते  हैं  और  इस  कारण  दुर्घटनाएं  होती  उन  सभी  बातों  की

 जांच  की  जानी  चाहिए  जिनके  परिणाम  स्वरूप  मानवीय  भूल  होती  है  और  मन्त्री  महोदय  को

 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इसके  जो  भी  कारण  हों  उन्हें  दूर  किया  जाना  जाए  ।  इस  प्रश्न

 का  अध्ययन  कई  समितियां  कर  चुकी  हैं  और  उन्होंने  सिफारिशें  दी  मन्त्री  महोदय  को

 चाहिए  वे  उपयोगी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 मझे  प्रसन्नता  है  कि  मन्त्री  के  पास  रेलवे  प्रणाली  को  arataH  बनाने  तथा  उसका

 कम्पयूटर  करण  करते  की  योजनाएं  हैं  ।  प्रो०  जो  स्वयं  रेल  मन्त्री  रह  चके
 ने

 रेल  के

 इस  आधुनिकीकरण  तथा  कम्प्यूटरीकरण  का  स्वागत  किया  है  ।  लेकिन  उन्होंने  कहा  है  कि

 कम्पयुट्रीक रण  के  लिए  कप यूटर  स्वदेशी  होने  चाहिएं  आयातित  नहीं  ।

 मुझे  डर  है  कि  यदि  हम  इस  fare  का  पालन  करेंगे  तो  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 हमें  नवीनतम  टेक्नोलोजी  अवश्य  प्राप्त  करनी  चाहिए  ।  उस  टेक्नोलोजी  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 यदि  हमें  आपात  की  जरूरत  पड़े  तो  हमें  भव्य  आयात  करना  चाहिए  ।  यदि  विचार

 पर  रेल  मन्त्री  किसी  स्रोत--मान  लीजिए  आई०  बी०  एम०  या  अन्य--से  आयात  करना  चाहें
 तो  उन्हें  ऐसा  अवश्य  करना  चाहिए  कौर  जहां  तक  सम्भव  अपनी  रेल  प्रणाली  का  ayia
 करण  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  |

 अपने  निर्वाचून-क्षेत्र  के  बारे  में  एक  बात  कह  कर  मैं  समाप्त  करूगा  स्वतन्त्र गर्त  से

 ८  द्वितीय  fra  युद्ध  से  पहले  खाम गांव  जालना  रेल  लाइन  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  था  |

 इसका  सवाल  भ्रम  इन्डियन  पेनिनसुलर  रेलवे  ने  किया  था  और  कार्य  आरम्भ  हो  गया  था  |

 इस  काय  के  लिए  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  की  जनता  का  दुर्भाग्य  केटीएस  फि  स्वतंत्रता  मिलीਂ  और

 रेलों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  |  वह  समूची  योजना  ताक  पर  रख  दी  यद्यपि  सारा

 काय  हो  चका  था  और  कछ  भी  शेष  नहीं  था  यदि  माननीय  मन्त्री  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  में  आएं

 तो  मैं  उन्हें  ag  स्थान  दिखा  संकता  हूं  '
 मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  से  कोई  रेल  मन्त्री  नहीं  हुमा

 श्रीਂ  मधु  दण्डघते  रेल  मन्त्री  बने  भर  वे  कारण  में  रेल  ले  गए  ।  कुछ  लोग  हमारे  रेल  मन्त्री  को

 मालदा  मन्त्री  कहते हैं  ।

 श्री  नारायण  चौबे  क्या  भाप  भी  उन्हें  यही  कहते  हैं
 ?

 श्री  लालकृष्ण  वासनिक  :  मैं  उनसे  अनुरोध  करूगा  कि  वे
 pares
 मेरे  निर्वाचन  त्  को  अपना

 लें  और  इस  खामखाँ--जालन  रेल  लाइन  की  ओर  ध्यान
 दें

 और  इसे  पूरा  करें  ।  मुझे

 है  कि  यदि  ag  कर  दिया  जाए  तो  इससे  हमें  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं

 AIST  धन्यवाद  करता  हं  कि  आपने  मुझे  समय  दिया  |
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 afar  airs)  ost  द्र ी  क  क ईरा  मोहन  :  सभापति  म  olan,  At  fas  मुनेत्र  कलाम  की

 ओर  मैं  1984-85  के  रेल-बजट  पर  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  |
 |

 यह  शोर  मचा  हुआ  है  कि  इस  रेल  बजट  में  माल-भाड़ा  और  यात्री-किराया  नहीं  बढ़ाया

 गधा  है  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  है  ।  मुझे  इसमें  तनिक  भी  सन्देह  नही ंहै  कि  इस  बजट  से  भाम

 आदमी  बुरी  तरह  से  प्रभावित  यह  इस  बात  से  स्पष्ट  है  कि  1984-85  में  114-22

 रुपये  और  पूर्वानुमानित
 अतिरिक्त  राजस्व  में  से  104-22  करोड़  रुपये  की  राशि  यात्री-किरायों

 में  वृद्धि  करके  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  इस  बजट  में  165  वस्तुओं  की  भाड़ा-दर  घटायी  गयी  है  ।

 किन्तु  इसके  परिणाम  स्वरूप  इन  वस्तुओं  के  मुल्य  में  गिरावट  की  अपेक्षा  करना  रेगिस्तान  में

 खालिस्तान  की  कामना  करते  जैसा  है  ।  इस  पृष्ठभूमि  मैं  इस  बजट  का  समधन  करने  में

 अम्मां  हूं  ।

 प्लेटफार्म  टिकट  की  दर  बढ़ाकर  1  रुपया  किए  जाने  का  मैं  विरोध  करता  हूं  ।  मैं  इस

 दलील  को  स्वीकार  नहीं  करता  कि  ऐसा  प्लेटफा में  पर  भीड़  कम  करने  के  लिए  किया  गया

 इस  लक्ष्य  को  तो  अन्य  उपायों  से  प्राप्त  किया  सकता  है  ।  मैं  मांग  करता हूं  कि  प्लेटफार्म

 टिकट  की  दर  को  घटाकर  उतना  ही  किया  ate  जितना  इस  बजट  से  पहले  थीं  ।

 मैं  अब  बढ़ती  हुई  रल-दुर्घटनाओं  का  उल्लेख  करूंगा  |

 1960-61  से  1982-83  TH  25,534  दुर्घटनाएं  हुई  ।  इस  अवधि में  प्रति  वर्ष

 1160  दुर्घटनाओं  का  औसत  रहा  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  2940
 दुर्घटनाओं

 में  से  31

 दुर्घटनाएं  तोड़  फोड़  के  कारण  हुई  थी  |

 शेष  दुर्घटनाएँ  पुरानी  दोषपूर्ण  रेल-डिब्बों  तथा  रे  !  कर्मचारियों की

 लापरवाही  के  कारण  हुई  थीं  ।  रेलवे  बोर्ड  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  गत  वर्षों  के  दौरान

 १8716  मशीनरी  सम्बन्धी  विफलताएं  हुई  61385  किलो  मीटर  रेल-पटरी  में  1800

 किलों  मीटर  की  रल  पटरी  का  तत्काल  नवीकरण  किए  जाने  की  आवश्यकता  मैंने  इन  आंकड़ों

 का  उल्लेख  रेल-दुर्घटनायें  में  हो  रही  वृद्धि  को  कम  करने  के  लिए  उपयुक्त  पग  उठाने
 कि

 aKa  पर  बल  देने  के  लिए  किया
 @

 |

 रेलवे  के  3,211  रेल-फाटक  जिनमें  से  14680  रेल-फटकें पर  चौंकीदर  हैं  ।  शेष

 22531  रेल-फाटकों  में  से  1600  रेल-फाटकों  को  दुर्घटना-प्रणत  रेल-फाटक  घोषित  कर  दिया

 गया  रल-फाटकों  पर  चौकीदार  तैनात  करने  की  वर्तमान  गति  से  तो  दुर्घटना-प्रणत

 फाटकों  पर  चौकीदार  तैनात  करने  में  चार  वर्ष  का  समय  और  लग  जाएगा  गौर तब  तक

 दुर्घटनाएं  होती  रहेंगी  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  कम  से  कम  उन  1600  दुर्घटना-प्रणत  रेल-फाटकों

 r  faeces cat a  अ *
 तमिल  में  दिए  गए  भ  पण  के  ण  ग्रेजी  अनुवादक  |  |  SqTrTT  |
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 पर  चौकीदार  लगाने  के  लिए  शीघ्र
 पग  उठाएं  जाने  चाहिए  ।

 मैं  मांग  करता  हूਂ  कि  दुघंटनाभों
 को  रोकने  के  लिए  tease  अधिकरण  तथा  दोष-पूर्ण  रेल-डिब्वों  को  बदलने  के  लिए  अनुचित
 धनराशि  aaa  की  जाए  ।

 वर्ष  प्रति  वर्ष  यात्री-किराए  सैं  होने  वाली  आये  बढ़ती  जा  रही  है  ।  1982-83  में

 किराए  से  होने  वाली  भय  1161.65  करोड़  रु०  1981-82  की  माय  से  173  करोड़  रु०

 अधिक  थी  |  96  यात्री  दूसरी  श्रेणी  के  डिब्बों  में  सफर  करते  है  ।  जबकि  यात्री-किराए  को
 राजस्व  वर्ष  प्रति  ad  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  यात्रियों  के  लिए  सुख  सुविधाएं  उसी  अनुपात  में  बढ़ाए
 जाने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  वास्तव  में  यह  वर्ष  प्रति  वर्ष  घाती  हीਂ  जा  रही  हमारे  पास

 7068  रेलवे  स्टेशन  जिनमें  से  376  रेलवे  स्टेशनों  पर  ही  भिश्रामालयों  की  सुविधा
 अधिकतर  स्टेशनों  पर  पेय  जल  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  मैं  रेलवे  की  198  2-8  3.  at

 वर्ष-पुस्तक
 के  से  उद्धरण  दे  रहा  हु  ।  रेलवे  के  पास  3295  जल-शीਂ  तक  जिनके  बारे  में  मुझे  पक्का
 विश्वास  है  कि  वह  बड़े  जंक्शन ों  और  स्टेशनों  पर  ही  अधिकतर  स्टेशनों  पर  कोइ
 लय  नही  है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  अधिकतर  स्टेशनों  पर  प्रकाश-व्यवस्था  भी  नहीं  होगी  ।
 मैं  मांग  करता  ह  कि  यात्रियों  की  सुख-सुविधाभों  के  लिए  अधिक  धन  दिया  जाना  जो
 यात्री-किराए  के  राजस्व  में  होने  वाली  वृद्धि  के  ही  अनुपात  में  हो  ।

 रेल  मन्त्री  जी  कहते  हैं  कि  वे  रेल-कर्मचारियों  के  कल्याण  के  लिए  प्रतिबन्ध हैं  ।  15.8
 लाख  रेल-कर्मचारी  जिनमें  से  2.1  लख

 नैमित्तिक  श्रमिक  हैं  ।  उनके  लिए  106  अस्पताल
 aye  595  स्वास्थ्य  केन्द्र  जों  केवल  महानगरीय  और  नगरीय  क्षेत्रों  में  ही  इसीਂ  प्रकार
 5-87  रेलवे  क्वाटर  भीਂ  बड़े  नगरों  और  कस्बों  में  हैं  ।  aes  नगरीय  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 waar  विभिनन  प्रकार  की  कठिन  परिस्थितियों  में  से  गुजर  रहे  हैं  जिस  पर  ध्यान  दिया
 जाना

 आवश्यक  है  ।  मैं  मांग  करता  हु  कि  रेल  मन्त्री  को  उनकी  समस्याओं  पर  ध्यान  देना  चाहिए  और

 पन्ट  सुलझाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  की  जनता  दशकों  से  यह  स्वप्न  देख  रहा  है  कि  तमिलनाडू  में  करूर-डिंडिगुल
 के  बीच  बड़ीਂ  लाइन  बिछाई  जायेगी  ।  गत  तीन  वर्षों  के  6  करोड़  रुपये  की  राशि  उस
 परियोजना  पर  ay  की  गयीਂ  तथा  इस  बजट  में  उसके  लिए  4  करोड़  रुपये  की  sq qTy]  की  गई क

 है  ।

 उस  परियोजना  की  मूल  अनुमानित  लागत  49  करोड़  रु०  है  ।  अब  तीन  वर्ष  के  बाद
 यह  बढ़कर  69  करोड़  रु०  हो  गयी  हैं  ।  यदि  इस  सम्बन्ध  में  यही  गति  रही  तो  में
 तीव्रता  वृद्धि  होती  रहेगी  और  150  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  पू  जी  निवेदन  हो  सकता  है  |
 रेलवे  इतनी  धन  राशि  कहां  से  लायेगा  ?

 इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  हो  रहे  असाधारण  विलम्ब  के  कारण  तमिलनाडु  की
 जनता  में  उठते जना  व्याप्त  है  ।

 तमिलनाडु  के  लोग  अब  ओर  अधिक  समय  तक  ऐसाਂ  धोखा  नहीं
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 सह  सकते  हैं  ।  ८ह  अपना  रोष  आने  वाले  चुनाव  में  दिखा  देंगे  ।  उसका  fata  मूलभूत  न्यूनतम

 आवश्यकताओं  की  उपेक्षा  करने  के  कारण  उनमें  पदा  हुई  हताशा  को  दर्शा  देगा  ।  इस  परियोजनाਂ

 को  पूरा  करने  की  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  भौर  राजनीतिक  प्रयोजनों  से

 इसमें  विलम्ब  किया  जा  रहा है  ।  करूर-डिंडिगुल  ta  लाइन  परियोजना  का  भरें  है  तमिलनाडु

 के  लोगों  की  आर्थिक  उन्नति  और  पर  रेल  मन्त्री  ने  अपर्याप्त  ध्यान  दिया  है  ।  मैं  मांग  करता  हं

 कि  इस  परियोजना  शीघ्र  पूरा  किया  जाए  ।  इससे  पहले  कि  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूं  मैं

 मांग  करता  हू  कि  कॉयमवट्र  बंगलौर  तथा  कोयमबटूर  और  तिरुचिरापल्ली  के  मध्य

 कौर  अधिक  रेलगाड़ियां  चलायी  जानी  इन  भागों  में  यात्रियों  की  अत्यधिक  भीड

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हू  कि  वह  मेरे  सुझावों  पर
 ध्यान

 दें  कौर  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  उपयुक्त  पग  उठायें  |

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  सभापति  मैं  रेल  मन्त्री  द्वारा  24

 फरवरी  को  इस  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  रेल-बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यद्य  पि  उन्होंने  संतुलन

 बनाए  रखने  का  प्रयास  किया  फिर  बहुत  महत्व  परियोजनाओं  के  लिए  बजट  में

 पर्याप्त  धन  नहीं  रखा  गया  है  ।  कारण  यह  नहीं  है  कि  मंत्री  महोदय  रेल  क्षेत्र  में  विकास

 के  लिए  धन  देने  के  लिए  इच्छुक  नहीं  हैं  ae  इसलिए  कि  योजना  आयोग  ने  उनको  पर्याप्त  घन

 आव  tea
 नहीं

 किया  है  |

 मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता हूं  कि  क्रमिक  योजनाओं  में

 रेलवे  का  हिस्सा  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  से  हीਂ  उत्तरोत्तर  कम  होता  चला  गया  है  ।  मैं  इस  थारे

 में
 आंकड़ों

 का  उल्लेख  करना  चाहता  हू  ।

 दूसरी  योजना  जो  1956  से  1061  तक  राष्ट्रीय  योजना  के  परिव्यय

 92  प्रतिशत  रेलवे  के  लिए  था  और  कुल  परिवहन  परिव्यय  का  74  प्रतिशत  रेलवे  के  लिए
 ।

 तीसरा  पंच-वर्षीय  योजना  में  रेलवे
 के  लिए  राष्ट्रीय  योजना  का  प्रतिशत  गिरकर  20

 प्रतिशत  हो  गया  था  कौर  परिवहन  क्षेत्र  में  गिराकर  72  प्रतिश्त  हो  गया  था  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  यहं  प्रतिशत  8  और  46  हो  गया  था

 पांचवी  योजना  में  रेलवे  के  लिए  राष्ट्रीय  योजना  परिव्यय  का  5  प्रतिशत
 रखा  गया  था  और  कुल  परिवहन  परिव्यय  का  40  प्रतिशत  रखा  गया  था  अगली  योजना

 यह  आंकड़  शिर  कर  5  और  31-5  प्रतिशत  हो  गए  ।

 इस  प्रकार  यह  इस  बात  की  ओर  संकेत  करते  हैं  कि  रेलवे  के  प्रति  योजना
 आयोग  और  fet  मंत्रालय  का  कठोर  रवैया  रहा  है  और  जब  तक  इस  स्थिति  को  रोका  नहीं
 जाता  और  सुधारा  नहीं  जाता  तब  तक  देश  की

 कठिनाईयों
 का  सामना  करता  रहेगा  ह
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 योजना  आयोग  को  ag  समझना  चाहिए  कि  जब  तक  पूर्व  से  पश्चिम  भौर  उत्तर  से

 दक्षिण  तक  समूचे  देश  में  रेलों  का  जाल  नहीं  बिछाया  जाता  तब  तक  इस  देश  के  लिए  विशेष

 कर
 सामाजिक  महत्व  के  क्षत्र  पिछड़े  क्षत्र  और  ग्रामीण  क्षेत्र--यह  नहीं  सोचेंगे  कि  विकास

 का  लाभ  इन  तक  पहुच  रहा है  |

 जब  छठी  योजना  आरम्भ  हुई  तो  29  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  थी  और  उनके  लिए

 402  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  थी  ।  रेलवे  को  कोई  अधिक  धन  आवंटित  नहीं
 किया

 गया  या  |

 मापकों  इस  स्थिति  का  पता  इस  बात  से  चल  सकत  है  फि  1974  से  78  तक  aaa

 रेल-प्रणाली  में  केवल  459  fHoFyo  की  जति शिक् ति  लाइन  बिछाई  गयी  थी  और  1978  से

 1980  तक  केवल  137  Ho Alo  अतिरिक्त  लाइनें  बिछाई  war  थी  ।  छठी  योजन  आरम्भ

 होने के  समग्र  रेलवे  को  600  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  थी  किन्तु  उसे  अधिकਂ  धन  नहीं

 दिया  गय  था  ।

 मैं  रेल  योजना  की  बात  नहीं  कर  रहा  हू  ae  मैं  एक  क्षेत्र  की  बात  कर  रहा

 नयी  रेल  लाइनों  ।  इसके  afafesa  रेल  पटरियों  की  चौड़ाई  में  भी  परिवहन  किया  गया

 था  ।  इसके  लिए  भी  उन्हें  धन  की  आवश्यकता  थीं  ।  पुलों  का  भीं  निर्माण  करना  था

 छठी  योजना  आरम्भ  होने  के  समय  छह  पुल  निर्माणाधीन  जिनकी  लागत  42  करोड़

 ati  चार  पुलों  का  निर्माणकार्य  कौर  शुरू  किया  गया  था  जिनकी  लागत  12  करोड़  थी  |  किन्तु

 उन्हें  अधिक  धन  ad  दिया  गया  था  इस  समय  यही  निराशाजनक  स्थिति  है  ।  इसके  लिए

 तत्काल  कुछ  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  |

 इस  संदर्भ  मैंने  माननीया  प्रधान  मंत्री  जी  को  भीਂ  लिखा  था  कि  रेलवे  सहित  पास्थिहने

 की  भूल  योजना  और  परिवहन  के  अन्य  साधन  तथा  दूर  संचार  योजना  के  मूल  क्षेत्र  का  हिस्सा

 बनाए  जाने  चाहिए  तथा  जब  तक  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  कौर  जन  तक  वीं  योजना

 के  संसाधनों  के  आवंटन  में  रेलवे  को  उच्च  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  तब  तक  नहीं

 सुधरेगी  |  इसलिए  सभा  को  इस  मांग  को  sata  करना  कि  रेलवे  का  कच्च  प्राथमिकता

 की  और  रेलवे  के
 पहले

 से  अधिक  महत्व  दिया  जाए  |

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  कवि  योजना  रेलवे  की  उसी  स्थिति  को  फिर से

 लौटाना  चाहिए  जो  स्थिति  दूसरी  योजना में  थी  भर्थातु  राष्ट्रीय  योजना  के  परिव्यय  का  22

 प्रतिशत  और  परिवहन  क्षेत्र  के  परिव्यय  का  74  प्रतिशत  रेलवे  दिया  जाना  चाहिए  |  रेलवे

 को  अब  तक  दी  गई  राशि  में  यह  उच्चतम  जब  तक  यह  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक

 स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  होने  वाला  है  ।  और  ag  हम  सबकीਂ  चिन्ता  का  कारण  है  ।

 मैं  माननीया  प्रधान  वित्त  मंत्री  गौर  आयोग  तथा  रेल  मंत्री  से  निवेदन  करता  हु

 कि  रेलवे  को  ag  फिर  से  प्राथमिकता  फिर  से  दीਂ  जानी  चाहिए  ate  इसको  उसी  fag  से
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 करना  चाहिए  जहां  से  स्थिति  में  गिरावट  आनी  we  होती  है  ।  रेलवे  को  यहीं  प्रतिशत  fear

 जाना  चाहिए  ।  जो  दूसरी  योजना  में  दिया  गया  था  ।

 मैं  उन  वहुत  सी  कठिनाइयों  को  भी  जानता  हु  ।  जो  रेल  मंत्रालय  को  काम  करते  समय

 भाड़े  आती  है  ।  इस  46  नयी  रेल-लाइन  निर्माणाधीन  जिनके  लिए  1000  करोड़

 रुपए  की  आवश्यकता  है  ।  कल्पना  कीजिए  कि  कितनी  बढ़ी  करोड़  रूपए  भी

 घनसाली  की  भावुकता  है  alt  46  नपी  रेल  लाइनें  बनायी  जाती  हैं  बौर  इसमें  कुछ  भौर  भी

 भी  बढ़ा  दी  गई  हैं  ।  लगभग  50  नयी  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  हैं  और  1000  करोड़

 रुपए  की  आवश्यकता  हैं  जबकि  छठीं  पंचवर्षीय  यो  जना  के  अन्तिम  ag  में  केवल  90  करोड़

 रुपए  ही  आवंटित  किए  गए  हैं  ।  गत  ay  तो  90  करोड़  रुपए  भी  आवंटित  नहीं  किए  गए  थे  ।

 गत  at  के  बजट  भाषण  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  वह  रेल  परियोजनाओं  को  इसमें

 शामिल  न  करने  के  लिए  बाध्य  थे  और  इसके  लिए  दुख  भी  था  भत  उस  समय  यह  स्थिति

 थी  और  लगभग  ara  भी  यहीं  स्थिति

 राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  पूरे  देश  को  रेल-लाइनों  से  जोड़ने  और  देश  में  रेल  के  विकास

 हेतु  अधिक  वित्त  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  बं योंकि  रेलवे  देश  का  महत्वपूर्ण  सुन्न  है  जो  देश

 के  प्रतिदिन  भागों  को  एक  दूसरे  से  जोड़कर  सारे  देश  को  जोड़ना  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  मैं  माननीय  मंत्री  का  ITAA  हु  कि  उन्होंने  उस  रेल-लाइन  के

 लिए  2  करोड़  रु०  दिए  हैं  जिसकी  आधार-शिला  1974  में  तत्कालीन  रेल-मंत्री  श्री  एल ०
 एन

 ०
 मिश्र  द्वारा  रखी  गयी  थी  ।  किन्तु  2  करोड़  रु०  इसके  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि

 सरकार  का  भूमि  स्लीपर  कौर  कटाई-भराई  के  रूप  में  लागत  में  25  प्रतिशत  का  हिस्सा  है  |

 मुख्य-मंत्री  ने  भी  मुआवजा  दिया  है  पहले  5  कि०  मां  के  लिए  लगभग  25  लाख  राज्य  सरकार

 द्वारा  गया  है  ।  हम  चाहते
 हैं  कि  पं  चंवर्षीय  योजना  समाप्त  होने  से  पहले  ही  वह  लाइन

 खन  जिला  मुख्यालय  तक  जानी  चाहिए  क्योंकि  उनमें  ही  प्रधान  मंत्री  ने  जब  वह  att  श  की

 अध्यक्षता  थी  ।

 2  दिसम्बर  1979  को  घोषणा  की  थी  कि  यदि  पार्टी  सत्ता  में  भा  गई  तो  इस  रेल-लाइन

 जिसकी  अब  तक  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  को  बना  areal  इंस  लाइन  के  बने  जाने  से  इस

 क्षेत्र  के  विकास  का  ट्र  खुल  जाएगा  |

 यह  लाइन  हमारे  अ  दरिया  राष्ट्रपति  जीਂ  के  निर्वाचन-क्षेत्र  पंजाब  के  लिए  भी  उपयोगी

 होगी  ।  यही  वहू  विन्दु  है  जहां  से  आप  इस  लाइन  को  हिमाचल  प्रदेश  में  ले  जा  रहे  हैं  ।

 होशियारपुर  निर्वाचन  क्षेत्र  भी  इस  लाइन  से  लाभान्वित  होगा  ।  अन्य  लोगों  के

 साथ  सथ  रेल-मंत्री  महोदय  से  मैं  यह  निवेदन  करता  रहा
 ह

 कि  होशियारपुर  को  अ  भ  से
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 जोड़ा  जाना  चाहिए  ताकि  जलन्धर  aa  लाइन  का  निर्माण  हो  और  होशियार  को  उस  रास्ते  से

 भी  जोड़ा  जाए  क्योंकि  इससे  न  केवल  पंजाब  को  वरन  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्बु-कश्मीर  को

 भी  लाभ  होगा  ।  रेल  मंत्री  महोदय  ने  इस  बजट  में  इस  लाइन  कों  शामिल  कर  इस  पर  ध्यान

 दिया है  और  कहा हैं
 कि  सुरक्षा  के  लिए  भी  यह  एक  वैकल्पिक  लाइन  होगी ।  यह  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  लाइन  मुकेरियां  से  जुड़े गी  ।

 war  कि  अप  जानते  हैं  बजट  दस्तावेज  में  भी  मुर्गे  रीवाँ-तलवाड़ा  लाइन  को  हिमाचल

 प्रदेश  में  3  कि०  मी०  पर  एक  स्टेशन  संसार पुर  तक  बढ़ाने  के  लिए  इसको  संसद  स्वीकृति

 दे  दीਂ  गयी  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  क्योंकि  इसे  काय  को  स्थिति  दी  जा  चुकी है

 गौर  रेल  लाइन  वहां  पर  है  अब  इसकी  माप  fsa  की  आवश्यकता  है  और  यह  कार्य  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  तत्काल  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  से  वहां  यातायात  आरंभ  हो  जाएगा  तथा  इससे

 केवल  पंजाब  को  वरन्‌  हिमाचल  प्रदेश  को  भी  लाभ  ।  लाइन  टे  निर्माण  काय  की  गति

 तीव्रता  लाई  जानी  चाहिए  ताकि  उत्तरी  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  को  जोड़ा  जा  सके  तथा

 इससे  चंडीगढ़  के  लिए  भी  सबसे  छोटा  रास्ता  सुलभ  हो  जाएग  |

 एक  शौर  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  चंडीगढ़-मोरिन्डा  के  बीच  छोटी  लाइन  का

 निर्माण  जाए  ताकि  यह  लाइन  मुरकेरियां-पठान  कोट-अभ्बाला-सहारनपुर  और  दिल्‍ली  तक

 बिल्कुल  नया  मार्ग  बन  जाए  |  यह  एक  नया  एक  स्वत  न्र  माग  होगा  ।  अतः

 जलंधर  ta  लाइन  को  दोहरा  करने  के  काया  को  प्राथमिकता  देने  कीਂ
 बजाय

 यदि  इस  समय

 माप  एक  नए  मार्ग  का  निर्माण  कार्य  करं  तो  इससे  न  केवल  आपके  उद्दश्यर्क ी  पूति  होगी  वरन

 इससे  एक  नए  क्षेत्र  में  विकास  की  शुरूआत हो  जाएंगी  ।  यह  एक  बहुत  अच्छा  रेल  मागं

 होगा  और  मैं  इसे  बनाए  जाने  का  निवेदन  करू  गा  |

 मुख्य  मंत्री  ने  तंगल से  बिलासपुर  होते  हुए  रामपुर  तक  रेल-लाइन  बिछाने  के  लिए  राज्य

 सरकार  की  लागत  पर  सर्वेक्षण  करवाने  के  लिए  कहा  है  ate  इसके  लिए  तथा  राज्य  सरकार

 द्वारा  इस  कार्य  के  लिए  8  लाख  रुपये  दिए  गए  हैं  ।  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 सतलुज  की  उपरी  घारा  पर  बहुत  सी  पत  बिजली  प्र दियो जनाना एं  बन  रही  हैं  ौर  आपको  उन

 के  लिए  सामान  को  इधर  से  उधर  से  लाने  ले  जाने  की  होगी  और  इसके  लिए  इस

 लाइन  का  निर्माण  करना  एक  अच्छा  पूजी  निवेश  होगा  i

 इससे  रोपड़  तक  रेल-लाइन  नहीं  थी  ।  किन्तु  भाखड़ा--नंगल  कांप्लैक्स  बना  तो

 रोपड़  से  भाखड़ा  और  नंगल  तक  रेल-लाइन  भी  ब्रिछाई  गई  थी  उस  हिस्से  नंगल  बांध  से

 गाँव  तक  को  भी  लिया  जा  सकता  है  ।  यह  अब  भी  बेकार  पड़ीਂ  हुई  है  ।  परियोजना  के

 रियों  दारा  उसका  उपयोग  किया  जा  रहा  किन्तु  आप  इसें  ऊपर  तक  ले  जा  सकते  हैं  और

 हिमाचल  प्रदेश  को  भाखड़ा  पर  एक  अतिरिक्त  स्टेशन  दे  सकते  हैं  ।
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 भौंरा  जिले  में  राजबंस  में  एक  सीमेंट  फैक्टरी  है  और  आरम्भिक  सर्वेक्षण  यह  पता  चल

 है  कि  वहां  प्रतिशत  प्रति  ल।भ  अर्थात  जगाधरी  से  भौंरा  तक  रेल-लाइन  के  लिए  यह  एक

 अच्छा  प्रति  लाभ  है  ।  दि  ara  डसे  जोड़ते  हैं  जौर  इस  कार्य  को  वरीयता  देते  हैं  तो  उस  उद्योग

 का  विकास  होगा  हरियाणा  सरकार  की  इस  मांग  स्वीकार  करके  कि  चंडीगढ़  को  स्वीकार

 किया  जाना  चाहिए प८  अ  धिक  ध्यान  देकर  उसे  एक  स्वतंत्र  लाइन  द्वारा  जनवरी
 से  जोड़ा

 इर  बनता  जा  रहा है  कया  भाप  षह्ां  एक  मंडल जाए  क्योंकि  एक  भाड  बाला

 की  स्थापना  कीं
 स्वीकृति

 दे  रहे  जेता  कि  अप  चाहते  हैं  ।  उस  सरकार  से  गाड़ियों  को  तेजी

 से  निकालता  वह  faa  नहीं  होगा  क्योकि  बड़ा  काय  भार  agar  हीं  जा  रहा  है  ।

 ad  चंडीगढ़  को  आवश्यक  महत्व  देने  के  लिए  एक  उप  मांगे  और  मुख्य  लाइन  FT

 निर्माण  करना  ही  होगा  ।  कालका  भौंरा  के  बीच  छोटे  रास्ते  का  निर्माण  faa

 जाना  चाहिए  ।  पंजाब  हिमाचल  प्रदेश  तथा  हर्यिएणा  की  अब  तक  की  तभी  सरकारे  चंडीगढ़  की

 बात  करती  रही  हैं  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि  चंड़ीगढ़  लेने  के  लिए  तो  सभी  लोग

 लगातार  शोर  मचाते  रहते  gl  किन्तु  कोई  भी  चंडीगढ़  के  अर्थिक  जिसके  कारण  पह

 केन्द्रीय  स्थल  बनता  की  परवाह  नहीं  rare  |

 चंडीगढ़  और  जालंधर  पंजाब  के  ऐसे  दो  महत्व  स्थल  हैं  और  संघ  शासित  चंडीगढ़

 तो  न  केवल  पंजाब  को  लाभ  पहुं  चेता  हैं  मरने  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्म-कश्मीर  जैसे  राज्यों

 को  भी  लाभ  पहुंचाता  है  ।  इस  ओर  भी  मैं  आपका  ध्यान  अक्षित  करना  चाहता  हू  ।

 इसी  भाप  नई  कौर  तेज  रेलगाड़ियां  शुरू  करने  में  भी  काफी  उदार  रहे

 किसी  संपादकीय  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  गयां  है  कि  अपने  पूर्ववर्तियों  की  तुलना  में  act

 अधिक  नयी  और  तेज  रेलगाड़ियां  चलाई हैं  ।  किन्तु  मैं  ध्यान  अपने  ata  की  ओर  भीं

 आकृष्ट  करना  चाहूं  गा  क्यों  क  में  एक  रेलगाड़ी  कठिन--चलाने  की  मांग  क

 थी

 हिमालय  हमसे  बहुत  दूर  है  किन्तु  शिलि  ह  समीप  है  ।  अतः  हम  क्वीन

 चाहते  हैं  यद्यपि  इस  मांग  को  किए  काफी  देर  हो  चकी  है  फिर  भी  देर  से  ही  भाप  अब  इस

 गाड़ी  को  अम्बाला  से  अपराध  कर  नंगल  बाध  तक  ले  जा  सकते  हैं  जितने  ag  गाड़ी

 से  जोड़ी  जा  सके  ।  और  यह  रेल  गाडी  अत्यधिक  ले  कार्य  हो  सके  |

 इस  इसਂ  वर्ष  के  रेल  ब्रह्म  की  एक  विशेषतया  यह  है
 कि  बढ़े  हुए  यात्री  किराए  को

 संगत  बनाकर  और  जो  114  करोड़  रुपए  से  अपने
 वहुत

 अधिक  धन  प्राप्त

 किया
 है  माल-भाड़े  की  दरों  को  बढ़ाकर  ही  आपने  केवल  10  करोड़  रुपए  प्राप्त  किए  हैं  ।  शेष

 aq  आपने  यात्री-किराए  से  प्राप्त  किया  यदि  आप  इसमें
 यात्रियों

 की
 सुख-सुविधाओं

 में

 वुद्धि  करने  जा  रहे  तो  मैं  अत्यधिक  प्रसन्न  हूं
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 विद  ननि  एਂ

 कात्फा  से  बम्बई  तक  सीधा  सवारी  डिब्बा  शुरू  करने  के  लिए  भी  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता  हू  ।  जनता  के  लिए  यह  बहुत  उपयोगी  रहा  है  किन्तु  वहां  के  लोक  काल  का  से  मद्रास  तक

 तक  सीधा  सवारी  डिब्बा  चलाए  जाने  की  मांग  करते  हैं  ।  इससे  हिमाचल  में  पेंशन  क्रो

 हन  मिलेगा  ।

 किन्तु  हमारे  क्षत्र  और  संयोग
 से  इस  समय  सभा  के  सभापति  के  क्षत्र

 की
 अब  भी  अपेक्षा

 ay: aT
 रही  है  ।  हमारे  क्षेत्र

 के
 साथ  न्याय  करने  के  लिए  हिमाचल  एक्सप्रेस में  UH  सवारी

 डिब्बा  बम्बई  से  नंगल  बांध  जोड़ा  जा
 सकता  है  |

 थ्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  उन्हें  अधिक  समय  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 बहु  दो  राज्यों  के  लिए  बोल  रहे  हैं  ।

 थ्री  नारायण  चन्द  पराशर :  मैं  दो  राज्यों  में  बोल  रहा  हुं  ।  मैं मैं  यह  भी  कहूंगा

 कि  कुछ  आधारभूत  सुविधा  भी  दी  जानी  चाहिए  ।  की  cage  यह  सेबों  का  लदान

 करने  वाला  स्टेशन  है  att  यह  हिमाचल  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  किन्तु  पहां  पेयजल  की

 भी  सुविधा  नहीं  है  ita  अभिसमय
 समिति  ने  उस  स्टेशन  की  यात्रा  की

 पके
 मंडलीय

 रेल  प्रबन्धक  भी  wet गए  थे  ।

 गत  माह  उन्होंने  इस  स्टेशन  की  यात्रा  की  थी  किन्तु  पहा  प्लेटफार्म  पर  पानी  का  कोई

 नल  नहीं  है  ।  आनन्दपुर  साहब  और  अन्य  स्थानों--जहां  रेलवे  प्लेटफार्म  तो  है

 fara  उन  पर  पेयजल  की  तथा  अन्य  किसी  प्रकार  की  सुविधा  नहीं  e—Tt  अधिक  से  अधिक

 सुविधाएं  उपलब्ध  कर।नी  होंगी  ।  भौर  यहां  तक  कि  पंजाब  में  जो  वेसे  भी  आजकल  बहुत

 दनशील  क्षेत्र  भी  बहुत  से  स्टेशनों  पर  पेयजल  की  तथा  अन्य  किसी  की
 कोई

 सुधा

 नहीं
 है

 दूसरी  कांगड़ा  घाटी  में  अपने  नूरपुर  रोड  कौर  पठानकोट  के  बीच  रेलगाड़ी

 शुरू  की  थी  ।  किन्तु  ag  क्षेत्र  बस  सेवाओं  से  तो  बहुत  अच्छी  तरह  से  जुड़ा  है  किन्तु  यह  क्षेत्र

 बस  सेवायों  से  तो  बहुत  अच्छी  तरह  से  जुड़ा  हुआ  है  किन्तु  नूरपुर  रोड  से  ज्वालामुखी  रोड

 तक  कोई  पक्की  सड़क  नहीं  है  इस  बात  की  जांच  की  जानी  आवश्यक  है  ।

 मैं  निवेदन  हूं  कि  शक्ल  सेवा  आरम्भ  की  जानीਂ  चाहिए  at  उसे  उस  स्थल  तक

 बढ़ाया  जा  सकता  हैं

 इसी  मैं  आपके  ध्यान  में  कुछ  बहुत  महत्वपूर्ण  मुहू  लाना  चाहता  हूं  ।

 पंजाब  में  लगभग  4.5  लाख  भूतपूर्व  सैनिक  हैं  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  एक  लाख  भूतपूर्व  सैनिक  है

 तथा  जम्मू-कर्मी र  में  लगभग  50,000  भूत  Wat  हैं  ।  उन  सभी  को  इस  क्षेत्र  में  रेलगाड़ी

 की  सेवाएं  प्राप्त  हैं  किन्तु  उनके  लिए  रेलगाड़ियों  से  आने-जाने  के  लिए  जो  कोटा  सुलभ  है  वह
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 अपर्याप्त  ह  ।  होशियारपुर  के  लिए  आपको  अतिरिक्त  कोटा  देना  ही  होगा  ।  इसी  प्रकार  नंगल

 बांध  के  लिए  भी  आपको  अतिरिक्त  सवारी  डिब्बे  देने  होंगे  ।

 इसी  प्रकार  मैंने  जालन्धर  के  लिए  भी  कहा  है  कि  वहां  से  भी  अधिक  रेलगाड़ियां  चलाई

 जानी  चाहिए  ,  आखिर  यह  कोई  अपराध  तो  नहीं  है  कि  वह  शहर  राज्य  की  राजधानी  नहीं

 जालन्धर  एक  केन्द्रीय  स्थल  है  ।  समूचे  उत्तरी-पश्चिमी  aaa  के  लिए  केन्द्र  है  ।

 गाडियां  जालन्धर  से  नकोदरा  जालन्धर  से  जालन्धर  से  जालन्धर  से

 फीरोजपुर  जाती  है  कौर  वहां  कुछ  अन्य  लाइनें  भी  किन्तु  आप  पायेंगे  कि  स्टेशन  पर  उपलब्ध

 सुविधायें  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  वहां  केवल  दो  विश्वास  कक्ष  हैं  ौर  अप  पायेंगे  कि  वहां  यात्रियों  को

 afar  ofa  दी  जा  सकती  हैं  ।

 यदि  जालन्धर  से  नई  दिल्‍ली  तक  एक  तेज  गाड़ी  आरम्भ  कर  दी  जाये  तो  इसके  वहां  से

 भाने  वाली  अन्य  गाड़ी  यों  की  भीड  कम  हो  जाएगी  ate  इससे  देश  के  उस  हिस्से  में  स्थिति  संगम

 हो  जाएगी  ।

 मैं  एक  और  बात  कहना  चाहता  हुं  ।  इससे  पहले  कि  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  नफर  मैं

 रेलवे  ats  के  चेयरमन  ale  सदस्यों  द्वारा  किये  गये  अच्छे  काम  की  प्रशंसा  करता  मैं

 सोचता  g  कि  आपके  भादेश  पर  उनके  द्वारा  किये  गये  काम  विशेषकर  चेयरमन  भौर  वित्तीय

 area  द्वारा  किये  गये  काम  के  लिये  प्रशंसा  के  दो  शब्द  अवश्य  कहने  चाहिए  ।  बहुत  कठिन

 समय  में  उन्होंने  रेलवे  की  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने  का  काम  किया  ।

 मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता हुं  कि  आपने  गत  वर्ष  माल-यातायात  का  450

 मिलियन  टन  का  लक्ष्य  रखा  ।  यह  अपकी  गलती  नहीं  थी  ।  रेलवे  तैयार  था  ।  चेन्नै  तैयार

 पटरी  तैयार  थीं  ।  किन्तु  यातायात  नहीं  भा  रहा  था  ।  स्टील  कौर  सीमेंट  के  उत्पादन  में  कमी

 थी  ।  इस धर्ष  आपने  245  मिलियन  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।  पिछले  ag  अपकीਂ

 लब्धि  230  मिलियन  टन  थीं  ।  क्योंकि  उद्योगों  से  वसूली  है  ।

 मैं
 महसूस  करता  हूं  कि  इस  at  यातायात  की  अच्छी  सभ्भावना  है  ।  मैं  ह  गा  कि  उन

 लोगों  दरा  किया  गया  कार्य  उत्कृष्ट  है  ।

 क्योंकि  बहुत-सी
 ana  हुरी  स्थिति में  हैं  बौर  पटरी  अत्यघिक  पुरानी  उनके

 सुधार  के  कार्य  को  तीब्र  गति  से  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  पिछले  कुज  वर्षों  से

 वित्तीय  आयुक्त  कौर  ate  के  अन्य  सदस्य  यह  देखते  रहे  हैं  कि  cree  को  अत्यधिक  पुरानी
 रियों  अथवा  sate  वैगनों  के  कारण  परेशानी  न  उठानी  पड  ।  मूल् यह् लास  आरक्षित  निधि  के  रूप
 में  850  करोड  रु०  दिए  गए  यद्यपि  यह  काफी  बडी  रकम  है  फिर  भी  इस  प्रयोजन  के

 लिए  अपर्याप्त  है  कि  हमारी  विंमान  पटरियों  में  कोई  खराबी  न  हो  |  यह  कार्य  किया  गया
 है  और  यह  एक  अच्छी  बात  है  ।
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 सेनाओं  की  आवृति  बढाने  की

 आवश्यकता  है  कालका-चंडी  गढ-हटिया  न्र-साप्ताहिक  गाड़ीਂ  को  रोज  चलाना  चाहिए  ।  इसीਂ

 तरह  दूसरी  गाड़ियां  जो  कि  सप्ताह  में  दो  अथवा  तीन  बार  चलाई  जाती  हैं  उनके  बारे  में

 बिचार  करके  उन्हें  भी  रोज  चलाना  चाहिए  ।  अम्बाला-पानीपत  रेलवे  लाइन  को  दोहरा  करने  के

 काम  में  तेजी  लाई  जानी  चाहिए  ।

 उत्तर  रेलवे  अति  विशाल  रेलवे है  ।  जम्मू  और  कश्मीर  हिमाचल  प्रदेश  तथा

 हरियाणा  राज्यों  के  लिए  एक  उत्तर-पश्चिम  रेलवे  नामक  नया  जोन  जाना

 जिसका
 मुख्यालय

 जालंधर  में  होना  चाहिए  |

 करो  एन०  जी०  रंगा  पहले  उस  क्षेत्र  में  शांति  स्थापित  हो  जाने  दीजिए  ।

 नौ  नारायण  चन्द  परिवार  :  वहां  गड़बड़ी  वाले  जिले  सिफ  तीन

 कपूरथला  ।  मैं  चंडीगढ़  से  गाड़ी  पकड़ने  के  लिए  हर  समाप्त  के  अन्त  में  रात  10

 बजे  आनन्दपुर  साहब  से  गुजरता हूं
 रास्ते  में  कोई  भी  गड़बड़ी  नही ंहै

 ।  रोड

 जालन्धर  जिलों  तथा  पठानकोट  फावाढ़ी  की  तहसीलों  में  बिल्कुल  भी  अशांति  नहीं है

 यह  क्षेत्र  बहुत  ही  शांतिपूर्ण  है  ।  श्री  ज्ञानी  जेल  सिंह  जी  के  पहले  घाले  निर्वाचन  क्षेत्र  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  भौतिक  का  नामों  निशान  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  का  तथा  अपने

 दल  के  उपनेता  को  इस  क्षेत्र  में  आने  के  लिए  आमंत्रित  करता हूं  ।

 मैं  गम्भीरतापूर्वक  अनुरोध  करता  ह  कि  उत्तर  पश्चिम  भारत के  लिए  अधिक

 धनराशि  दी  जानी  इस  क्षेत्र  के  लिए  रेलवे  aaa  के  रूप  में  एक  बड़ी  परियोजना

 स्वीकार  करनी  चाहिए  ताकि  वहां  के  लोग  जीविका  कमा  सके  और  बे  रोजगारों  की  संख्या  को  न

 बढाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  अत्याधिक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  सामाजिक  नीति  ant  आवश्यकता  पंजाब  की

 पाकिस्तान  के  साथ  एक  बहुत  ही  लम्बी  सीमा  है  तथा  पंजाब  हिमाचल  जम्म  एवं  कश्मीर

 तथा  हरियाणा  के  हजारों  जवान  सेना  में  हैं  तथा  इन  क्षेत्रों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  काफीਂ  अधिक

 प्रतिशतता  है  ।  वे  हमें  उस  दुष्टि  से  देखते  अतः  अगर  अप  वहां  कुछ  भी  रेंगे  तो  यह  केवल

 आपके  लिए  ही  नहीं  अपितु  राष्ट्र के  लिए  भी  और  साथ  हीं  इससे  सेना  का  मनोबल  भी  बढ़ेगा  ।

 रेलों  को  गतिशील  बनाए  के  आपके  प्रयत्न  की  मैं  सराहना  करता  हु  और  मझे  विश्वासਂ  है
 कि  रेलों  की  प्रगति  हमारे  देश  के  विकास  और  उन्नति  के  प्रतीक  होगी  और  निसंदेह  हीਂ  सातवीं

 योजना  में  रेलों  के  विकास  केਂ  लिए  अधिक  राशि  आवंटित  की  जाएगी  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  माननीय  रेले  मंत्री

 कारण  प्रस्तुत  बजट  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  और  समधन  करता  हूं  ।

 श्री  पाराशर  जी  ने  रेलवे  को  एफीशियेंट  बनाने  के  लिये  जिन  आवश्यकताओं  का  जिस
 1-2.

 फियों  मैं  उन  बा  ay Ala  में  नहीं  जातना  च ध्  a  |  ma  I,  मैं  उनका  ania  करते  हुए  अपनी  बात  कहना

 चाहता  हु  |
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 राजस्थान  रेल  के  मामले  में  सबसे  पिछड़ा  हुआ  है  ।  हमारा  यह  दुर्भाग्य  रहा  हैं  कि

 बजे  तक  राजस्थान  का  कोई  भी  आदमी  रेल  मंत्री  नहीं  इसी  कारण  बहा  कोई  डेवलप  मैंठ

 इस  मामले  में  नहीं  हुआ  ।
 सब  प्रान्तों  के  लोग  रेल  मंत्री  बन  मगर  राजस्थान  का  कोई

 नहीं  बना  |

 हमारे  श्री  गती  खां  चौधरी  इन्साफ  पसन्द  हैं  बौर  पिछड़े  हुए  इलाकों  को  पहले  लेना

 चाहते  इसलिये  उनसे  निवेदन है  कि  हमारे  पिछड़  हुए  प्रान्त  को  भागे  बढ़ाने  के  लिये  कदम

 उठायें  |  सबसे  पहला  काम  यह  करना  होगा  कि  राजस्थान  को  एक  अलग  जोन  बना  दिया

 जाये  |  रेलवे  कन्वेंशन  कमेटी  के  सदस्य  भी  अपनी  परवीं  तो  करते  लेकिन  राजस्थान  के  बारे

 में  कुछ  नहीं  कहते  teed  रेलवे  का  जोन  नाथन  रेलवे  का  हैं  सब  अपनी  तरक्की

 करते  लेकिन  राजस्थान की  तवंगरी  कोई  जोन  नहीं  इसलिये  यहां  का  अलग  जोन

 होना  नितान्त  आवश्यक  है  ।

 मैंने  पहले  भी  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  किया  यहां  रेलवे  कन्वेंशन  कमेटी  अगर

 रिमांड  करेगी  तो  ये  विचार  करेंगे  ।  यहां  रेलवे  कन्वेंशन  कमेटी  के  मेम्बर  भी  विराजमान हैं

 और  मंत्री  महोदय  भी  मौजूद  उनसे  प्रिया  है  कि  यह  सबसे  पिछड़ा  हुआ  इलका  रेलवे

 को  बढ़ाने  की  बहुत  गुंजाइश  रेलवे  का  डेवलपमेंट  यहां  होना  बहुत  जरूरी  है  ।

 पहले  रेलवे  में  इतनी  पंक्चुएलिटी  थी  कि  अगर  रिस  को  अपनी  घड़ी  का  टाइम  ठीक  करना

 हो  तो  रेल  की  पहुंच  से  घड़ी  ठीक  किया  करते  थे  ।  लोगों  को  इतना  विश्वास  था  कि  जहां  से

 रेल  निकल  वह  इलाका  पर  सर-सब्ज  हो  पहां  इंडस्ट्री  कायम  हो  इस  लिये  रेल

 का  होना  नितान्त  आवश्यक  है  ।  इसलिये  रेल  मंत्री  हमारे  इस  पिछड़े  हुए  इलाके  को  रेल  के

 जरिये  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ाने  रना  तरफ  ध्यान  दें

 हमारी  तरफ  आपने  मेहरबानी  करके  सर्वे  मंजर  किये  और  तीनों  का  सर्वे  करा  दिया  ।

 कोंटा से  देवगन  की  लाइन  क  जो  सर्वे  अपने  कराया  जैसे  श्रीवास् निक  कह  रहे  थे  कि  उनके

 यहां  मिट्टी  भी  डल  सब  कुछ  हो  गया  लेकिन  उसके  बाद  कुछ  नहीं  उसी  तरह  dad

 1996,  शायद  1940  के  पहले  जब  अकाल  पड़ा  था  उस  वक्त  कोटा  से  देवगढ़  लाइन  का  काम

 हुआ  था  लेकिन  ंडीपडेंस  के  बाद  यह  ठप्प  पढ़  उसके  बाद  कोई  काम  नहीं  हुआ  |  अब

 आपने  बी ०  जी०  लाइन  का  सर्वे  वहां  कोई  बी०  जी०  लाइन  नहीं  है  ।

 झीर्लवाड़ा  बौर  अजमेर
 र  डिस्ट्रिक्ट  में  और  उसके  पड़ोस-पड़ोस  में  भी  कोई  ato

 जी०  लाइन  नही ंहै  ।  बी०  जी०  लाइन  के  बिना  किसी  क्षेत्र  का  डेवेलपमेंट  ठीक  तरह  से  नहीं

 हो  सकता  ।  प्लानिंग  मिनिस्टर  साहब  ad  हुए  बह  भी  मेहरबानी  कर  के  इस  लाइन  को

 स्वीकृत  कर  दें  ।  इस  लाइन  के  बनने  से  अजमेर  और  टॉक  आदि  पिछड़े

 हुए  क्षेत्रों  को  आधिक  रूप  से  करने  के  साधन  उपलब्ध  हो  सकते  हैं  और  भी  दो  सर्वे

 कराए  गए  लेकिन  पहली  श्रायर्टी  इस  बी०  जी  ०  लाइन  को  दी  जानी  चाहिए  ।
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 मैं  अपने  क्षेत्र  के  लिए  बल्कि  राजस्थान  के  लिए  एक  कोच  फैक्टरी  की  मांग  करना

 चाहता  हु  ।  हम।रे  यहां  और  उदयपुर  में  वर्कशाप

 हैं  ।  agt  पर  प्रीति  स्टेट्स  के  टाइम  से  sag  और  इंजिन्ज  की  रिपियर्ज  का  काम

 होता  आया है  |  इसलिए  कोच  फैक्टरी  भी  बहीं  स्थापित  होनी  जहां  इमा-स्ट्रक्चर र

 है  ।  जोधपुर  जयपुर  या  राजस्थान  के  किसी  भीਂ  उपयुक्त  स्थान  पर  यह  फैक्टरी

 स्थापित  की  ताकि  उस  सारे  क्षत्र  का  विकास  तेज  गति  से  हो  सके  ।-

 कल  प्रो  दंडवते  ने  कहा  कि  स्टीम  पदूंजिनों  पर  बहुत  खर्चा  होता  है  |  अजमेर  वर्कशाप

 के  एक  इंजीनियर  ने  एक्सपेरीमेंट  फिया  है  कि  लगभग  बीस  हजार  रुपया  खं  कर  के  स्टीम

 इ  जिन  को  कड  आयल-बेस्ड  सकता है  ।  इससे  रेलवे  का  खरच  कम  होगा  और

 इंजिनों  को  उम्र  भी  बढ़  जाएगी  रेलवे  first  को  मालूम  है  फि  वह  कौन  सा  इंजीनियर

 उससे  जानकारी  प्राप्त  कर  के  स्कीम  इंजिनों  को
 क्रूड-भायल-बेस्ड

 बनाने  की  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  ।

 में  ट्रक  कौर  कोच  बहुत  पुराने  कोच  इतने  खराब  हैं  कि  फर  टं क्लास

 कीਂ  सीट  भी  बैठने  लायक  नहीं  होती  ।  ऐसे  किचिन  को  रिपेयर  करने  के  लिए  या  नये  ETT

 लगाने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  जिन  ट्रे  क्रूस  पर  बहुत  एक्सिडेंट  और  डीरेलमेंट

 होते  उनको
 बदलने  आवश्यकता  है  ।  इसके  और  ज्यदा  कंडूज  ऐवेलेबल

 जाने  |

 मैंने  गुलाबपुरा  स्टेशन  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  बार-बार  लिख  है  और  उन्होंने  कहां

 है  कि  उसको  फूले  स्टेशन  बनाना  मुमकिन  नहीं  है  ।  वह  एक  इंडस्ट्रियल  बनता

 जा  रहा है
 ।  वहां  पर  जिंक  स्पेक्टर  होने  जिससे  फ्रेट  भर

 पैसेंजर
 का

 ट्  फिक  बहुत  ज्यादा  हों  जाएगा  ।

 यह  सहीं  है  कि  अभी  तक  ag  काम  नहीं  चला  है  ।  लेकिन  get  पर  तीन  टेक्सटाइल

 फैक्टरियों  लग  चुरी  हैं  ।  जब  वहां  पर  जिंक  स्मगलर  स्थापित  और  माइनिंग  थके

 तो  जिंक  और  फिनिश्ड  qe  वगेरह  की  wat  में  बहुत  लोड  उठेगा  ।  बगैर  जानकारी

 प्राप्त  किए  यह  लिख  देना  उचित  नहीं  है  कि  गुलाबपुरा  को  पूरा  स्टेशन  नहों  बनाया  जौ

 सकता  |  रेलवे  बोर्ड  की  पह  हालत  हू  कि  उसने  हां  करना  तो  सीखा  ही  नहीं  वह  हमेशा  न

 करने  के  लिए  ही  तैयार  रहता  है  ।

 इनकी  इस  मनोवृत्ति  को  बदलिए  ।  इसके  सम्बन्ध  में  जानकारी  कीजिए  कि  कौन  सीं

 चीज  संभव हू  और  कौन  से  तरीके  से  बन  सकती  ह  ।  जो  चीज  वन  सकती  हू  उसको  बनाना

 चाहिए  ।  यह  गुलाबपुरा  स्टेशन  भविष्य  में  बहुत  इम्पार्टेट  बनने  घाला  इसको  अभी  से

 फुलफ्लेज्ड  भाप  बना  देंगे  तो  मेरी  भर  मरे  क्षत्र  की  मांग  पूरी  हो  जायगी  ate  लोगों  को

 इससे  काफी  सुविधा  हो  जायगी  ।  इसलिए  इसकी  दोबारा  जांच  कराइए  और  इस  काम  को

 347



 रेल  चर्चा  6  1984

 न
 कीजिए  ।  रेलवे  ats  की  तो  हर  चीज  को  ना  ना र  को  भा  aa  पटा  ae  |  है

 घ्  49  "EQ  आप  अपने  तौर  पर

 इसकी  जांच  कराइए  और  इसे  फूल  फ्लेज्ड  स्टेशन  बनाइए  ।

 भीलवाड़ा  स्टेशन  बहुत  बड़े  शहर  स्टेशन  है  |  करीब  डेढ़  लाख  ay  आबादी  वहां  ह

 कौर  ag  बहुत  बड़ा  इंडस्ट्रियल  क्षेत्र  कई  टेक्सटाइल  मिल्स  वहां  हैं  और  माइकल  की  इंडस्ट्री

 यहाँ  पर  है  कौर  भी  कई  इडस्ट्रीज  हैं  वहां  के  स्टेशन  के  डेवलपमेंट  के  लिए  मैं  बराबर  कहता

 भा  रहा  हु  ।  थोड़ा  बहुत  तो  काम  आप  ने  कराया  ऐसा  नहीं  है  कि  कुछ  काम  नहीं

 हुआ  ।  थोड़ा  बहुत  आपने  है  ।  लेकिन  जितना  चाहिए  उतना  नहीं  कराया

 है  ।

 इसलिए  मरी  प्रार्थना  है  कि  उसको  भाडर्नाइज  अच्छे  स्टेशंज  पर

 जितनी  फैसिलिटी  अवेलेबल  हो  सकती  हैं  वह  afafaretar  वहां  अवेलेबल  कराइए  |

 17  भय  कौर  72  डाउन  की  टाइमिंग  ठीक  नहीं  है  ।  इसको  टू  और  3  डाउन  से

 मिलना  चाहिए  ताकि  जाने  घाले  dead  को  यह  सारो  कनेक्शन  मिल  जायं  ।  इसकी

 व्यवस्था  भी  आप  कराइए  |

 एक  मीनाक्षी  के  बारे  में  मैं  वर्षो  से  कह  रहा  हूं  कि  मीनाक्षी  डेली  चलनी  चाहिए  |

 भीतर  रतलाम  लाइन  पर  कोई  गाड़ी  नहीं  यह  अगर  हो  जायगी  तो  बहुत

 बड़ा  लाभ  लोगों  को  मिलेगा  ।  इसमें  भट्ट  कलस  कौर  पैट्रिक  कार  नहीं  इन  दोनों  वीजों  की  भी

 व्यवस्था  करा  अपकी  बहुत  बड़ी  कृपा  होगी  ।

 कन्सेशंस  जो  अप  We  के  सम्बन्ध  में  दिए  हैं  मैं  उसका  बहुत  स्वागत  करता  हूं  ।  भापने

 बहुत  ऐप्रिशिएबल  काम  किया  है  ।

 मगर  एक  छोटा  सा  काम  कर  के  भाप  ने  आम  जनता  पर  भार  बढ़ा  दिया  है  ।  भाप  ने

 प्लेटफार्म  टिकट  को  पचास  पैसे  के  बजाय  1  रुपया  कर  दिया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  पचास  पैसे

 से  आपको  ज्यादा  आमदनी  थी  ।  अब  एक  रुपये  का  tera  टिकट  कोई  लेगा  नहीं  ।  बिना

 प्लेटफार्म  टिकट  के  लोग  घुस  जाएगे  ।  आमदनी  भी  आपकी  जायगी  कौर  रेलवे का

 नुकसान  भी  होगा  इसलिए  उसको  पचास  पैसे  ही  रखिए  ।

 सेकेंड  क्लास  मेल  एक्सप्रेस  पर  2  रुपया  सरकार  जो  आप  ने  बढ़ाया  है  उसे  भी  वापस

 ले  लें  दूसरे  क्लास  पर  जो  अपने  बढ़ाया  उसकी  बात  मैं  नहीं  करता  लेकिन  सेकेंड  क्लास  पर
 जो  बढ़ाया  है  उसे

 वापस  ले  लें  ताकि  भाम  जनता  को  महसूस  नहीं  हो  कि  रेल  मंत्री  ने  गरीब
 जनता  पर  हाथ  डाला  है  जो  बड़े  बड़े  लोग  हैं  उन  पर  हाथ  उनसे  ज्यादा  पहिए  उसमें
 हमें  कोई  एतराज  नहीं  लेकिन  गरीब  लोगों

 दीजिए ।

 पर  जो  बजट  पड़ा  है  उसको  कम  कर

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  anda  करता
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 por  पा लम श्री  नारायण  चौबे  :  वास्तव  में  हा भारत  बहुत  विशाल है
 |

 और  मुझे  दिया  गया  समय  बहुत  ही  कम  है  अतः  मैं  कम  से  कम  शब्दों  में  केवल  महत्वपूर्ण  मुद्दों

 को  हीं  उजागर  करू गा  ।

 मैं  रेल  मन्त्री  जी  को  कुछ  नये  प्रस्तावित  महत्वपूर्ण  कार्यों
 को  करने  एवं  पहले  ही

 किए  गये  कुछ  कायों  के  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देते  हुए  अपना  भाषण  शुरू  करता  उनमें  से  कुछ

 कार्य  कलकत्ता  सरकुलर  ताल्लुक  डीग  दानजूर  तथां  दुर्गे  नागपुर

 बिलासपुर  करनी  खड़गपुर  मिदनापुर  का  विद्युतीकरण  तथा  बोन्गाहूंगांत  न्रिवेन्द्रम

 पुरूलिया  के  लिए  न्यू  एक्स प्र  इन्दौर  न्यु  देहली  एक्स प्र  स  अदि  गाड़ियों  का  चलाने

 या  जाना  ।  हाल  हीं  में  कछ  लोगों  ने  कहा  था  कि  कि  यह  मन्त्री  सिर्फ  बंगाल  तथा  विशेषतौर

 पर  मालदा  के  ही  मन्त्री  हैं  ।  किन्तु  यह  सब  काय  जो  उन्होंने  fou  हैं  उनसे  यह  तक  सट्टी  साबित

 नहीं  होता  है  ।  यह  सिफ
 दुर्भाव पूर्ण

 प्रचार  है  freq  महोदय  मैं  अपना  धन्यवाद  देने  की  बात  यहीं

 समाप्त  करता हूं  ।

 वर्तमान  बजट  गहरे  राजनीतिक  और  सामाजिक  संकट  से  ग्रस्त  प्‌  जीवादी

 सरकार  का  रूढ़ि बद्ध  चुनावी  बजट  है  ।  इसमें  अस्थिरता  कौर  चरमराहट  है  किन्तु  यह  दिशा

 देने  और  afar  प्रगति  में  सिंधी  असफल  रही  है  किन्तु  यह  संकट  वत  मान  व्यवस्था  से  पैदा  हुआ

 ।
 इसमें

 किसी  व्यक्ति  का  दोष  नहीं  है  ।

 16.00

 पिछले  ad  यह  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  हम  241  मिलियन  टन  माल  किन्तु

 हमने  fam  230  मिलियन  टन  ही  उठाया  ।  भाड़े  कीਂ  आमदनी  5,171.50  करोड़  रुपए  होने  की

 आशा  थी  ।  वास्तव  में  हमें  5,024  करोड़  रुपये  की  आमदनी  होगी  ।  भाड़  की  आमदनी  में

 114-19  करोड़  रुपये  की  गिरावट  हुई  ;  यात्री  आमदनी  में  38-45  करोड़  रुपये  की  गिरावट

 थीं  ।  इस  अनुमानित  आय  5,342.78  करोड़  रुपये  तथा  अनुमानित  संचालन  aq

 5,037  करोड़  रुपये  थे  ।  हम  इस  संकट  से  गुजर  रहे  हैं  तथा  किन्तु  ऐसा  विश्व  व्यापीਂ

 मंदी
 के  कारण  हुआ  हैं  ।  जापान  कम  लोह  अयस्क  लेता  हमने  कम  स्टील  का  उत्पादन  किया

 कम  उर्वरक  का  उत्पादन  किया  रेलवे  कम  माल  उठाता  है  ।  यह  व्यापक  का

 निराशाजनक  चित्र  वित्त  मंत्री  जी  सांत्वना  के  दो  शब्द  कह  सकते  इस  समय  वर्षा  के

 देवता  इन्द्र  भी  उनके  सहायक  हो  सकते  इस  कृपालु  वर्ष  में  वह  कुछ  सुधार  की  भाषा  रखते

 हैं  किन्तु  महोदय  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  सब  कुछ  afafeaa  हैं  ।  वास्तव  में  यह  सम्पूर्ण  व्यवस्था

 का  हीं  संकट  है  और  इसके  लिए  हमें  जरूर  कोई  हल  ढूढ  निकालना  चाहिए  ।

 आम  बातों  पर  भाने  से  पहले  मैं  अपकी  अनुमति  से  यह  कहना  चाहत  हूं  कि  हम  लम्बे

 समय  से  भाड़े  के  समानीकरण  की  मांग  कर  रहे  हैं  वास्तव  में  हमें  बिहार  उड़ीसा

 में  अधिक  भाड़ा  देना  होता  है  जबकि  हमारा  स्टील  तथा  अन्य  पद्धति  देश  के  सभी  मांगों
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 में  समान  दरें  पर  जाते  हैं  ।  इस  दफ  |  ह  उद्
 osprey  तैयार  वापस  पर  भाड  की  दर  को  घटा  दिया  है  |

 बंगले  कपडा  मिलों  को  फिर  से  संकट  से  गिरना  पड़ेगा  |  बंगाल  में  तैयार  कपड़ा  सस्ती  दरों

 पर  आयेगा  जबकि  हमें  सूत  ऊंची  देशों  पर  खरदीना  होगा  ।  मुझे  आशा  है  कि  वह  और  ध्यान

 देंगे  ।

 जिस  संकट  के  दौर  से  हम  गजर  रहे  हैं  आप  उसको  गम्भीरता  को  देखिये  ।

 छठ
 atta

 के  प्रारम्भ  में  13,048  किलोमीटर रेल  पटरी  का  नवीकरण  किया  जाना  था  ।  इस

 योजना  के  दौरान  15,000  किलोमीटर  पट री  और  इस  में  जुड़  और  इसके  नवीं करण  कीः

 आवश्यकता  है  ।  हम  PAH  9,000  किलोमीटर  लाइन  का  ही  नवीकरण  कर  सकते  sar

 पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  हम  13,048  किलोमीटर  पटरियों  का  नवीकरण  करना  था

 तथा  छठी  पंच  वर्षीय  योजना के  अन्त  तक  यह  लम्बाई  बढ़कर  19,0.0  किलोमीटर  हो

 जायेगी  |  इस  सम्बन्ध  में  संकट  की  स्थिति  बनी  हुई  है  ।
 ्

 इसी  तरह  डिब्बों  के  बारे  पी  ato  एच०  की  वार्षिक  क्षमता  25,800 हैं

 किन्तु  वास्तविक  वार्षिक  आवश्यकता  30,400  है  पांच  वर्षो  में  खराब  डिब्बों  की  संख्या

 23,400  बनती  है  ।  इसी  पांच  ash  में  खराब  वैगनों  की  संख्खा  43,200  बनती  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  वास्तविक  स्थिति  है  जिसमें  हम  रह  रहे  रेल  मन्त्री  ने  स्वयं  भी

 ga  carat  की  समीक्षा  करते  हुए  पृष्ठ  संख्या  28  पर  कहा  है  |

 साधनों  के  अभाव  के  कारण  सुरक्षा  उपायों  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  जुटाई  जा  सकती

 ह्  0.0

 16-04

 (sto  राजेन्द्र  कुमारी  ater  पीठासीन

 बातें  में  उनके  पास  धन  का  अभाव  किन्तु  मैं  पूरे  सदन  का  array  द्वारा  यह  सोचने

 की  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  जब  रेलवे  के  लिए  धन  की  अल्पता  कया  एशियाड  तथा  राष्ट्र  मण्डल

 सम्मेलन  में  फिजूलखर्ची  के  लिए  धन  की  अभाव  नहीं  था  ।  राष्ट्रमण्डल  के  मंत्रियों  के  लिए  गोवा

 सेरगाह  के  लिए  gat  का  अभाव  नहीं  था  ।  मेरे  विचार  से  राष्ट्रमण्डल  मन्त्रियों  के

 लिए  गोधा  सेर गाह केलिए के  लिए  धन  देने  की  तुलना  में  रेलवे  को  धन  देना  अधिक  महत्वपणं

 हो

 सभी  secant  के  आपके  पास  हमेशा  एक  हीं  जवाब  होता  है  मनुष्य  की  गलती

 और  यह  मनुष्य  है  कौन  ?  क्या  यहां  अपकी  नीति  नहीं  है  ?  आपकी  पटरियां  दोष  हैं  ।  आपके

 डिब्बे  तथा  वेतन  दोषों  हैं  ।

 शी  राम  प्यारे  पत्रिका  :  ये  सेब  पुराने हो  चुके  हैं  ।

 थी  रामावतार  Strmat  * नाइट  उन्हें  बदल  दीजिए  ।
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 श्री  राम  प्यारे  पत्निका  :  इसके  लिए  रेलवे  को  धन  की  जरूरत  होगी  |

 श्री  नारायण  चौबे  :  उन्हें  यह  बताने  a  आवश्यकता है  कि  अपेक्षाकृत  पुराने

 डिब्बे  खराब  हों  जाते  हैं  ।

 थ्री  रामावतार  शास्त्री  :  कयों कि  हम  वृद्ध  जा  रहे  हैं  |

 श्री  नारायण  चौबे  :  19-1-84  की  समाचार  पत्र  दी  स्टेट्समैन  एक  समाचार

 माया  हैं  ।  मननीय  मन्त्री  जी  ते  उसे  देखा  होगा  ।  उसमें  लिखा  है  कि  बीमार  एक्स प्र  स

 बहुत  ही  खराब  हालत  में  हैं  ।  भापके  इन् जन  खराब  वर्कशाप

 में  कलपुर्जे  नहीं  आपके  औजार  कास  नहीं  कर  सकते  ।  कभी-कभी  faze  को  अपने

 स्वयं  के  भौजार  लाने  होते  अभी  भी  आप  रेल  कर्मचारी  को  जिम्मेदार  ठहराते  आप

 अपनी  नीति  को  इसके  लिए  जिम्मेदार  ठंहराईये  जिसके  लिए  धनाभाव  हैं  ।  अपके  पास  अधिक

 धन  होना  चाहिए  ।  सम्पूर्ण  सदन  के  साथ  मैं  भी  यह  कहूंगा  भौर  मैं  मांग  करता  हू  योजना

 आयोग  को  इसके  लिए  पर्याप्त  धन  देना  चाहिए  ।  रेलवे  के  पास  अधिक  धन  होना  चाहिए  ।

 रेलों  अधिक  आय  का  अर्जन  करनीਂ  चाहिए  अधिक  माल  भी  उठाना  चाहिए  और  मेंरे  विचार

 से  यह  किया  जा  सकता  है  राज्य  अमेरिका  प्रतिवर्ष  उसे  3.5  मिलियन  टन  सामान  ले

 जाता  रूस  प्रति  at  4  हंजार  मिलियन  टन  सामान  ले  जाता  है  चीन  में  यह  आंकड़े  1200

 मिलियन  टन  प्रतिबंध  हैं  और  भारत  में  228  से  230  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  है  ।  मैं  इसके  लिए

 किसी  को  दोष  नहीं  देता  ।  रेलवे  की  यदि  सहीं  योजना  ate  निगरानी  हो  रेलवे  धंसान

 ढांचे  के  होते  हुए  भी  ates  आय  कर  सकती  अधिक  माल  उठा  art  हैं  रेलों  में  प्रत्येक

 वर्ष  मई  से  सितम्बर  तक  माल  की  कमी  होती  है  इन  महीनों  में  बेकार  वैगनों  की  संख्या  12000

 से  18003  प्रति  दिन  होती  है  यहां  तक  कि  विंमान  ढांचे  के  होते  हुए  भी  रेलवे  आसानी  से

 270/275  मिलियन  टन  माल  प्रति  वर्ष  उठा  सकती  हैं  बशर्तें  कि  सरकार  द्वारा  संचालित

 सरकारी  क्षेत्र  उद्यम  भी  अपना  माल  रेलवे  से  ही  भेजें  न  कि  निजी  रोडवेज  के  साधनों  से  ।

 सरकारी  क्षेत्र  उद्यम  पर  Teacarey  परिवहन  लाखों  अत्यधिक  दबाव  हैं  सुसंचलित  रेलवे  अगर

 माल  उठाए  तो  यह  देश  के  लिए  बहुत  gt  अच्छा  होगा  |

 सड़कों  की  तुलना  में  रेलवे  की  क्षमता  9.1  के  अनुपात  किन्तु  प्रभावशाली  सड़क

 परिवहन  लाबी  सरकारी  क्षेत्र  की  बड़ी  कम्पनियों  पर  प्रभाव  डालती  है  ।  इसलिए  at  को

 पूरे  साल  एक  ही  दर  पर  माल  नहीं  मिलता

 अभी  हाल  ही  में  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  ato  ए०  जी०  ने  यह  दोषारोपण

 किया  है  कि  अका्यकुशलता  श्रष्टावार  के  कारण  रेलवे  को  77  से  82  करोड़  रुपये  की

 हानि  हुई  है  ।  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  सबसे  पहले  सरकारी  क्षत्रों  के
 रियों

 को  निजी

 परिवहन  लाबी  के  प्रभाव  से  बचाये  रेलों  द्वारा  अधिक  माल  ठोयें  ।  इससे  रेलवे  का  धन  की

 प्राप्ति  होगी  तथा  सरकारी  क्षत्र  कूछ
 धन  प्राप्त  करेगा  अगर  सरकारी  क्षे

 त्र  अपना  सामान  रेलों
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 दारा  ढोयेगा  तो  इससे  उनको  परसों  at  बचत  होगी  ।  किन्तु  यह  aaa  y  प्रभावी

 लाखों  और  इसीलिए  वे  सड़क  द्वारा  माल  भेजते हैं  तथा  निजी  क्षत्र  की  मदद  करते  हैं

 हम  धीरे-धीरे  लम्बी  मालगाड़ियां  चला  सकते  हैं  जो  कि  6000  से  7000  टन  माल

 ले  जा  सकती हैं  ।  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  मालगाड़ियां  15000  टन  से  20000  टन  माल  ले

 जाती  हैं  ।  हमारे  यहां  2000  से  3000  टन  तक  ही  माल  ले  जाती हैं  ।  बेहतर  यातायात  का

 संगठन  अच्छे  माल  डिब्बे  बनाइये  तथा  उच्च  किस्म  के  एवं  मजबूत  इंजन  भी  ।  यहा ं|

 तक  पटरियों  तथा  पुलों  के  वत्त  मान  मानदंड  में  मगर  हम  समुचित  प्रबन्ध  करें  तो  हम

 6000  से  ',  000  टन  तक  माल  ढो  सकते  हैं  ।  इससे  धन  की  बचत  होगी  |  ई  धन  तथा  जनशक्ति

 al  बचत  होगीं  ।  इस  क्षत्र  में  कछ  पेसा  लगाने  से  काफी  ates  लाभ  प्राप्त  किया  सकता

 है  ।  राष्ट्रमण्डल  सम्मेलन  के  दौरान  गोवा  सरगाह  पर  खच  किए  गये  पसे  से  यह  कम  फायदेमंद

 नहीं  होगा |

 मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  के  पष्ठ  संख्या  14  पर  कहा  है

 मैं  इस  ब्यान  का  अत्यधिक किसी  भी  स्तर  पर  भ्रष्टाचार  नहीं  सह  सकता

 स्वागत  करता  हूं  किन्तु  वास्तविकता  क्या  है  ?  हाल  ही  में  समाचार  पत्रों
 से

 पता  चला  हैं  कि

 पूर्वी  रेलवे  में  22  करोड  रुपये  की  लगत  का  सामान  दिखाया  गया  हैं  किन्तु  वास्तव  में  वे  वहां

 हैं हीन नहीं  ।  हाल  में  खड़गपुर  घकंशाप  में  लाखो  रुपयों  का  घोटाला  पकड़ा  गया  है  ।  सामान

 सिफ  कागजों  पर  दिखया  गया  है  किन्तु  वास्तव  में  वहां  कोई  सामान  नहीं  हैं  ।

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  वहू  आपके  राज्य  में  स्थित  है  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  मेरे  विचार  में  जिस  व्यक्ति  ने  यह  कार्य  किया  है  वह  अवश्य  ही

 आपके  निर्वाचन  क्षत्र  से  होगा

 मैं  यह  स्पष्ट  कहना  चाहूंगा  कि  रेल  मंत्री  ने  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  लड़ाई  शुरू  कर  दी

 मुझे  प्रसन्नता  है  भौर  मैं  पूरी  तरह  से  इसका  समान  करता

 इन्डियन  एक्सप्रेस  में  यह  खबर  छपी  है  कि  रेलवे  के  कछ  अधिकारी  मन्त्री  का  विरोध

 कर  रहे  वियोगी  वहू  इलाहाबाद  गये  और  उन्होंने  ag  पाया  कि  wet  पत्र  पहले  से  ही  सबको

 मालम  हो  गए  थे  ।

 alt  राम  प्यारे  पत्रिका  :  नीतू  मंत्री  जी  ने  तुरन्त  ही  उन्हें  निलम्बित  कर  दिया  था

 शी  नारायण  चौबे  :  यह  अच्छा  हैं  ।  किन्तु  मैं  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करू  गा  कि  भ्रष्टाचार

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कडी  कार्यवाही  करें  ।  ये  अधिकारी  आम  रेलवे  के  आम  कर्मचारी  सम्पर्क

 करते  उन्हें  नौकरी  से  निकालते  है  तो  वे  कभी  भी  ये  नहीं  सोचते  कि  उस  स्थिति  में  क्या  होगा
 जब  नौकरी  खत्म  हो  जाएगी  ।  कुछ

 खुशी
 है  कि  उन्होंने  अब  यह  समझना

 शुरू  कर  दिया  है  |
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 We  से  अतनतनस।ा
 किन्तु  यहां  नियम  एवं  विनियम  है  भौर  आपको  oa  AM  र  चाहिए |  tat

 अधिकारी  को  अपने  अनुभव  से  उस  आम  आदमी  की  स्थिति  समझनी  चाहिए  fia  नौकरी

 छूट  जाती है

 मुझे  मालूम  है  कि  कुछ  मामले  कई  अवसरों  पर  मन्त्री  जी  को
 लिखा

 दक्षिण  पुर्व  रेलवे  हाई  खड़गपुर  के  वरिष्ठ  अध्यापक  श्री  जी०  बी०  घोष  प्रधानाचार्य  के

 शिष्टाचार  का  भंडाफोड़  किया  और  इसके  परिणाम  स्क्सूपउ  से  नौकरी  छोड नी  पडी  व्यक्ति

 रेलवे  सकल  के  प्रधानाचार्य  द्वारा  किए  गए  कार्यों  के  भण्डाफोड  का  पहला  गवाह  था

 सभी  अधिकारी  उसके  विरुद्ध  हो  गए  ।  तब  भी  उसे  जाना  क्योंकि  उसने  प्रथम  ग्रेड

 के  अधिकारी  के  भ्रष्टाचार  का  भंडाफोड़  करने  का  दुःसाहस  किया  था  ।

 मैं  रेलवे  चलती  लोको  शेडों  ate  वर्कशापों  में  होने  वाली

 चोरियों  की  बात  पर  भाता  है  ।  चोरियां  दिन  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।  कछ  आर०  जी०  एफ ०

 के  व्यर्वित  भी  इसमें  शामिल  और  कभी  कभी  सारा  सामान  खुद  ही  चुराकर  ले  जातें
 हैं  ।

 वकंशापों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कुत्ते  रखकर  चोरियों  को  कम  किया  जा  सकता  है  मैंने  कई  निजी

 फैक्ट्रियों  में  देखा  है  कि  प्रशिक्षित  कुत्तों  को  रख
 कर  के  चोरियां  बन्द  करने  में

 समय  हो  सके  हैं

 मेरे  विचार  प्रशिक्षित  get  मानव  से  कहीं  विश्वसनीय  हैं  ।

 रेल  कर्मचारियों  को  नौकरी  में  रखने  की  बात  भी .प्णतया  से  ग्रस्त  है  ।  मैं

 श्री  गनी  खान  चौधरी  से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  मेरी  बात  सुनें  ।  भाप  नाम  लोगों  द्वारा

 यहां  वहां  यह  कहते  हुए  लिया  जाता  है  पेसा  दीजिए  चह  भा पर को  नौकरीਂ  देंगे ।*ਂ

 प्रो०  सत्य  aa  fag  :  यह  निराधार

 श्री  नारायण  चौबे  :  हो  सकता  निराधार  हो  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  ऐसा
 are  नहीं

 ७  क  +  ७  ची कर  रहे  किन्तु  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  लाना  चाहताਂ  हुं

 थी  प्रताप  भान  धर्म  (fafaar) )
 भाप  उस  व्यक्ति  को  हमारे  समाने  लाइये  |

 aft  नारायण  चोबे  :  महोदय  भारतीय  तेल  निगम  और  भारत  पेट्रोलियम  निगम  द्वारा

 सेवानिवृत  रेल  कर्मचारियों  को  कमीशन  के  आधार  पर  क्लेम  एजेन्ट  नियुक्त  फिया  जाता है  ।

 करे  दावे  पेश  करते  इस  प्रकार  से  रेलवे के  विरुद्ध  दावे  बढ़ते  जाते  हैं  ।  पिछले  ag  उत्तरी  रेलवे

 ने  दावों  के  रूप  में  सिफ  एक  करोड़  रुपये  का  भुगतान  हाल  et  में  यह  6  करोड़  से  7

 रोड  रुपये  प्रतियां  हो  mate  ।  सेवानिवृत  सी»  सी०  एस०  रेलवे  तथा  सेवानिवृत  जरनल

 कार्यवाही  वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 क  ७ पश्चिम  रेलवे  इस  प्रकार  के  नियुक्त  एजेन्ट  हैं  ।  ये  सभी  रेलवे  से  पेंशन  प्राप्त

 कर  रहे  हैं  और  के  feat  के  विरुद्ध  कार्य  कर  रहे  कृपया  इस  ओर  ध्यान  जाना

 चाहिये  ।

 सभापति  महोदया  :  किसी  व्यक्ति  के  नाम  का  उल्लेख  मत  कीजिए

 et  नारायण  चौबे  :  ठीक  नाम  नही  लगा  उत्तरी  रेलवे  के  एक  सेवानिवृत  सी०

 सी ०  एम०  तथा  पश्चिम  रेलवे  के  एक  सेवानिवृत  जनरल  मेनेजर  इस  प्रकार  के  एजेन्ट  नियुक्त

 हैं  ।

 कल  ही  अखबार  में  यह  खबर  प्रकाशित  हुई है  कि  कुछ  समय  पूर्वे  एक  योजना  बनाई

 परिवर्तन
 जाती है  उसके  पश्चात  योजना  बदल  दी  जाती  है  किन्तु  ठेकेदार  वही  रहता है  ।  किन्तु

 होते  रहते  हैं  ।  यह  खबर
 के  ही  अंखबार  में  छपी  है  ।  योजना  में  परिवहन  से  हार  को

 अधिक  घन  प्राप्त  होता  है  ।  और  नियंत्रक  तथा  महा  लेखा  परीक्षक  ने  बताया  है  कि  2-79

 करोड़  रुपए  इस  चीज  के  लिए  गंवाने  पड़े  ।

 यात्रियों  की  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  %,  मैं  आपको  बताऊं
 fe  आपने  नई  गाड़ियां  शुरू

 कर  दी  इसके  लिए  हमें  प्रसन्नता  है  |  किन्तु  यात्री  गाड़ियों  तथा  स्थानीय  गाड़ियों  में

 आज  भी  अत्यधिक  खराब  हालत  पानी  तथा  शौचालयों  का  अभाव  है  ।  डिब्बों

 की  हालत  भी  अत्यधिक  खराब  है  ।

 अगर  भाप  उड़ीसा  जाने  वाली  गाड़ी  को  16  taq  रहे  थे  तो  अब  यह  घटकर  6  रह गएं

 आम  यात्री  थ  आम  कृषक  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  ।  हम  लोग  प्रथम  श्रेणी  अथवा

 द्वितीय  श्रेणी  या  फिर  वातानुकूलित  गाड़ियों  टीयरਂ  और  लम्बी  दूरी  at  गाड़ियों  जसे  कि

 कालका  से  देहली  भारी  में  सफर  करते  हैं  और  भांप  इन  सभी  की  इनमें  व्यवस्था  करते  हैं  ।

 किन्तु  आम  व्यक्ति  के  ag  नामुमकिन  है  ।  इसके  पश्चात  अ  रक्षण  के  बारें  जब

 भाप  देखने  जाते  हैं  कि  कुछ  चेकिंग  हो  रही  थी  ।  किन्तु  अब  अगर  आप  किसी  आरक्षित

 डिब्बे  qe  तो  आप  पाएंगे  कि  ag  ऐसे  व्यक्तियों  से  भरा  हुआ  हैं  जिनके  पाप  न  तो  कोई

 टिकट  है  और  न  ही  उन्होंने  उसका  कोई  आरक्षण  हीਂ  करवाया  है  ।  इस  भोर  भी  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिए  |  रास्ते
 के  स्टेशनों  पर  आरक्षण  करवाने  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  हैं  ।-

 हाल  ही  में  आपने  नई  दिल्‍ली  में  आरक्षण  दफ्तर  का  पुन:निर्माण  किया  है  मुझे  बताया

 गया  है
 कि

 आप  इसे  फिर  से  बदलने  जा  रहें  हैं  कौर  आप  इसे  पुन:निभित  करने  जा
 रहे  हैं  प

 ही  एक  करोड़  रुपया  खर्चे  किया  जा  चुका  है  ।  औंर  मुझे  बताया  गया  है  कि  आप  इसके  लिए
 इससे  कहीं  ज्यादा  रकम  करेंगे  ।

 एएए  एसटी  ei

 कार्यवाही  वृत्त  नत  में  सम्मिलित  न  दीं  for
 पह  कया  गया  |
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 खाना  अत्यधिक  खराब  एवं  महंगा  है  ।  मुझे  बत  गया  हैं  कि  रेलों  में  केटरिंग

 निगम  आप  इसे  Hte-ar  भी  निगम  करें  कृपया  यह  देखें  कि  जन  के  मुल्यों  में  कोई

 वृद्धि न

 कालका-हावडा  मेल  में  केटरिंग  को  कौन  चला  रहा  है  ?  यह  कपों  निजी  व्यक्तियों

 द्वारा  जा  रहा  है
 ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  बहुत  खराब  बात  है

 श्री  नारायण  चौबे  :  अप  उनकी  सेवाओं  के  बारे  में  जानते  हैं  ?  या  इसे  देखिए
 नवना नमा के

 q आप  गुप्त  रूप  A  al  जाइए  ताकि  उनको  यह  Qa  aa  कि  अप  वहां  जा  नह  हैँ  |

 आप  कभी  भी  निविदा  नहीं  मांगते
 |  एक  ही  विशेज  परिवार  को  ara  वाले  वर्षों  के

 लिए  इसे  दे  दिय  है  ।  क़बा  इसे  देखिए  |  (@ia-  water  विभाग  विभागीय  होना

 चाहिए  |

 शा कई  प्लेटफार्मो  पर  सफाई  पानी  तथा  और  सभीਂ  चीजों  की  अत्यधिक

 शोचनीय  है

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र के  बारे  में  कु  बताना  चाहुंगा  |  हाल  ही  में  खड़गपुर  के  बस

 स्टेंड  को  दक्षिणी  तरफ से  उत दी  में  बदल a  गय  ।  आपने  है  ।  यात्रियों  की

 far  सुदेशा  है  ।  क़पधा इसे  जवानी  अपने  वायदा  फिया  थ  बस  स्टेंड  के  नजदीक

 एक  नया  उप-मांग  बनाया  जाएगा  |

 प्लेटफामें  टिकटों  के  बारे  किराए  को  निकटतम  रुपए  में  न्यायोचित  नहीं

 है  ।  क्या  आपके  कहने  का  मतलब है  कि  इस  देश  में  लगातार  सिक्कों  की  क़मी  बती  रहेगी
 ?

 नया  वित्त  मन्त्री  कहते हैं
 कि  देश  में  हमेश  et  छोटे  सिक्कों  का  अभा  हाल  ही  में

 आपने  टिकट  का  न्यूनतम  भमूल्य  एक  रुपया  कर  दिर  है  at  वश इन इन  यह  चालीस  पेसे

 ने  कहा  है  कि  कम  दूरी  वाले  यात्री  कम  होते  हैं  ।  वे  बिना  टिकट  यात्रा  कर  रहे

 अखिर  में  मैं  उन  रेलवे  कम चा  रियों  बारे  में  बोल
 var
 vel  &

 a  जा  1१
 देश  में  शुद्ध  awd

 जाते हैं  ।  17  लख  रेलवे  तमंचा  क्यों  में  से  (0  लाख  बेत  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारी हैं  ।

 att  राम  प्यारे  af  ARS  oth  स्वर्ण a  अहा  में  विश्वास  नहीं  करते  ।  क्या  अप  इसकी  अपने

 विचारों  के  अनुसार  तुलना  कर  रहे  हैं
 ?
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 श्री  नारायण  चौबे  :  चतुर्थ  श्रेणी  में  10  लाख  लोगों  संख्या  अत्यधिक है
 ।  उनकी

 प्रारम्भिक  तनख्वाह  196  रुपए  मात्र  है  ।  अज  रेलवे  में  कार्यरत  कर्मचारी  सचमुच  अत्यधिक

 निराश  है  ।  अगर  आप  उनके  कुछ  करना  चाहते  Fat  उन्हें
 '
 अत्यधिक  प्रसन्नता  होगी  ।

 हाल  ही  निश्चित  आपने  पदोन्नति  के  कुछ  अवसर  खोले  है  और  वह  भी  3  प्रतिशत

 शाप  में  तथा  5  प्रतिशत  खुली  लाइन में  कटौती  करके  ।

 सभी  रेलवे  कालोनियों  में  मकानों  की  दा  अत्यन्त  शोचनीय  है  ।  HiTHT  इसके  ऊपर

 अधिक  धन  at  करना  सभी  पुरानी  कालोनियों  में  चतुर्थ  tot  कर्मचारियों  के

 मकान  कुष्ठ  रोग  तथा  तौर  भी  जाने  क्या-क्या  बीमारियों  के  घर  हैं  ।  कृपया  इस  भर

 ध्यान  दीजिए  ।  कमेंचा
 री

 इन  सीलन  भरे  मकानों  में  बिना  बिजली  एवं  हवा  के  रहते

 हैं  ।

 आपके  पास  सिर्फ  5.87  लाख  रेलवे  के  क्वाटर  हैं  जिनमें  से  काफी  खराब  हालत  में  हैं  ।

 आप
 6,600

 मकान  प्रतिशत  बनाना  चाहते  हैं  ।  रेलवे कें  सभी  17  लाख
 रियों

 को  मकान

 देने
 में  आपको  सिफ  180  वर्ष  लगेंगे  ।  इससे  कम  नहीं  |  पिछले  ad  रेलवे  के  लिए  मकानों  के

 आपने  40
 करोड़

 रुपए  की  मंजूरी  दी  थी  ।

 इस  वर्ष  आपने  47  करोड़  रुपए  की  मंजूरी  दी  है  ।  कृपया  विचार  लय  अन्य

 ठीक  बढ़  गए  di  इन  पैसों  में  आप  उतने  मकान  नहीं  बनीं  सकतें  जितने  आपने  पिछले  वर्ष

 बनाएं  थे  ।

 arth  पास  रेलवे  की  काफ़ी  भूमि  जिसकी  antat  आवश्यकता  नहीं  art  रेलवे

 कीं  भूमि  रेल  क्च  रियों  को  दे  दीजिए  और  आवास  समितियां  बनाइए  तथ  उन्हें  ऋण  दीजिए

 रेल  अपने  क्वाटर  बना  संकते  हैं  र  इसी  से  समस्या  का  एक  तक  समाधान  हो

 जाएगा  |

 ar  लाभ  भीं  बहुत  कम  मिल  रहा  है  ।  आपने  अस्पतालं  मौर  डाक्टरों  के

 लिए  36  करोड़  रुपए  मंजूर  किए  हैं  लेकिन  17  कर्मचारियों  की  दबा के  लिए  12'

 करोड़  रुपयों  की  मंजूरी  दी  है  ।  पिछले  we  यह  राशि  11.5  करोड़  रुपए  थी  |  क्या  इससे  बढ़े

 हुए  मूल्यों
 की  प्रतिपूर्ति  हो  जाती  है  ?

 जहां  तक  शिक्षा  कां  सम्बन्ध  निश्चय  रेलवे  में  काफी  अच्छे  स्कूल  हैं  ।  लेकिन

 नए  स्कूल  नहीं  खोले  जा  रहे  हैं  ।  मुझे  आशा  है
 कि  आप  इस  ध्यान  देंगे  ।  दक्षिण-पूर्वी

 में  शिक्ष  विभाग  में
 बहुत  भ्रष्टाचार  और  भाई-पति

 जावेद  भा  है  \

 मैंने  इन  बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाया  था  ।-  ait  रिक्तियां हैं  जौर  उन

 पदों  पर  उपयुक्त  अध्यापकों  की  नियुक्ति  नहीं  की  जा  रही  और  स्थानान्तरण
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 मामले  में  Bsr ATT  और  भाई-भतीजावाद  का  बोलबाला  है  ।  एक  साधारण  स्नातक  एस०  पी०

 ato  के  पद  पर  नियुक्त  है  और  वह  एम०  ए०  एम०  एस०  सी०  कौर  डॉक्टर  ऑफ

 फिलॉसफी  की  उपाधि  प्राप्त  किए  लोगों  पर  हुक्म  चला  रहा  है  क्योंकि  रियों  के  साथ

 अच्छे  सम्बन्ध  हैं  ।  मुझे  आशा  है  आप  इसकी  जांच  करेंगे  |

 सफाई  के  लिए  पिछले  बर्ष  आपने  23.22  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  रखा  और  इस

 वर्ष  यह  प्रावधान  23.18  करोड़  रखा  गया  है  ।  क्या  मूल्यों  में  कमी  भाई है
 ?  मामला

 क्या  है
 ?  रेलवे  कालोनियां  हो  गई  हैं

 ?

 कर्मचारी  कल्याण  निधि  के  लिए  पिछले  वर्ष  1.66  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  रखा  गया

 जर्बाक  इस  वह  यह  राशि  1.60  करोड़ रुपए  रखी  गई  है  ।

 रेल  तमंचा  रियों  को  आपसे  पूरा  न्याय  नहीं  रहा  मैं  मांग  करता हूं  कि  रेल

 ata  रियों  को  अन्य  सरकारी  क्षत्र  के  कर्मचारियों  इस्पात  और कोयला  उपक्रम  के

 के  वेतन  चाहिए ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  समय  समाप्त  हो  चुका  है  |

 oft  नारायण  चौबे  :  महंगाई  भत्ते  की  जो  चार  किस्तें  देय  चुकी  उनका  भूगतान

 किया  जाना  चाहिए  और  वेतन  आयोग  शीघ्र  अपने  सुझाव  करने  चाहिए  ।

 कर्मचारियों  ar  eqn  किया  लाख  कमेंट्री  जो अभी  तक

 नैमित्तिक  रूप  से  कार्य  कर  रहें  हैं  उन्हें  बनाया  जाना  चाहिए  |

 आप  भूमिगत  रेलवे  भारम्भ  करनेंਂ  जा  रहे  हैं  ।  इसके  लिए  काय  कर  रहे  श्रमिक  अभी

 भी  अस्थायी  HTH  देखना  चाहिए  उन्हें  स्थायी  बनाया  जाए  |

 रेलवे  में  नई  नियुक्तियां  करनी  बन्द  कर  दी  हैं  ।  नई  नियुक्तियां  आवश्यक  की

 जानीं  चाहिए  ।  मे  भंभिप्राय-यह  नहीं  है  कि  रेलवे  को  रद्दी  की  टोकरी  मान  लिया

 जाए  हुर  व्यक्ति  को  वहां  नौकरी  faa  जाए  ।  लेकिन  मानदण्ड  के  अनुसार  रिधि तयों  की  पूर्ति

 करनी  ही  चाहिए  |

 मैं  रेल  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  एक  अन्य  बात  ae  कहना  चाहता  हूं  कि  खड़गपुर

 शाप  में  2000  रेल  '  क्मेचारी  बेकार  होने  जा  रहे  हैं  क्योंकि  आपने  खड़गपुर  में  बिजली  से  चलने

 चाले  इंजनों  की  मरम्मत  आरम्भ  करने  का  आपने  वचन  नहीं  निभाया  है  ।  मुझे  आशा

 है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 मुझे  बहुत  खुशी  है  और  इसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि
 26-2-1984  कों

 महा  प्रबन्धकों  कीं  बैठक  में  अपने  निर्णय  किया  है  कि  ड्राइवरों  कीਂ  ड्युटी  का  समय  कम  करके

 दस  घंटेਂ  किंया  जाना  चाहिए  ।  हालांकि  यह  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  fact.  ग दिए  धक  द  पा  है
 तथापि

 इसका |
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 स्वागत  है  ।  यदि  यह  बात  ठीक  है  कि  आपने  यह  frog  f पिता  जै
 ती  जिन  चालकों  ने  1981 Beit  ति

 में  इस  मांग  को  उठाया  था  ate  जिन्हें  उसके  लिए  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  था  उन्हें  वापस

 लिया  जाना  चाहिए  तथा  अपने  उनकी  10  घन्टे  की  ड्यूटी  का  जो  वचन  fear  था  उसे  परा

 किया  जाना  चाहिए  ।

 आप  इंजनों  का  विद्युतीकरण  कर  रहे  हैं  बौर  डीजल  इंजन  चला  रहें  हैं  ।  भाप-इंजन  शेड

 में  विशेषकर  खड़गपुर  शेड  में  बड़ी  संख्या  में  काम  करने  वलि  a fzatrat  अनुशासित  जाति  कौर

 अनुसूचित  जनजाति के  लोगों  जो
 बेकार  घूम  रह  नौक  cat  दी  जानी  चाहिएं  |

 अब  मैं  खान-पान  बिक्र  ताओं  और  पैरों  पर  अता  हूं  ।  प्रो०  दण्डवत  के  समय  कैटिच

 बेरों  के  लिए  कुछ  रास्ते  निकले  गए  थे  ।  अभी  भी  कुछ  काय  हो  रहा  है  ।  खान-पान  ज़िक्र  तारों

 के  लिए  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  कीजिए

 आपके  ए०  आई०  भार०  एफ०  तथा  एन ०  एफ०  आई०  आर  दो  मान्यता  प्राप्त  महासंघ

 अब  यह  नया  नेशनल  फोरम  ate  रेलवे  कांग्रस  मेन
 क

 से  आ  गया  ।  वे  इश्तहार  दे  रहे

 जिनमें  उनका  कहना  है  :--

 की  माननीय  प्रधान  श्रीमती  इंदिराਂ  गांधी  के  आशीर्वाद  से

 ही  नेशनल  फोरम
 ऑफ

 रेलवे  कांग्रेस  मन  बन  गया  है

 क्या  परकार  at  स्थिति  बदल  गई  मैं  नहीं  जानता  ।  उन्हें  इसे  मान्यता  देने

 मुझे  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  लेकिन  यदि  वे  इसे  मान्यता  देते  हैं  तो  उन्हें  एल०  आर०

 एस०  पु  तथा  भाई०  alto  डब्ल्यू०  एफ०  तथा  अन्य  संगठनों  को  भीਂ  मान्यता  चा  हिए  |

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  रेलवे  रक्षा  करनी होगी  ।  भारतीय  रेलवे

 को  योजना  आयोग  से  अधिक  राशि  मिलनी  चाहिए  ।  भारतीय  रेलवे  को  अपनी  कार्य-क्षमता

 बढ़ाकर  तथा  अधिक  माल  ले  जाकर  afar  धन  कमाना  चाहिए  |  भारतीय  रेल-क्लच  रियों  के

 साथ  इस्पात  तथा  सी  मेंट  जसे  सरकारी  करमों  के  कर्मचारियों  के  समान  व्यवहार

 करना  चाहिए  |

 इन  टिप्पणियों  के  मैं  अपना  प्रक्रिय  समाप्त  करत  हूं  ।

 श्री  वृद्धि चन्द  जैन  रेल  मन्त्री  जी  ने
 जो  बजट  पेश  किया

 मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  यह  ates  बजट  है  ।  स्त्री  जी

 ने  सौ  नई  ट्रेन  72  ट्रेन  डीजलाइजेशन  करने  232  गाड़ियों  की  रफ्तार
 और

 कोयलें  का  प्रबन्ध  किया  है  ।  इन  उपलब्धियों  पर  हम  गव  कर  सकते  हैं  ।

 इसके  लिए  मैं  मन्त्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हमारे  राजस्थान  में  दिल्‍ली  से

 जोधपुर  के  लिए  सुपर  फास्ट  ट्रेन  शुरू  की  है  ।  इसी  प्रकार  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  के  लिए  भी
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 प्रबन्ध  किया  है  ।  ae  गाड़ी  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलती  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको  रेग्यूलर

 किया  जाए  जिससे  जनता  की  बड़ी  भारी  सेवा  होगी  ।  मेरे  क्षेत्र  बाड़मेर  में  पिछले  तीन  वर्षों  से

 सिफूददो  हीटर  a  चलती  हैं  ।  जनसंख्या  बढ़ने  के  साथ  डिफेन्स  फोर्सेस  और  वी०  एस०  एफ०  के

 नौजवान हुर  तीसरे  महीने  में  आते-जाते  रहते  हैं  जिससे  काफी  भीड़  रहती  है  ।

 मैं  चाहता  हूँ  कि  आप  इस  रेल  मार्ग  को  एक् ज़ामिन  कराएं  जिससे  नई  सुपर  फास्ट  fa

 चाल  कीਂ  जा  सके  ।  मरूधर  एवसप्रस  जो  चलाई  वह  भी  हमारे  राजस्थान  के  लिए  एक  बहुत

 बड़ी  उपलब्धि  है  ।  जोधपुर  से  जयपुर  तक  इसका  डीजलाइजेशन  किय  जाना  चाहिए  ।  इसका

 नाम  तभी  सार्थक  होगा  जब  इसको  बाड़मेर  से  जयपुर  वाया  जोधपुर  चलाया  जाएगा  ।  इसको

 जिस  प्रकार  मरूधर ी  रेग्यूलर  चलाया  जाए  जिससे  इसकी  इम्पा र्ट्स  और  ज्यादा  बढ़  सके  |

 एक्सप्रेस  की  महत्ता  है  उसी  प्रकार  चेतक  एक्सप्रेस  की  भी  इम्पाटस  है  ।

 मगर  इसका  भी  डीजलाइजेशन  कर  दिया  जाए  तो  दिल्‍ली  से  उदयपुर  पशु  चने  में  तीन

 चार  घन्टे  की  afar  हो  सकती  है  ।  व्यास  जी  भी  अभी  कह  रहे  थे  कि  राजस्थान  बहुत  पिछड़ा

 हुम  क्षेत्र  है  ।  रेगिस्तानी  क्षेत्र  तो  भर  भी  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ  है  ।  वहू  हिन्दुस्तान

 का  सबसे  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ  थार  एरिया  जिसका  मैं  प्रतिनिधि  हूं  ।  पठानकोट  से

 बीकानेर  कौर  काण्डला  के  लिए  तो  योजना  बना  लीं  गई  है  ।

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  बीकानेर  से  तक  की  रेल  लाइन  बनाई  जाए  जो  कि

 सीमावर्ती  क्षत्र  की  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  लाइन  राजस्थान  कनाल  जैसलमेर  पहुच  गई  है

 कौर  बाड़मेर  में  पहुं  चने  जा  रही  है  ।  हमारे  यहां  जैसलमेर  में  सर्वेक्षण  एवं  शोध  कार्य  भी  चल

 रहा  है  इसलिए  यहां  गस  और  मिलने  की  परी  संभावना  है  |

 गंगानगर  में  इसप्रकार  की  सम्भावनाएं  हैं  और  उस  दिशा  में  घायल

 इंडिया  एवं  alo  जून  जी०  सी०  काम  कर  रहा  है  ।  ऐसी  हालत  में  अगर  काण्डला  Te  से

 सारे  राजस्थान  हरियाणा  न  पंजाब  का  और  कश्मीर  का  सम्बन्ध  हो  जाता  है  तो  काफी

 समृद्धि  हो  सकती  इस  दृष्टि  से  यह  रेलवे  लाइन  बहुत  महत्व पण  होंगी  |

 मैंने  कंसल्टेटिब  कमेटी  में  भी  कहा  था  और  मापने  भी  कहा  था  सातवीं  योजना  में

 इसके  लिए  व्यवस्था  करेंगें  ।  मैं  चाहता  हूं कि  सातवीं  योजना  में  इसका  प्रावधान  होना  चाहिए

 क्योंकि  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  रेल  लाइन  है  और  काफी  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  भा  है  ।  भाप  पहाड़ी

 क्षेत्र  में  नाथ  ईस्टर्न  रीजन  में  रेल  लाइन  बना  रहे  हैं  उसी  तरह  इस  रेलवे  लाइन  को  बनाने

 कीਂ  भी  बड़ी  आवश्यकता है  ।  36  सालों  में  भागने  राजस्थान  में  रेल  विस्तार  के  लिए  जो

 मेंट  किया  है  बह  कुल  इन्वेस्टमेंट  का  0.6  परसेंट  है  ।  जो  कि  क्षेत्र  और
 आबादी

 को  देखते  हुए

 बहुत  कम  है  ।  इस  बारे  में  आपको  विचार  करना  चाहिए  ।

 हमारे  क्षेत्र  की  कुछ  मानें  आज  ही  मुझे  पत्र॑  मिला  और  वह  मांग  डी  आसान

 जोधपुर
 से  mer  आती  = Nt  et  दि  क  क  म  जिससे  हमारे  यहां जो  भीलडी  ट्रेन  जाती  है  भर  फिर  यहां  भुज
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 के  लोग  अहमदाबाद  पहुचते  हैं  ।  हमारे  यहां के
 व्यापारियों  और  उद्योगपतियों  को  अहमदाबाद

 कौर  बम्बई  से  घनिष्ठ  सम्बन्ध  उनका  कहना  है  कि  जोधपुर  से  भील डी  लाइन  को  मांगे  बढ़

 कर  अगर  अहमदाबाद  तक  ऐक्सटेंशन  कर  दिया  जाय  तो  इससे  व्यापारियों  और  उद्योगपतियों

 तथा  मन्दिरों  के  दर्शन  करने  वाले  यात्रियों  को  बहुत  सुविधा  हो  जाएगी  ।  हमारे  मारवाड़  में

 रोड  एवम्‌  मेवा नगर के  बहुत  मशहूर  मन्दिर  हैं  जहां  लाखों  यात्नी  हर  वर्ष  amas  आते

 इसके  साथ  ही  टन  में  कोलेज  कौर  बढ़ा  दी  जाएं  जिनमें  से  एक  3  और  एक  2  टीयर  की

 कोच  हो  तो  लोगों  को  काफी  सुविधा  मिल  जाएंगी  |

 बिलाड़ा  से  बर  के  सर्वेक्षण  का  कार्य  वहू  प्लानिंग  कमीशन  में  पड़ा  हुआ

 उसको  भी  जल्दी  कार्यान्वित  किया  जाए  |

 डमरेज  पर  ATT  ही  उत्तर  आया  जिसके  अनुसार  31  अगस्त  1983  का  आपका  41

 करोड़  रु०  पब्लिक  अवसर  टेनिस  पर  बकाया  पढ़ा  हुआ  है  ।  इसकीं  arent  रिकवरी  करनी

 चाहिए  जिससे  आपकी  आमदनी  बढ़  गी  |  इसी  प्रकार  से  रेलवे  की
 बहुत

 सी  जमीन  को  लोगों  ने

 alfa anu  कर  रखा  है  और  उससे  नाजायज  फायदा  उठा  रहे  पह  फायदा आप  स्वयं  उठा

 सकते हैं  और  करोड़ों  रु०-आपकी  आमदनी  बढ़ा  सकती  है  ।  जिस  जमीन  की  मापकों  आवश्यकता

 न  हो  उसको  बेचकर  अप  अपनी  आमदनी
 बढ़ा  हालात  हैं  बारे  में  भी  मापकों  विचार

 करना  चाहिए  |

 FIAT.  यकसर  से  जो  मापकों  आमदनी  हुई है  वह  पिछले  साल  से  कम  हुई  है  ।  इसीਂ  प्रकार

 गुड  ट्र  फिक  से  भी  ज़ो  रेवेन्यू  है
 भर

 उससे  जो  आमदनी  हुई  है  व  ठीक  नहीं  हुई  ह  ।

 भाप  इनकम  बढ़ायें  और  इस  बारे में  पूरी  कोशिश  आज  विंदुभआाउट
 टिकिट

 चलने  बालों
 की  संख्या  बहुत  बढ़  गई  हम  एक  स्थान  से  दसरे  स्थान  पर  जाते  हैं

 और  देखते  हैं  कि  राज  रेलवे  में  चेन-पुलिंग  का  काम  बहुत  चलता  है  ।  इस  पर  सख्ती  से  कंट्रोल

 होना  चाहिये  ।  स्टेशनों  पर  नौजवान  ie  चेन॑-पुलिंग  करते  हैं  और  गाड़ी  रुकवाकर  गड़  बड़
 करते  इस  बारें  में

 स्ट्रांग  स्टैप
 उठाने  चाहियें  ।

 ऑक्सीडेंट्स  के  बारे
 में

 अभी  जो  आपने  कदम  उठाये  हैं
 वह

 ठीक  लेकिन  हयूमन

 के  कारण  जो  एनसीडेक्स  होते  उसके  लिये  इस  प्रकार  के  ऑक्सीडेंट्स  कीਂ  qt  जांच

 की  जानी  इसके  लियें
 सौफिस्टिकेटेड  इंस्ट्रूमेंट  या  मशीन  की  मापकों  व्यवस्था  करनी

 चाहिये  ।  इस  प्रकार  के  एनसीडेक्स  की  पूरी  जांच  areal  इसके  लिये
 को

 सल  कायम  करना  चाहिये  ।  हयूमन  फिल्लौर  के  कारण  जो  होते  उनसे  भयंकर

 नुक्सान  होता  ह्  और  इस  कारण  जो  डैमेज  देने  पड़ते  खनके  लारे
 में  प्रबन्ध  करने  की

 आवश्यकता  है  ।

 से  अहमदाबाद  कक  भीटर  नोज
 को  ब्राडगेज  करने

 के  धारे  में  राजस्थान  के  लोग

 आकन्नाज  रहे  गुज  रात  के न ६
 rr  7  ‘SrraerT  ar i  |  बा  te  लग  aTenT छठा

 रहे  परन्तु  कभी  तक्र  कोई  व्यवस्था
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 नहीं  की  गई  हम  arty  कठिनाइयों
 को  भी  जानते तहे  ।  प्लानिंग  कमीशन  ने  आपका  100

 करोड़  रुपया  बढ़ाया  बजट  प्राचीन  में  भी  50  करोड़  रुपया  बढ़ाया  गया

 यह  पर्याप्त  नही ंहै  हमें  इसके  सोचना  Sat  तक  सदस्य  लोक-सभा  का

 मेम्बर  रहता  ae  समझता  आखिर  कि  इस  अवधि में  कुछ  ag  उपलब्धि  कराये

 लकिन  राज  5  बरस  में  भी  कोई  उपलब्धि  नहीं  हुई  ।  रेलवे  लाइन  बना  नहीं  सकते  क्यों कि

 उसके  लिये  फंड  नही ंहै  ।  आज  तक  जो  व्यवस्था  चल  रही  इसके  बारे  में  हमको  f<-fafaa

 की  आवश्यकता है  ।  प्लानिंग  कमीशन  से  भी  यह  कहने  की  आवश्यकता  है  कि  इसके  लिये  फंड

 बढ़ाये  |  सभी  मुझसे  की  जब  इस  प्रकार  की  राय  अपोजिशन  और  हमारी  पार्टी  की  भी  यहीं

 राय  है  तो  फाइनेंस  डिपार्टमेंट  और  प्लानिंग  डिप।टंनेंट  को  इस  बारे  में  sta  निर्णय  लेने

 चाहिये  और  रेलवे  की  मदद  करनी  ।  इस  तह  स  हमार  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों
 का  विकास

 किया  जाना  चाहिये  उनको  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  |

 हमारे  क्षत्र  को  अभी  तक  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई  मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  क्षेत्र  की

 आप  उन्नति  विकास  करें  ।  भाप  पूरी  ईमानदारी  और  लग्न  के  साथ  काम  कर  रहे  हैं

 मुझे  विश्वास  है  कि  जब  अप  इस  तरह  काम  करेंगे  तो  हमें  सफलता  मिलेगी  और  हमारे  पिछड़े

 हुए  क्षेत्र  उन्नति  करेंगे  ।  इन  बातों  के  साथ  मैं  रेलवे  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 श्री  agar  पटेल  :
 सभापति  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  सारे

 देश  में  चलने  वाली  रेल  के  बारे  में  जो  बजट  रखा  इसका  अनुमोदन  करने
 के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ

 रेलवे  का  काम  सरे  देश  में  रेल  का  जितना  विकास  होत  देश  का  भी  ज्यादा

 विकास  होता  है  रेल  का  जो  पिछड़ा  विस्तार  वहां  पर  रल  डालने  की  जो  डिमांड  रेल

 मंत्री  जी  यहां  सुनते  जानते  हम  लोग  अपने  क्षेत्रों  से  आते  नदी  बात  करते

 अभी  जेन  साहब  ने  बताना  कि  पूरे  5  साल  में  पिछड़  विस्तार  को  कुछ  काम  होना

 चाहिये  ।

 मैं  पिछले  चार  साल  से  नडियाय-कपड़वंज  लाइन  के  और  कपड़गंध-मोदासा

 लाइन  के  कंस्ट्रक्शन  के  बारे  मैं  कहता  at  रहा  हूं  ।  दिसम्बर  1983  मैं  इसके  लिए  कुछ
 प्राणि जन  किया  गया  और  यह  काम  चालू  इस  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता

 उस  क्षेत्र के  लोग  भी  इसके  लिए  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदय

 से  रिक्वेस्ट  करता  हूं  कि  यह  काम  जलदी  पूर्ण  करते  को  व्यवस्था  की  जाए  |

 ये  दोनों  काम  1978  में  शुरू  हुए  चंकी  दो  तीन  साल  उनके  लिए  प्राधिजन  कम

 रखा  गया  इस  लिए  वे  काम  बन्द  हो  गए  ।  मैं  रेलवे  प्रधान  मंत्री  और  पार्टी  में  यह

 रिक्वेस्ट  करता  रहा  कि  उस  काम  को  चालू  जाए  ।  पिछलें  साल  दिसम्बर  में  इसके  लिए

 1  करोड़  रुपय  का  प्राचीन  fear  गया  है  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  काम  पिछड़े

 क्षेत्र  और  atfaarey  क्षेत्र  के  लाभ  के  लिए  इसलिए  .  इसको  .  जल्दी  से  जल्दी  परा  करने

 की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  मैंने  इस  बारे  में  प्लानिंग  मिनिस्टर  को  भी  रिक्वेस्ट  की

 36.1
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 मैंने  देखा  है  कि  1984-85  के  बजट  में  इसके  लिए  केवल  40  लाख  रुपए  का

 प्राचीन  रखा
 गया  इस  रकम  से  तो  जमीन  के  एक्वीजिशन  का  काम  भी  नहीं  हो

 सकेगा  ।  इसके  लिए  300  हैक्टेयर  जमीन  आवश्यकता  जिसमें  से  200  हैक्टेयर  जमीन

 नीਂ  गई  है  ।  पिछले  साल  54  लाख  रुपए  at  कर  के  जमीन ले  ली  गई  है  |  teas के

 डर  निकाले  गए  मेरी  प्रार्थना  है  कि  कटवाल  को  यह  देकर  इसे  जल्दी  पूरा  कराया

 जाए  ।  छोटे  और  बड़े  gal  और  fast  का  काम  कुछ  हुआ  है  भौर  कुछ  अधूरा  है  ।  यह  काम

 जल्दी  से  जल्दी  परा  करके  कपड़गंध-मोटासा  लाइन  के  कंस्ट्रक्शन  को  पुत्र  किया

 जाए  |

 मरे  क्षत्र  में  अहमदाबाद  से  खेडब्रमा  मीटरगेज  इ  जिनों  के  कारण

 गाड़ियां  टाइम  पर  नहीं  पहुंचती  हैं  कौर  डीजल  इ  जिन  पूरी  संख्या  में  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  गाड़ियों  को  मय  पर  पहुंचाने  के  लिए  डीजल  इंजिनों  की  व्यवस्था  की

 ताकि  आम  तौर  विशेषकर  बीस  करने
 वाले

 दाइम  पर
 पहुच

 सकें ।

 चेन-पुलिंग  को  कंट्रोल  करने  के  कदम  उठाने  चाहिए  ieee  यात्रियों  को  बहुत

 तकलीफ  होती  है  और  alae  करने  वालें  पास-होल्डजें  टाइम  पर  नहीं  पहुंच  पाते

 अक्सर  देखा  जाता  है  कि  जो  माल  ट्रकों  -  के  ले  जाती  ag  समय  पर

 पहुंच  जाता  जबकि  रेलवे  द्वारा  भेजा  गया ਂ  पर  नहीं  पहुंचता  है  ।

 इसके  अलावा  रेलवे  में  माल  की  चोरी  भी  होती  है  ।  इस  लिए  लोग  ट्रकों  से  मल  भेजना  पसन्द

 करते  इसलिए  प्रशासन  को  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  रेलवे  द्वारा  भेजा  गया

 माल  समय  पर  पहुंचे  और  उसकी  चोरी  को  भी  जाए  ।  इससे  रेलवे  को  होने  वाला

 नुकसान  और  घाटा  भी  कम  हो  जएगा  ।  अगर  रेलवे  के  भाफिसर्ज  कौर  कर्मचारी-वर्ग  प्रा

 ध्यान  तो  रेलवे  की  व्यवस्था  में  सुधार  हो  सकता  है  यात्री  तथा  माल  समय  पर
 are

 सुरक्षित  पहुंच  सकते  हैं  |

 मेरे  चुनाव-क्षेत्र  में  हिम्मतनगर  एक  डिस्ट्रिकट
 सेंटर

 हम
 लोग  वहां  पर  ates

 न बनाने  के  लिए  पिछले  तीन  साल  से  कह  रहे  हैं
 ।  रेलवे  प्रशासन  का

 कहना
 है  किस

 लिए  जिस  खर्च  का  एस्टीमेट  लगाया  गया  वह  पूरा  पेसा  स्टेट  गवर्नमेंट  दे  ।

 पिछड़े  क्षेत्र  के  लोग  पेसा  नहीं  दे  सकते  हैं  ।.  इसलिए  भाप  बजट  में  इसके  लिए  प्राचीन

 कर  के  इस  काम  को  जल्दी  से  शुरू  करनी  मौर  इसे  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  करिए ।  इसका

 कारण  यह  है  कि  घ  नेशनल  हाईवे  है  ।  उसके  ऊपर  बहुत  ज्यादा  ट्र  फिंक  रहता  बौर  बहुत
 परा

 समय  बरबाद  होता  है  i  इसलिए  इस  काम  कों  जल्दी  से  जल्दी  uN  करनें  की  जरूरत

 है  ।
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 पोसा  कपड़ों  ज  रेलवे  लाइन  का  काम  जो  चल  रहा  है  उसको  भाप  जल्दी  से  जल्दीਂ

 पूरा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  उसके  लिए  मैं  आप  को  धन्यवाद  हूं  ।  यह  बजट  जो  आप

 ने  किया  है  जिसमें  रेलवे  के  विस्तार  का  सारा  काम  हे  बह  अच्छी  तरह  से  चले  इसके  लिए

 वित्त  मंत्रालय  से  कुछ  ज्यादा  पैसों-का  इंतजाम  होना चाहिए  और  रेलवे  कीਂ  तरफ  से  कुछ  ass

 aves  निकाल  कर  उसके  लिए  पसे  at  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  जी  पिछड़  क्षत्र  है

 उनमें  लाइनों  का  धघिस्तार  हो  सके  ।

 श्री  राजे  प्रसाद  यादव  :
 सभापति  सबसे  पहले  मैं  मन्त्री  को

 मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  ।  कारण  यह  है  कि  इन्होंने  नौकरशाही  पर  लोक शाही  को  स्थापित

 करने  प्रयास  किया  हूँ  |  स्वर्गीय  हनमन्थेया  जी  के  बाद  ये  पहले  मन्त्री  हैं  जिन्होंने  इस  तरह

 व्यवस्था  की  हँ  कि  जिससे  लोगों  को  ag  विश्वास  बंधा  ह  कि  इस  मुल्क  में  वास्तव  में  लोक

 शाही  नौकरशाही  नहीं  ह  ।  हनु मथ या  ज़ी  ने  उस  समय  के  सबसे  बड़  व्यूरोफ्रंट

 को  डिस्कों  किया  ai  और  रेल  प्रशासन  में  इस  तरह  की  डिसिप्लिन  आई  थी  कि  कहीं

 कुछ  कहने  की  जरूरत  नहीं  स्वयं  सारा  काम  होता  था  |  उस  समय  न  इमर्जेन्सी  थी  न  कुछ

 था  ।  लेकिन  फिर  भी  गाड़ियां  मय  से  चलती  थी  |

 इन्होंने  दो  तीन  काम  ऐसे  किए  हैं  पहले  तो  इन्होंने  पहले  के  बेयरिंग  को

 सभापति  महोदया  :  कृपया  नाम  लें  क्योंकि  अपने  को  यहां  डिफेंस  नहीं  कर

 उसका  नाम  लेना  चाहिए  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :
 ara  निर्देश  के  आलोक  में  मैं  अपने  को  ads  कर  लेता  हूं  ।

 पहल  के  चेयरमन  को  इन्होंने  हटाया  ।  बह  इस  तरह  के  बदमिजाज  चेयरमेन  थे  फि  वहू  कहते
 थे  कि  यह  क्या  होता  है  एमपी  इनकी  चीटियों  का  तो  जवाब  भी  नहीं  दिया  जाना

 चाहिए
 जानकर  यह  भी  हैरत  होगी  कि  इनके  et  इंस्टेंट  पर  दो  मन्त्री  बदले  गए  |

 लेकिन  माननीय  मन्त्री  जी  ने  उनको  हटाया  |

 यहं  कहा  जाता  था  कि  ये  ट्र  फिक
 के  बड़  एसपी  हूँ  और  वास्तव  में  रेलवे  में  जो  कास

 चल  रहा  है  ट्र  फिक
 का  यह  उन्हीं  के  इंटेंस  से  चल  रहा  है  सारी  चीजों  को  व्यवस्थित ढंग  से

 चल  रहें  हैं  ।  लेकिन  उनके  हटाने  पर  भी  रेल-प्रशसन  में  कहीं  कोई  कमी  नहीं  आई  ।  बल्कि

 इसके  बाद  दुर्घटनाएं  कम  हुई  और  अनीस  भी  बढ़ी  जैसाकि  इनकी  फिगर्स  बताती  इसलिए
 मन्त्री  जी  इसके

 लिए
 मुबारकवाद  के

 पात्र  हैं  |

 जो  nett  जी  ने  अभी  रेलवे  alae  कमीशन  इलाहाबाद  के  चेयरमैन  का  हटाया
 जिसके  का  रण  दिविवि  सवाल  लोक  हुए  चार  लाख  लड़कों  का  जीवन  जिसमें  इनवाल्व
 था

 ,
 जिसमें  से  दस  हजार  से  ज्यादा  कम  से  कम  नौकरी  अवश्य  उसको  लीक  कश  के  उस

 *
 का्यवाही--वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नही  ि  यो |

 363



 रेल  चर्चा  6  1984

 परीक्षा  को  पोस्टपोन  वैर  अनी
 क्टठा ात  et  so  a  a ि  क  ध  ६  हि भी  नहों  मुअत्तल  किया  है  ।  इसके  लिए  भी  यह  धन्यवाद

 के  पात्र  हैं  ।

 तीसरी  बात  मैं  कहता  हू  ,
 अभी  जो  एक्सीडेंट  हुआ  लखनऊ  में  जिसके  लिए  इन्होंने  डी  ०

 आर०  एम०  को  सस्पेंड  इसके  लिए  भी  ag  घन्यवाद  के  पात्र  हैं  ,

 मोटे  तौर  पर  यह  बात  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  जो  मोटी  तनख्वाह  पाने  वाले  लोग हैं

 पर  जवाबदेही  ज्यादा  होनी  चाहिए  |  रेलवे  में  जी०  आकर  के  कुछ  wea  हैं  कर्मचारी  को

 क्या  कुछ  करना  चाहिए  यह  सन्निहित  है  लेकिन  पदाधिकारी  को  क्या  करना  ag

 हित  नहीं  कोई  ऐनसीडेंट  यदि  हुआ  तो  कर्मचारी  तो  सस्पेंड  किया  जाता  उसको  डिस्कों

 किया  जाता  उसके  इन्क्रीमेंट  रोके  जात ेहैं  लेकिन  पदाधिकारी  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं

 होती  |

 ...

 एक  साननीय  सदस्य  :  इसके  साथ-साथ  यह  भी  हो  रहा  है  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाव  यादव  :  मैं  तो  स्वयं  कह  रहा  आप  बोझा  मत  लीजिए  रेलवे  fafa-

 स्ट्रीट  का  ।  आपकों  थोड़ा-सा  dt  रखना  चाहिए  ।  इसलिए  जी०  आर०  अमेंड  करना  चाहिए  और

 उसमें  यह  इन्क्लूड  करना  चाहिए  कि  पदाधिकारी
 का  वास्तव  में  क्या  दायित्व  केवल  उनके

 अधिकार  की  बात  ही  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 आज  रेलवे  में  टाप  हैवी  ऐडमिनिस्ट्रेशन  है  ।  अफसरों की  हर  लेवेल  पर  बढ़ोत्तरी  हो  रहीं

 है  ,  भाप  देखेगे  कि  एक  जी०  एम०  की  जगह  तीन-चार
 जी

 ०एम  ०  हैं  और  एक  डी०  भोर  एम०

 की  जगह  तीन-चार  ऐडीशनल  डी०  ato  एम०  हैं  |

 लेकिन  उस  प्र पोर्शन  में  रेलवे  कर्मचारियों  की  बढ़ोत्तरी  नहीं  हो  रही  है  ।  यदि  पूछा

 जाता  तो  कहते  हैं  कि  एफिशिएन्सी  के  लिए  अफसरों  को  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 ‘sito
 सत्यदेव  सिह

 :  माननीय  सदस्य  आपत्तिजनक  कहू  रह  हैं  ।  यह

 ग्रहण  करें  ।  हाउस  को  चलाने  का  काम  आपका  नहीं  है  |  मैं  eat  देख  रही  हू  कि  किसको

 क्या  बोलना  चाहिए  |  माननीय  सदस्य  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  और  जब  आपका

 मौका  आयेगा  आप  भी  अपनी  बात  कहू  सकेंगे  ।  आप  बीच  में  न

 कि  इनको  क्यों  बुरा  लगा श्री  Use  प्रसाद  यादव  :  मेरी  समझ  में  नहीं  आया

 इस  पर  आपत्ति  क्यों  है  ?  मैंने  कोई  आपत्तिजनक  बात  नहीं  कही  है  ।
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 सभापति  महोदया  :  आपको  बीच  में  इस  तरह
 से  नहीं  बोलना  चाहिए  ।  आप  उनको

 बोलने  उन्होंने  कोई  गलत  बात  नहीं  कहीं  है  ।

 राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  मैं  यह  कह  रहा  कि  रेल  प्रशासन  में  टाप  हैवी

 face  wa  हो  गया  अफ़सर  की  बढ़ोत्तरी  हो  रही  है  भौर  कर्मचारियों  की  छटनी  की  जा

 रही  है  ।  वास्तव  में  जो  लोग  रेल  प्रशासन  चलाते  हैं  उन  लोगों  की  बढ़ोत्तरी  होनीਂ  ba  | =
 हिए

 इसमें  मैंने  क्या  आव्जेक्शनेबल  बात  कह  दी  —ag  मेरी  समझ  में  नहीं  भाया  |

 इस  सदन  में  बार  बार  यह  बात  उठाई  गई  है  कि  रेलवे  ब्रोड  एक  बन् हाइट  एलियट

 स्लगिशएस है  ।  सदन  के  दोनों  तरफ  के  माननीय  सदस्यों  ने  मांग  की  है  कि  रेलवे  बों  को

 वालिश  किया  जाना  चाहिए  लेकिन  भज  तक  उसको  वालिश  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  अब

 समय  भा  गया  है  जब
 इसको  वालिश  क्रिया  जाना  चाहिए  |

 रेलवे  बोझ  भज  सुपर  एडमिनिस्ट्रेशन  की  तरह  काम  करता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक

 उदाहरण  देना  चाहना  हू  ।  भ्र ृत पूवे  रेल  मन्त्री  स्वर्गीय  केदार  पांडे  जी  ने  एक  लखनऊ  के

 कर्मचारी  जिसको  सस्पेन्ड  कर  दिया  गया  कं बिन्त  होने  पर  री-इस्टेट  कर  दिया  लेकिन

 रेलवे  बोड़ें  ने  अन्त  तक  इसको  नहीं  माना  जिसके  कारण  उसे  ला  कोर्ट  की  शरण  लेनी  पढ़ीਂ  ।

 इसलिए  मैं  समझता  हु  आज  बोर्ड  कीजिए  जरूरत  नहीं  जो  लोग  aT  आइवरी  टावर  में

 बैठ  एयरकंडीशंड  कमरे  में  बैठकर  फैसले  करते  हैं  उनको  लाइन  पर  भी  जाना

 चाहिए  |

 आज  रेलवे  ate  के  आफिसर्स  का  भी  जोन्स  ट्रांसफर  होना  चाहिए  ।  जब  दूसरे  विभाग  में

 ट्रांसफर  gta  हैं  तो  यहां  पर  क्यों  नहीं  हो  सकते  ?  राज  जो  रेलवे  बोर्ड  का  मेम्बर  हो  वह

 रेलवे  बों  का  मेम्बर  ही  रिटायर  होगा  ।  ऐसी  हालत  में  वे  सझझतें  हैं  कि  हमारा  कोई  कुछ

 नहीं  कर  सकता  है  और  इसीलिए  वे  मनमानी  भी  करते  हैं  ।

 आज  सवाल  इस  बात  को  है  कि  जन-प्रतिनिधि  बड़  हैं  या  नौकरशाह  बड़े  हैं  ।  यदि  इस

 देश  में  जनतन्त्र  को  रहना है  तो  जनता  द्वारा  चने  हुए  प्रतिनिधियों  का  वर्चस्व  नौकरशाही  पर

 होना  चाहिए  |  सुना  है  कि  वर्तमान  मन्त्री  जी  थोड़ी  सी  कड़ाई  की  तो  नौकरशाह  पास  कैजुअल
 लिख  लेना  है  चाहते हैं  लेकिन  मैं  मन्त्री  जी  को  रेल  aAaicat  की  ओर  से  आश्वस्त  करना  चाहता

 हूं  कि  यदि  रल  पर्दाधिकारी  छुट्टी  पर  ही  नौकरी  से  भी  बाहर  चले  तो  रेल  प्रशासन

 पहले  से  बेहतर  ढंग  से  चलेगा  1  गाड़ियां  समय  पर  चलेंगी  और  कोई  दुर्घटना  नहीं  घटेगी  ।

 रेल  att  जी  ने  सिक्योरिटी  भर  पंचुयलिटी  भा  नारा  गत  साल  दिया  था

 भाज  देखने  की  बात  यह  है  कि  उन्होंने  कितनी  दूर  तक  इसमें  कामयाबी  हासिल  की  है  ।  इस

 सारे  के  बाद  भी  जो  दुर्घटनायें  हुई  ख़तके  लिए  अधिकारीगण  ज्यादा  जवाबदेह  बजाय
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 बजाय  कर्मचारियों
 के  ।

 क्योंकि  उनकी  चिन्ता  यहीਂ  रहती  fe  समय  से  गाड़ी-चल  पढ़ें

 चाहे  पह  चलना  खतरनाक  ही  क्यों  न  हो  सेफ-जानी  के  लिए  जरूरी  है  फि  इं  जिन  अच्छी  हालत

 में  होकर  वन  में  खास  लाल  तक  दंक्युयम  रहे  ।  पर  उस  की  बिना  परवाह  किए  तथा

 कभी  कभी  ब्र  कवन  के  भी  कमेंट्री  पर  दबाब  डाला  जाता  है  गाड़ी  चल ने  को  जिसके  चलते

 एक्सीडेंट  होता  है  ।

 इसलिए  मैं  मांग  करू  गा  कि  दुर्घटना  में  दोष  वास्तव  में  कर्मचारियों  का  नहीं  जबकि

 सहीं  मायनों  में  दोषी  दबाने  डालने  पदाधिकारी  जिसके  विरूद्ध  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिए  ।

 aa  मैं  सेफ्टी
 भाग  निदेशक

 के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  छिलका  काम  दुर्घटना  ही  जाने

 पर  शुरू  होता  है  ।  यद्यपि  उसका  काम  दुर्घटना  होने  से  पहले  होना  चाहिएं  ताकि  दुर्घटना  हो

 ही  नहीं  ।  इसलिए  मैं  मांग  करना
 चाहे

 गा  कि
 आगे  निजेशन

 को
 एकसी  डेट  के.लिए  जाब

 देह  मानना  चाहिए  ।  इस  संदर्भ  में
 at  इंडिया  ase  स्त्री  केदार  पांडे  जी

 के  बत  में  एक  सेमीनार  हुआ  था
 ।  जिसमें  काफी  भ्छ्

 सुझाव  sony  मे
 दुर्घटनाओं  को

 कसे
 कम  किया  जा  सकता  है  ।

 सबसे  मुख्य  सुझाव  यंह  है  fa  गाडे  लौर  ड्राइवर  के  बीच  में  कम्युनिकेशन  पर  qe

 भी  तक  सभी  गाड़ियों  में  नहीं  हो  पाया
 है  इसलिए  मैं

 मांग  करना  चाह  गा
 कि

 जो  घो स्तव

 में  अच्छे  सुझाव  थे  उन
 सुझावों

 को  तुरन्त  लागू  किया  जाए  ।

 टीम  जन  से  डीजल  तथा  बिजली  इजन  की  तरफ  बढ़ने  की  प्रयास  किया  जा  रहा

 लेकिन  जब  तक  ag  पूरा  नहीं  हो  जाता  है  स्टीम  इजन  का  प्रापर  मेंटिनेंस  भी
 होना

 चाहिए

 जो  हो  नहीं  पा  रहा  है  ।

 एमजी  के  डिब्बों  का  क्या  हान  चूंकि  इसका  भीं  मेंटिनेंस  नहीं  हो  पा  रहा  जिसकी

 वजह  से  खराब  डिब्बों  को  चलया  जा  रहा  है  ।  इसका  शीघ्र  मेंटिनेंस  होना  चाहिए  |

 रिपो  एफ  को  और  पावर  देने  कीਂ  बात  भी  की  जाती  है  ।  पर  उसे  ने  रेलवे  कर्मचारी

 भौर  न  सिक्योरिटी  wa  at  उचित  सुविधायें  दी  जा  रही  है  ।  इस  पर  भी  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 पिछले  28  फरवरी  को  मैं  सबह  तमिलनाडु  एक्स प्र  स  से  झांसी  जा  रहा  था  ।  मैंने  नई

 दिल्ली  स्टेशन  पर  एक  क्रिमिनल  मंग  को  आपरेट  करते  देखा  |  हम  जिस  2  टायर  म  सफर

 कर  रहे  थे  ।  उसमें  मेरे  केबिन के  जंगल  वाले  केबिन  में  दो  आदमी  घुसे  और  एक
 विदेशी  का

 सामान  लेकर  गायब  हो  ।  स्टेशन  पर  उतरने  पर  पता  लगा  कि  3  टायर  के  सामने  एक  .  विदेशी

 महिल  रो  चू  कि  उसका  भी  सामान  उड़ा  लिया  .
 गया  ॥  मैं  चाहे  गा

 कि
 इसकी

 पूरी
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 ि  राय  में  बिना  Freee  शालों  को  aTo=ay  जा  ने इन्क्वायरी  होनी  और  ए  स  ल  Zz  Glas  |  |  विन  ज  Mit  Pl  orgy  पग  की  इजाजत

 नहीं  देनी  चाहिएं  ।

 आज  रेलवे  कर्मचारी  कटेगरींज  में  बंटा  हुआ  है  ।  ये
 और

 मजदूर  की  समस्याओं  को  न  समझ  सकते  है  और  न  ही  उसका  निराकरण  कर  सकते

 हैं  ।  इसीलिए  कंटेगोरिकल  एसोसिएशन  बढ़  रहीं  है  ।  अतः  एक  उद्योग  में  एक  मजदूर  संगठन  की

 बात  सरकार  ने
 भी  की  है  ।  मैं  मांग  करना  चाहता  कि  एक  उद्योग  में  एक  मजदूर  संगठन  का

 चुनाव  सिक  ट  ace  द्वारा  कराया  जाना  चाहिए  भर  जो  प्रतिनिधि  होंगे  वे  पूरे  रेल

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।  लेकिन  कल  ही  श्रम  मंत्री
 जी  ने  इस  बात  को  मूल  रूप  से

 माना  लेकिन  जो  रिका ग्न इज  फैडरेशन  नहीं  उसका  विरोध  करते  विरोध  इसलिए

 करते  हैं  कि  उनके  साथ  जनता  नहीं  हैं  ।  मैं  मांग  करना  चाहूंगा  कि  उसमें  तनिक  भी  देर न

 करते  हुए  भागे  बढ़ना  चाहिए  |  सिक्रेट  sae  द्वारा  चुनावਂ  कराना  चाहिए  ।

 रेल  बजट  में  करीब  सौ  नई  गाडियां  चलाने  की  बात  कहीं  गई  है  ।  जिसमें  पटना

 दिल्‍ली  तक  मगध  एक्सप्रेस  चलाने  की  बात  की  गई  है  ।  पर  चलाने  पर  सोनभद्र

 और
 विचार  शिला  को  बन्द  कर  दिया  जिसकी  चर्चा  नहीं  है  ।  अब  मगध  एक्स प्र  स  रोजाना

 पटना  जाती  पर  भारी  गाड़ी  पटना  रह  जाती  है  और  rey  भागलपुर  जाती  है  ।  भागलपुर

 से  आने  पर  et  पटना  से  वहं  दिल्‍ली  के  लिए  चलती  जो  प्रायः  पटना  में  az  पहुंची

 इसलिए  मैं
 माननीय  मंत्री  जी

 मांग  करना  चाहुंगा  कि  उन्होंने  कैपिटल  को  कैपिटल  से

 जोड़ने  HY  बात  की  इसलिए  वे  इस  gig की  और  ध्यान  दें  कि  यह  गाड़ी  समय  से  चलें  |

 इस  बजट  में  पिछड़ें  इलाकों  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 7-00

 पिछड़े  इलाकों  के  बारे  में  कोई  बात  नहीं  कहीं  गई  ह  इसी  सन्दर्भ  में  बिहार  जो

 देश  का  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  मौर  विशेष  रूप  से  उस  क्षेत्र  का  जिस  से  मैं  चुन  कर  यहां  आया

 उल्लेख  करना  चाहता  हू  ।  मेरे  यहां  की  दो  लाइनें  जिन  के  बारे  में  मैं  [971  से  कहता

 भा  रहा  हु  लाइन  को  को  सिंहेश्वर  से  जोड़ा  ag  केवल  9  किलोमीटर

 का  क्षेत्र  है  |  दूसरें  बिहारीगंज  को  बख्तियारपुर  से  जोडा  इस  समय  बख्शीपुर  पहुं चने

 लिए  60  किलोमीटर  का  et  लेकर  जाना  पड़ता  है  ।

 रेलों  को  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  की  ला इका एन  कहा  गया  है  लेकिन  उसके  लिए  पेसे

 कीਂ  हमेशा  कमी  रहती  क्योंकि  प्लानिंग  कमीशन  हमेशा  इसकी  उपेक्षा  करता  इसलिए  इस

 विभाग  को  ज्यादा  से  cater  आवंटन  दिए  जाने  के  लिए  जोरदार  रूप  से  मांग  करता  हू
 |  |  मुझ

 एक  बात  समझ  में  नही  आ  रही  जब  एनर्जी  और  दूसरे  विभागों  के  लिए  बाहरी  साधनों  से  पैसा

 लेकर  कम
 बढ़ाया

 ज़ा  सकता  तो  रेलवे  के  लिए  ऐसा
 प्रबन्ध

 क्यों  नहीं  किया  जाता  ।
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 नल  कर

 करले  के  लिए  एल०  argo  सी  से  पस  लिया  जा  सकता  शेयर  लौट  किये  जा  सकते

 हैं  या  किसी  अन्य  देश  से  पैसा  लेकर  इस  काम  को  बढ़ाया  जा  सकता है  ।  इसी  ad  में  मैं  यह

 भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं-भोज  से  50  वर्ष  पहले  रेल-वित्त  को  आयरवित्त  से  अलग  किया

 गया  यह  उसका  गोल्डन-जुबली  वर्ष  लेकिन  फिर  भी  इस  विभाग  में  नये  प्रगति  के  कामों

 नहीं  बढ़ा  पेसे  का  अभाव  है  ।

 इसलिए  मैंने  जो  सुझाव  दिया  है  आप  उस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  ताकि  रेलवे  के

 fac  अलग  से  वित्त  का  प्रबन्ध  जा  सके  कौर  इसके  विकास  के  कार्यों  को

 बढ़ाया  जा  सके  ।  इसी  संदभ  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  B— FtHIz  द्वारा  tay  को

 बिशेष  मदद  दी  जानी  चाहिए  ताकि  3500  सवारी  21  हजार  माल  डिब्बों

 17-02

 महोदय  पीठासीन

 att  18  हजार  खराब  रेलवे  लाइन  को  जल्द  से  जल्द  दुरुस्त  किया  जा  सके  |

 इस  काम  के  लिए  वित्त  द्वारा  विशेष  लोन  फलोट  किया  जाना  चाहिए

 और  इस  तरह  से  जो  रुपया  प्राप्त  हो  यह  केवल  रेलवे  के  विकास  पर  ही  खच  जाना

 चाहिए
 |

 भागे  भाने  वाले  10  वर्षों  तक  260  करोड़  रुपया  प्रत-प्लाण्ट  ग्रान्ट  रेलवे  को

 जिसके  लिये  रलवे-रिफाम्ज॑-कोटी  ने  सिफारिश  की  है  ।  1984-85  तक  रेलवे  818  रु०

 के  ऋण  में  जिसे  राइट-अब  किया  जाना  चाहिए  |

 गेज-कनवर्जन  की  बातਂ  कहीं  गई  है--कटिंहार-बरौनी  के  कन् वर्शन  का  काम  शुरू हो  गया

 पता  नहीं  क्यों  रुक  गया  ?  मैं  आग्रह  करना  aga  कि  कटिहार-बरौनी  कन् वर्शन  को

 फौरन  टेक-भय  करें  |  समिति  पुर-दरभंगा  कन्वेंशन  के  लिए  एजीटेशन  चल  रहा  वहां  पर  लोग

 जेल  जा  रहे  मैं  आग्रह  करना  चाह  गा  कि  इस  भोर  विशेष  ध्यान  दें  |

 पूर  रेल  बजट  में  थेफ्ट  भर  पिलफरेंज  कीਂ  कोई  बात  नहीं  कही  गई  है  ।  वास्तव  में

 करोड़ों  रुपया  का  थेफ्ट  ate  पीलसोज  होता  है  ।  मैंने  पिछली  दफा  भी  रल  बजट  पर
 बोलते

 हुए  कहा  था  कि  इस  तरफ  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  इस  नुकसान  को  बचाया  जा

 लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि  इस  तरफ  काई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा

 लघित्र-कानसिंह  लोगों  की  सुविधा  के  लिए  बनाई  जाती  है  ।  हमने  पूर्वोत्तर  रेलवे-क्रासिंग

 मन्ना  कराई  पता  नहीं  वह  कयों  पूरी  नहीं  मैं  चाहता  हू  कि  आप  इसे  शीघ्र  पूरा

 करायें  ।  जहां  पर  यह  सुविधा  है  उसको  बन्द  करने  में  मुझे  कोई  तुक  नहीं  आती  है  ।  दिल्‍ली

 के  जंगपुरें
 में  जो  रलवे-फ्रार्सिंग  था  पता  नहीं  उसको  क्यों  बन्द  कर  दिया  ।  इसके  खिलाफ
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 एजीटेशन  चल  रहा  आपने  26  जनवरी  TH  उसे
 खोलने  का  आश्वासन

 भी  दिया  था
 परन्तु

 नहीं  खोला  ।  हमारा  दले  गौर  बी०  Ho  पी०  के  लोग  इसके  लिए  संघर्ष  कर  रहे
 दर्जनों  लोग

 जेल  में  हैं  ।  बल्कि  vet  एक  लडका
 प्रवीण  सुरी  मर  गया  ।  मैं  आग्रह  करूगा  कि

 रेलवे

 gee  में  जो  मुआवजा  आम  लोगों  को  देते  इसको  भी  रेलवे  एक्सीडेंट  मान  कर  प्रवीण  सुरी

 के  परिवार  को  मुआवजा  दिया  जाए

 प्लांट  फार्म  टिकट  आपने  एक  रुपए  का  फर  दिया  है  ।  कम  से  कम  यात्रा  करने  के  लिए

 भी  एक  रुपये  का  टिकट  ऐसी  स्थिति  में  लोग  cae  फार्म  टिकट  नहीं  लेंगे  ।  मेरा  अनुरोध

 है  कि  इसको  50  पैसे  ही  रहने  दिया  जाएं  ।

 कारापुट-रायगढ़  रेलवे  लाइन  को  पावंतीपुर  होकर  जाना  चाहिए  जिससे  100  किलों

 मीटर  की  बचत  होगी  ।  इसको  पालिटिकल  ग्रा उन् डस  पर  लिया  जा  रहा  है  ऐसा  नहीं  होना

 चाहिए  और  लोगों  की  सुविधा  को  दृष्टि  में  रख  कर  इस  काम  को  किया  जाना  चाहिए  |

 आपने  पंकचुएुलिटी  की  बात  कही  पता  नहीं  अप  इतनी  पंकचएलिटीਂ  कहां से  लाते

 हैं
 ?  आप  90,  95  परसेंट  तक  पंकचुएलिटी  बताते  यह  बत  हमारी  समझ  में  नहीं  ती  कि

 आप  इंडियन  रेलवे  में  इतनी  पंकचुएलिटी  क  बात  करते  हैं  ।  मैं  बिहार  से  आता  हू  ।  हमारे

 यहां  एन०  ई०  रेलवे  में  जितनीਂ  गाडियां  हैं  सब  च।र-चार  घंटे  लेट  चलती  पता  नहीं  फिर

 कहा ँसे  आप  पंकचूएलिटी  की  बात  करते  हैं  ।

 जहां  तक  में  सफाई  का  सम्बन्ध  है  इसकी  हालत  खराब  चाहे  गाडियों  में

 सफाई  की  बात  चाहे  स्टेशनों  पर  सफाई  कां  बात  इसकी  ओर  अपको  विशेष  ध्यान  देना

 चाहिए  |

 जहां  तक  केटरिंग  का  सवाल  आपने  केटरिंग  कारपोरेशन  बनाने  की  बात  कही  है  ।

 हम  स्वागत  करेंगे  और  हम  भाषा  चाहेंगे  कि  यात्रियों  को  अच्छा  खाना  मिले  ।

 थी  नन्दी  यल्लघपा  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  बजट  का
 '
 समन  करता  हूं  सदन  में  बहुत  से

 सदस्यों  ने
 इस  बारे  में

 अपनी  राय  प्रकट
 की  है  ।  मुझे  एक  बात  समझ  में

 नहीं  आई  |
 इस  चर्चा  में

 भाग  लेने
 वाले  प्रत्येक

 सदस्य  ने  अपने  निर्वाचन  क्ष  अपने
 जिले

 और  राज्य  देश
 का

 सबसे  अधि
 धक

 पिछडा  हुआ

 *
 तेलगु  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 क्षत्र  बताया  ।  प्रत्येक  सदस्य  ने  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  किया है  कि  ag  उनके  क्षेत्र

 में  सर्वेक्षण  कराने  तथा  वहां  रेल  लाइन  बिछाने  के  आदेश  जारी  करें  ।  उनका  निवेदन  क्षत्र  के

 पिछड़ेपन  के  बारे  में  था  |

 मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  ह  कि  क्या  देश  में  क्षेत्र  ऐसा  है  जो  पिछडा  हुआ  नहीं है  |

 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे  बोद  तथा  मंत्रालय  के  पास  एक  नक्शा  होना  जिसमें

 देश  के  वास्तव  में  पिछड़ेपन  तथा  उन्नत  क्षेत्नों  की  स्थिति  दर्शायी  गई  हो  ।

 मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  के  इस  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूं  कि  एक  खान-पान  निगम

 स्थापित  किया  जाए  |  ag  स्वागत  योग्य
 प्रस्ताव  है  ।  स्वास्थ्य  हीं  सबसे  बडा  धन  है  ।  की

 उन्नति  जनता
 के  स्वाथ्य  पर  निसार  करती  लम्बी  दूरी  की  चाहे  वह  24  घंटे  की  हो

 या  15  qe  करने  वाले  यात्रियों  के  पास  उन्हें  दिया  गया  भोजन  खाने  के  अलावा  और

 गई  रास्ता  नहीं  होता  |  इन  यात्रियों  को  दिया  जाने  बाला  भोजन  घटिया  किस्म  का  होता  है  ।

 जो  लोग  यात्रा  के  दौरान  गाडियों  में  खाना  खाते  वे  यात्रा  समाप्त  होते  हीं  बीमार  पड

 जाते
 इस  भोजन  से  उनका  स्वास्थ्य  बिगड  जाता  है  ।  खान-पान  निगम  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  रवनीत  योग्य है  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  निगम  स्थापित  करने  at  एक
 योजना

 तैयार  करनी  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  निगम  स्थापित  होने  से  यात्रियों  को  भोजन

 की  आवश्यकता  का  ध्यान  रखा  जाएगा  |

 श्री  गनी  खान  चौधरी  बहुत  areal  प्रशासक  है  ।  मन्त्रालय  को  कार्य  भार  संभालने  के

 बाद  उन्होंने  अपने  मन्त्रालय  की  स्थिति  ठीक  करने  का  प्रयत्न  किया  और  उसमें  काफी  हद  तक

 सफल  भी  रहे  ।  यहां  तक  कि  विपक्षी  दल  के  सदस्य  श्री  डी०  ०  यादव  भीਂ  उनकी  इसलिए

 सराहना  कर  रहे  हैं  ।

 aft  हन मन्नथ थ्या  के  जाने  के  हमें  इनमें  कार्यक्षम  रेल  मन्त्री  नहीं  मिले  थे  ।  मुझे

 शा  है  कि  अपने  शासन  काल  के  दौरान  रेल  मन्त्री  इस  मंत्रालय  को  नया  आकार

 नया  star  प्रदान  करेंगे  काम  करने  salsa हैं
 ।  यह  तथ्य  इसका  साक्ष्य

 है  कि  दुर्घटनाओं  की  संख्या  1982-83  में  645  से  कम  होकर  1983-84  में  529  थी

 नहीं  की  संख्या  में  कमी  लाने  में  सफल  होने  पर  परे  सदन  ने  उनकी  प्रशंसा  कीं  थी  ।  तोड-फोड

 करने  वाले  तथा  ये  दुघ॑ंटेनाएं  कराने  वाले  समाज  विरोधी  तत्वों  के  सांथ  कठोरता  पेश  भाना

 चाहिए  |  ऐसे  तत्वों  का  पता  उन्हें
 पकड़ने  तथा  सजा  मिलाने

 में
 सब  दलों  को  एक  जुट
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 होकर  कार्य  करना  चाहिए  |  रेलवे  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है  ।  प्रत्येक  सदस्य  तथा  प्रत्येक  दल

 पक्ष के कृप  जिम्मेदारी  होनीਂ  चाहिए  कि  पह  रेलवे  सम्पत्ति  की  रक्षा  करें  मुझे  नाशा  है  कि  fi

 सदस्य  इस  सम्बन्ध  मं  सरकार  को  सहयोग  देंगे  |  माननीय  रेल  मन्त्री  ने  बजट  में  कई  नई  रेल

 लाइनें  बिछाने  का  सुझाव  दिया  आंध्र  प्रदेश  का  क्षेत्र  न  केवल  राज्य  का

 पर  देश  का  सबसे  पिछडा  हुआ  क्षेत्र  है  इस  प्रदेश  के  क्रीम  कौर  संग रेली

 क्षत्र  अभी  तक  पिछड  हुए  क्षत्र हैं  ।

 इन  स्थानों  को  जोड़ने  वाली  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ।  हम  17  सभीਂ  रेल

 मंत्रियों  श्री  कमलापति  श्री  केदार  श्री  जाफर  शरीफ  के  समक्ष  यह  प्रस्तुत

 करते  हैं  ।  लेकिन  हमारे  अनुरोध  पर  अभी  तक  बिचार  नहीं  किया  गया  है  ।  कई  दशकों  से  इन

 ं  के  लोग यह  मांग  करते आ  रहे  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  यहां  रेल  लाइन  बिछाना  बहुत  आवश्यक  है  ।  बहुत  अनुरोध

 करने  के  बाद  श्री  कुलपति  त्रिपाठी  पेडडापल्ली-पाटन चेरू  लाइन  का  जोकि  280  किलीमीटर

 लम्बी  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  कराने  के  लिए  राजी  हुए  थे  ।  इस  पर  96  करोड  रुपये  व्यय  होने

 का  भलमानस  है  ।  इस  क्षत्र  के  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शीघ्र  ही  इस  लाइन  का  निर्माण

 करना  बहुत  आवश्यक  है  ।  हमारी  ।  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  मेडक  क्षेत्र  की  हीं

 निधि  जो  इस  क्षेत्र  के  अंतगर्त  आता  है  ।  इस  क्षत्र  के  लोग  कप  नई  रेल  लाइन  के  लिए

 हमारी  प्रधान  मन्त्री  की  भोर  बडी  उत्सुकता  से  देख  रहे  हैं  ।  यह  सर्वविदित  तथ्य  है

 कि  श्रीमती  गांधी  को  पिछडे  वर्गों  के  लोगों  तथा  पिछडे  प्रदेश  के  विकास  में  बहुत  रुचि

 है  ।  उनके  नेतृत्व  में  विमान  सरकार  ने  पिछड़े  क्षत्रों  के  विकास  के  लिए  बहुत  से  काय  क्रम

 आरंभ  किए  हैं  ।

 इस  क्षत्र  के  लोग  यह  भाशा  रखते  हैं  कि  हमारी  प्रधानमन्त्री  यह  नई  रेल  a

 बनवा  कर  उनके  साथ  न्याय  करेंगी  ag  लाइन  उनके  लिए  सिद्ध  होगी  ।  एक  बार  यह

 लाइन  बन  जाने  पर  पूरे  क्षेत्र  का  विकास  करने  लगेगा  इसकीਂ  लागत  ज्यादा  नहीं  बैठती  ।

 लि  ही  रेल  राज्य  मन्त्री  श्री  जाफर  शरीफ  नें  करीम  नगर  में  एक  नए  रेलवे  स्टेशन  क

 उद्घाटन  करते  हुए  कहा  था  कि  मंत्रालय  ने  पेडडापलली  पारनचेरू  लाइन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 अस्वीकार  नहीं  किया  है  ।  सभी  स्थानीय  cite  पत्रों  जैसे  यदि  डेकक्रॉनिकिल  fare  तथा  यह
 खबर  मोटी  सूचियों  में  प्रकाशित  की  है  उन्होंने  यह  कहा  बताते  है  कि  इस  नयी  रेल  लाइन  का

 निर्माण  7  वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किया  जाएगा  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इस  वर्ष  के  बजट

 में  इसकी  सुरक्षा  की  गई  है  ।

 साथ  ही  मैं  स्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हू  फि
 पाट नुचे रू  लाइन

 कों  मेडक  जिले
 के

 तक  बढ़ा
 दें  ।

 इसमें  खां  ज्यादा  नहीं  होगा  ।
 महोदय

 मचा  fay इस  समय  ta क  |  ह  क  क  ह  को  afastrara  केवल  और  बच्चों  के  लिए  fac  रहे  हैं
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 माता-पिता  को  ag  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  रही  केवल  पिता  की  मृत्यु  के

 बाद  ही  कर्मचारी  को  अपनी  माता  तथा  अन्य  उन  व्यक्तियों  को  जो  उस  पर  निर्भर  साथ  ले

 जाने  की  अनुमति  होती है
 ।  यहां  बहुत  अन्यायपूर्ण  और  अनुचित  है  ।  हर  माता-पिता  की  इच्छा

 होती  कि  वह  अपने  बेटे  के  साथ  यात्रा  करें  और  पवित्र  स्थानों  पर्यटन-स्थलों  पर  जाए

 आपको  पिता  मृत्यु  की  शर्तें  नहीं  रखनी  चाहिए  ।  मुझे  भाशा  है  कि  यह  अवांछित  शर्त  हटाई

 जाएगी  तथा  रेलवे  कर्मचारी  के  माता-पिता को  उसके  साथ  यात्रा  करने  की  अनुमति  दी  जाएगी

 रे  में
 चोरी  की  घटनाएं  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही हैं

 ।  कल  ही  हमारे  एक  माननीय

 सदस्य  श्री  एस०  आर०  ए०  एस०  भप्पालानाय डू  जो  fray  से  यात्रा  कर  रहे  4000  Bo

 कीमत  के  कपड़े  alt  ay  वस्तुए  खो  गई  ।  विभाग  द्वारा  कोई  जांच  नहीं  की  गई  |

 मत  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  हर  संभव  कदम  उठाया  जाना  चाहिए  ।  उपाध्यक्ष

 मैं  उन  सदस्यों  में  से  नही ंहूं  जो
 समय  समाप्ति  कीं  घन्टी  बजाए  जाने  के  बाद  भी

 बोलना  जारी  रखते हैं
 ।

 मैं  समय  का  बहुत  पाबंद  रहा  हू  ।  मैं  एक  बात  शौर
 हना  चाहता  काजीपेट

 गौर  सिकन्दरा बाद  के  बीच  बिधुतिकरण  कार्यक्रम  ata  आरंभ  किया  जाना  चाहिए  ।  कृपया

 मुझें  कुछ  शब्द  हिन्दी  में  भी  कहने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 मैंने  इस  हाउस  में  कई  बार  सप्लीमेंट  री  डिमान्ड  पर  निवेदन  किया है  और  अब  फिर

 माननीय  मंत्री  श्री  गनी  खां  चौधरी  जी  से
 निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  तेलापुर  से  पटनचरू

 तक  जो  अठ  किलोमीटर  का  काम  चल  रहा  बहू  रुक  गया  है  ।  लोग  यह  आउट  कर  रहे  हैं

 कि  हमारा  जो  मेडक  का  बेकार  यहां  पर  रेलवे  लाइन  का  काम  समाप्त  होने  थाला

 हमारे  ATT  प्रदेश  में  तेलगु  देशम  के  मुख्य  मन्त्री  श्रीਂ  एन०  Bo  रामा  राव  हमेशा  अपने

 भाषण  में  कहते  हैं  कि  सेन्टर  से  हर  काम  के  लिए  पैसा  नहीं  आ  रहा  है  ।  जो  भी  रूरल

 हू
 कि  हमारे  मेडक  क्षत्र  की  ओर  कास  ध्यान  दिया  जाए  ।  इतना

 कहते  हुए  मैं  अपना  स्थान

 लेता  हू  ।

 पी०  माननीय  अध्यक्ष  रेल  मन्त्री  पद  सम्भालने  के  gta,  श्री

 गनी  खा  न  चौधरी  ने  रेलवे
 के  विकास के

 लिए  कई  बहुत  रचनात्मक  और  साहसिक  कदम  उठाएं

 हैं  जिनकी  सदन  द्वारा  सामूहिक  रूप  से  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  ।  संघ  राज्य  क्षे  त्र
 चेरी  का  सदस्य  होने  के  नज़्में  पांडिचेरी  के  लोगों  कीं  समस्याओं  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि
 माननीय  रेल  मन्त्री  उन  पर  ६  यान  देंगे  तथा  पांडिचेरी  के  लोगों  की  वास्तविक

 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कदम
 उठायेंगे  ।

 पांडिचेरी  को  ad  है  कि  उसने  हमारे  स्वतंत्रता  आंदोलन  के  दौरान  भारत  के

 *  तमिल
 मं  दिए  गए  भाषण  का अंग्रे  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 कई  देश  भक्तों  को  आश्रय  दिया  ।  श्री  सुब्रामनियन  महाकवि  सुब्रहमण्यम  भारती  और

 महान  भरतिया  घोष  कौर  अन्य  कई  लोग  पांडिचेरी  में  रहे  तथा  उन्होंने  स्वतंत्रता  संदेश  का

 प्रचार  किया  ।  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  पांडिचेरी  को  फ्रांस  द्वारा  प्रदान  की  गई  संस्कृति  को

 बनाए  रखने  की  आवश्यकता  को  समझते  हुए  उसे  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  दर्जा  दिया  ।  आज  भी

 पांडिचेरी  में  फ्रांस  संस्कृति  की  महक  बनी  हुई  है  ।  पांडिचेरी  में  देश  फा  उत्कृष्ट

 मेडिकल  है  ।  एम०  बी०  बी'०  एस०  और  चिकित्सा  में  और  उच्च  उपाधियां

 प्राप्त  करने  के  लिए  देश  के  विभिनन  भागों  के  छात्र  यहां  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  देश  के

 भागों  के  लोग  इस  कालेज  के  अस्पताल  में  उपचार  करा  रहे  हैं  ।  देश  के  कोने-कोने  से  लाखों

 लोग
 अपनी  श्रद्धा  अपित  करने  के  लिए  अरविन्द  आश्रम  घूमने  आते  हैं  ।  पांडिचेरी  ahieg  के

 राजन  लिंक  दर्शन  के
 ज्ञान  का  केन्द्र  इन  सबके  होते  पांडिचेरी  अभी  तक  पिछड़ा

 हुआ

 क्षेत्र  जहां  सरकारी  अथवा  गेर-सरकारी  क्षत्र  में  कोई  भी  बड़ा  नहीं  है  ।  पांडिचेरी के

 लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  का  जीवन  जी  रहे  हैं
 ।  इत  को  सरकार  ने  पांडिचेरी  के

 औद्योगिक  विकास  की  भोर  बिलकुल  ध्यान  नहीं  का  पता  इससे  चलता  है  कि  पांडिचेरी  में

 बड़ी  लाइन  नहीं  है  ।  केवल  पांडिचेरी  क्षत्र  ही  पिछड़ा  हुआ  नहीं  है  बल्कि  बड़ी  रेल  लाइन

 के  अभाव  में  तमिलनाडु  का  निकटवर्ती  दक्षिण  अरकॉट  भी  औद्योगिक  दृष्टि  से  पछड़ा

 garg  ।  पांडिचेरी  का  खूबसूरत  बंदरगाह  भी  अविकसित  स्थिति  में  है  क्योंकि  उसका  भीतरी

 प्रवेश  बड़ी
 लाइन  से

 जुड़ा  हुआ
 नहीं  है  |

 ्  मांग  करता  हूं  कि  बंगलौर  से  पांडिचेरी  बरास्ता

 तक  बड़ी  लाइन  ज्रिंछाई  जानी  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  रेल  मंत्री  संघ  राज्य  क्ष  न्र

 पांडिचेरी
 की  भूल  भावश्यकतओों

 पर  ध्यान  देंगे  ।  बन्दरगाह  पर  बढ़ती  हुई  भीड़  भाड़  कम  करने

 के  लिए  निकटवर्ती  कांडला  बंदरगाह  का  विकास  किया  गया  इसी  मद्रास  बंदरगाह

 को  भीड़  से  राहत  दिलने  के  निकटवर्ती  पांडिचेरी  बंदरगाह  का  विकास  करना  होगा  |

 पांडिचेरी  बंदरगाह  विकास  के  उसके  भीतरी  प्रदेश  में  बड़ी  .  लाइन  बिछानी

 होगी  ।  केन्द्र  सरकार  की  पांडिचेरी  को  जनता  के  कल्याण  में  रुचि  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  रल

 मंत्री  पाँडिचेरी  से  बड़ी  लाईन  द्वारा  रेल  सम्पर्क  स्थापित  करेंगे  ।

 ward  के  लिए  पांडिचेरी  एक्सप्रेस  सुबह  6  बजे  चलती  थी  और  4  घंटे  बाद

 मद्रास  ती
 जाती  थी  इसी  तरह  मद्  से  यह  गाड़ी  4  बजे  शाम  को  चलतीं  थी

 और

 शाम

 8  बजे  मद्रास  पहुचती  थी  ।  पांडिचेरी  के  लोगों  के
 लिए  यह  बड़ी  सुविधाजनक  थी

 मैं
 नहीं

 कि  दक्षिण  रेलवे  ने  किन  कारणों  से  इस  गाड़ी  को  aq  बन्द  कर  है  ।  a  मांग  है

 fe  पांडिचेरी  के
 लोगों

 के
 हित

 के  लिए  इस  गाड़ी
 को  चलाया  जाना  चाहिए  |  इस  गाड़ी

 के  अभाव  मेंਂ  पांडिचेरी  के  लोग  विलुपुरम  जंक्शन  जाते हैं  और  वहां  तमिलनाडू  के  अन्य  भागों

 तथा  देश  विभिन्न  भागों  में  जाने  वाली  गाड़ियां  पकड़ते  हैं  ।  वास्तव  मैं  aia 3 के  लोगों

 की  सुविधा  के  लिए  पांडिचेरी  से  घिलपुरम  दो  गाड़ियां  सुबह  और  विलुपुरम  से  पांडिचेरीਂ  के
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 एए

 लिए  दो  गाड़ियां  शाम  को  चलाई  जानी  जो  कि  इसी  संघ  राज्य  क्षेत्र  का

 भाग  पांडिचेरी  से  135  किलोमीटर  दूर  है  ।  आम  व्यापारी  और  अधिकारी  पांडिचेरी

 से  रात  को  चलकर  सुबह  कराई कल  पहुचते  हैं  बौर  इसी  तरह  कराईकल  से  रात  को  चलकर

 सुबह  पांडिचेरी  पहुचते  इसमें  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणीयों  का  एक  डिब्बा  लगाया  जाता

 था  ।  इस  सवारी  डिब्बे  से  लोग  पांडिचेरी  से  पीलूराम  से  मायावती  और  माया
 रम

 कराई कल  जाया  करते  थे  ।  पांडिचेरी  पीस  लौटने  के  लिए  वे  यही  रास्ता  aIAaTa  थे

 प्रथम  श्र  णी  तथा  द्वितीय  श्रेणी  का  यह  एक  डिब्बा  फ्रांसिसी  शासन  काल  में  चलाया  गया  था  |

 किसा  कारण  बाद  में  इसे  बन्द  कर  दिया  गधा  मेरी  मांग  है  कि  पांडिचेरी  तथा  कराई कल  के

 लोगों  के  हित  के  लिए  यह  सुविधा  उन्हें  ga:  दी  जानी  चाहिए  ।  इसी  तरह  पेरालाम  से

 कराई फल  की  रेल  लाइन  सौ  व्य  से  पहले  की  है  ale  ae  पुरानीਂ  पड़  गई  इस  पटरी  पर

 भारी  सामान  नह्टीं  ले  जाया  जा  सकता  ।  इस  पटरी  को  तुरन्त  हटाया  जाना  चाहिए  तथा  इस

 रास्ते  से  वस्तुओं  की  ढलाई  के  लिए  नई  लाइन  बिछाई  जानी  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में

 रेल  मंत्री  द्वारा  पेश  किए  गएं  1984-85  के  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  और  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  हूं  ।

 एस०  टी०  के०  जयकिशन  (af रियाज़ुल  अध्यक्ष  अपनी  पार्टी  अखिल

 भारतीय  अन्ना  द्रविड़  मुनेत्र  कषगम  की  मोर  मैं  1984-85  के  रेल-बजट  पर  कुछ  सुझाने

 देने  के
 लिए

 खड़ा  हुमा  हूं  ।

 इस  रेल-बजट  में  114-22  करोड़  की  राशि  यात्री-किराए  और  माल  भाड़े  में  वृद्धि

 सके  एकत्र  करने  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इसमें  से  104.22  करोड़  की  राशि  यात्री-किराए

 में  वृद्धि  द्वारा  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  जिस  अनुपात  में  यात्री

 किराए  में  वृद्धि  की  जा  रहो  है  उस  अनुपात  में  यात्रियों  के  लिए  सुख-सुविधाओं  में  वृद्धि  नहीं

 की  जा  रही
 है

 लगभग  2000  रेलवे  स्टेशनों  पर  पेयजल  की  भी  after  नहीं  है  ।  यात्रियों  को

 शुद्ध  और  पौष्टिक  भोजन  नहीं  मिल  रहा  यहां  तक  कि  प्रथम  श्रेणी  के  यात्रियों  को  भी

 डिब्बों  की  छत  पर  बनी  टंकियों  में  जमा  पानी  दिया  जा  रहा  है  ।  रेलगाड़ियों  में  इस  प्रकार  की

 कुत्सित  सेवा  का  मुझे  व्यक्तिगत  अनुभव है  ।  मैंने  ख़ानदान  व्यवस्था  में  कर्मचारियों  को

 बेसिन  से  जल  लेकर  यात्रियों  को  पिलाते  हुए  देखा  है  ।  1955  में  दिल्‍ली  से  मद्रास  तक  का  रेल

 किराया  34  रु०  था  और  अज  136  रु०  यात्री-किराया  40  बार  बढ़ाया  गया  है  दुर्भाग्य

 की  बात  है  कि  यात्रियों  के  लिए  सुख-सुविधाओं  को  40  नहीं  बढ़ाया  गया  मेरा  विचार

 है  कि  मंत्री  महोदय  भी  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  ।  06  यात्री  दूसरी  श्रेणी  में  यात्रा

 करते  हैं  ।  यात्रियों  के  लिए  जन  सुधि धा भों  में  सुधार  करने  के  लिए  माननीय  मंत्री  को  व्यक्तिगत

 रूप  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 रेल  मंत्रीਂ  यह  स्वीकार  किया  है  कि  46  चाल  परियोजना भों  के  लिए  1000  करोड़

 रु०  की  आवश्यकता  होगी  |  किन्तु  1984-85  के  बजट  में  इन  सभी  कार्यों  के  लिए  उन्होंने  केवल

 ण
 *  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  मंज़र जी  अनुवाद  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 का

 90  करोड़  रुपए  a  रखे  जब  हम  अधिक  राशि  के  आंवटन  के  लिए  कहते  हैं  तो  वे  कहते

 al  अधिक  धन  मांगने  कहां  जाऊ गा
 र  चालू  परियोजनाओं  के  लिए  अधिक  राशि

 भावंटित  करने  के  लिए  साधन  ate  तरीके  उपलब्ध  हैं  |  1982-83  में  रेलवे  ने  सामान्य  राजस्व

 में  436  करोड़  रु०  का  योगदान  दिया  है  ।  रेलवे  सरकारी  क्षेत्र  का  वाणिज्यिक  उपक्रम  है  ।

 जब  रेलवे  at  परिसम्पत्तियां  पुरानी  हो  चुकी  है  और  मूल्य  लांस  को  घटाकर  उनका  प्रत्यक्ष  मुल्य

 शून्य  है  तो  फिर  रेलवे  विभाग  सामान्य  राजस्व  में  436  करोड़  रु०  का  लाभांश  क्यो ंदे  रहा

 है  ?  केन्द्रीय  सरकार  ने  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  6000  करोड़  रु०  का  निवेश  किया  है

 और  उनमें  से  अधिकतर  उपक्रम  प्रतिवर्ष  करोड़ों  रु०  का  घाटा  उठा  रहे  हैं  ।  वे  किसी  लाभांश

 की  घोषणा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  शत  बेठी  हुई  है  ।

 रेलवे  एक  सार्वजनिक  सेवा  प्रतिष्ठान  वे  आम  लोगों  के  लिए  135  रु०  लाभ  कर

 गाड़ियां  चला
 रहे  हैं  ।

 भावश्यक  वस्तुओं  को  भाड़े  की  राज  सहायता  प्राप्त
 दरों  पर  लाया

 ले  जाया  जा  रहा  भाधश्यक  argent  के  लिए  माल-भाड़े  की  राज  सहायता  प्राप्त  दरों  के  कारण

 1982-83  में  104.48  करोड़  BO  का
 नुक्सान  हुआ  था  और  उसी

 व्यै  अलाभकारी  लाइनों

 पर  गाड़ियां  चलाने  के  कारण  46.59  करोड़  रु०  का  नुकसान  हुआ  था  ।  इस  वातावरण  मैं

 नहीं  समझ  पाता  हूं  कि  रेलवे  को  समान्य  राजस्व  में  436  रु०  का  योगदान  कयों  करना

 रेल  अभी  समय  समिति  जो  नियमित  अंतरालों  पर  बनायी  जाती  है---कि  संस्तुतियों  के  आधार

 पर  यह  लाभांश  घोषित  कि  या  गया  है  ।

 मंत्री  महोदय  इस  दलील  का  सहारा  लेंगे  |  किन्तु  मैं  कहता  हुं  कि  ऐसी  रेल  अभिसमय

 समिति  की  बिलकुल  भी  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इसके  स्थान  पर  रेल  मंत्री  वित्त  मंत्री  की

 तरह  केन्द्रीय  योजना  आयोग  का  बनाया  सदस्य  बनाया  जाना  चाहिए  ।  केवल  तभी  रेल  वित्त

 at  ठीक  से  व्यवस्था  हो  सकती  है  ।  मैं  माननीया  प्रधान  मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  रेल

 मंत्री  को  केन्द्रीय  योजना  आयोग  का  सदस्य  बनायें  ।

 मैं  आपका  ध्यान  नियंत्रक  ale  महालेखा  परीक्षक  के  1982-83  के  प्रतिवेदन  के

 अध्याय  UF,  नौ  भौर  दस  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  Fl  इन  अध्यायों  में  आप

 पायेंगे  कि  धोके  घड़ी  की  घटना नों  कुबरा  के  कारण  तथा  सामान  भर  उपकरण
 की  सीधी

 खरीद  में  किये  गए  कदाचार  के  कारण  हुईं  हानियों  के  अतिरिक्त  इस  वर्ष  रेलवे  ने  झाड़ियों  से

 भेजे  जाने  as  सामान  की  चोरी  के  वैगनों  के  खोये  जाने  केਂ  रेल  दुर्घटनाओं  में

 घायल  व्यक्तियों  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  मुआवजे  देने  में  और  दुर्घटनाओं  में  नष्ट

 गाड़ियों  और  पटरियों  के  नवीकरण  पर  500  करोड़  रु०  खड़े  किये  |  रेलवे  को  देय

 बकाया  लाइसेंस  शुल्क  के  रूप  में  भी  बहुत  बड़ी  राशि  बाकी  हैं  ।  बार-बार  होने  वाले  इस

 नुकसान  को  कम  करने  के  लिए  यदि  रेलवे  सशक्त  बौर  प्रभावी  पग  उठायें  तो  चालू

 योजनाओं  के  लिए  अधिक  धनराशि  आवंटित  करना  कठिन  होगा  ;  यह  पुर्णतया  सम्भव  है  और

 मैं  रेल  मंत्री  से  इस  पर  ध्यान  देने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं
 ।

 375



 16  1905  रेल  चर्चा

 श्री मन  88  */  माल  और  80  53  बड़ी  लाइनों  द्वारा  जाए  जा
 रहे  हैं

 भर  12  *-/.  माल  तथा  20°/-  aim  40  मीटर  लाइन  द्वारा  ले  जाए  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  यह  बात  इसलिए  कह  रहा  g  कि  पूरे  देश  में  बड़ी  लाइन  बिछाए  जाने  कीं

 अनिवार्य  जाधश्यकता  है  ।  26987  रेल-फाटकों  पर  चौकीदार  नहीं हैं  |  1982-83  मं  कंवल

 40  रेल-फाटकों  पर  रक्षक  नियुक्त  किए  गए  थे  ।  इस  गति  से  तो  सारे  रक्षक  रहित  रेल-फिट  at

 जो  देश  में  बडी  रेल  दुर्घटनाओं  का  एक  मुख्य  कारण  हैं  रक्षक  नियुक्त  करने  के
 लि

 200  वर्ष  भी  पर्याप्त  नहीं  होंगे  ।  में  सुझाव  देता  हूं  कि  रल-मन्त्री  को  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  कि  सारे  रल-फाटकों  पर  नहीं  तो  कम  से  क्रम  दुघर्टना-प्रांत  रल-फाटकों  पर  तो  रक्षकों

 की  नियुक्ति  अवश्य  कर  दी  जाये  |

 श्याम  मैं  इस  बात  से  निराश  ह  कि  1984-85  के  रेल  बजट  में  तमिलनाडु  में  कोई

 नयी  रल-लाइन  बिछाने  का
 raga  नही ंहै  ।  तमिलनाडु  में  कुछ  क्षेत्र  जिनके

 विकास  का  द्वार  खोलने  के  लिए  उन्हें  रेत-लाइन  से  जोड़े  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  डा०  पुरात्वी

 तालाइवार  एम०  जी०  रामचन्द्रन  के  कुशल  नेतृत्व
 में

 तमिलनाडू  की  सरकर  ने  1980-85

 कीं  राज्य  की  पंचवर्षीय  योजना  में  ऐसी  कुछ  महत्वपूर्ण  लाइनों  को  बिछाने  की  योजना  को

 स्वीकृति  मिल  जाएगी  areca  में  विकास  का  युग  आरम्भ  होगा  ।  तमिलनाडू  के  आधिक

 विकास  के  लिए  डिंडिगुल-कंबुक  बंगलौर-पांडिचेरी  भर  चाम राज  लंगर--पलानी  रेल

 लाइन  आवश्यक  है  ।  करूर  डिडिगल-तूतीफोरिन  बड़ी  लाइन  के  इस  at  के  बजट  में

 4  करोड़  रु०  की  नगण्य  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इस  परियोजना  पर  रेलवे  6  करोड़

 रु०  पहले  ही  खर्चे  हो  चुके हैं

 अनुमान  कि  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  42  करोड़  रु०  की  आवश्यकता

 ।  इस  परियोजना  के  लिए  जिस  दर  पर  प्रावधान  किया  जा  रहा  उस  हिसाब  से  तो

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  में  10  व  और  लगेंगे  इस  अपनी  के  दौरान  लागत  गौर  भी

 बढ़  जायेगी  और  तब  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  wife  राशि  100  करोड़  रु०

 तक  बढ़  सकती  है  |  मुझे  भाश्चय  है  कि  उस  समय  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  रेलवे

 कहां  से  धन  लाएगा  लाएगा  ।  मैं  निवेदन  करता हू
 कि  इस  परियोजना  को :  शीघ्र  पूरा कर रने

 के  लिए  अधिक  धन  राशि  aidted  की  जाना  चाहिए  |

 अपना
 भाषण  समाप्त  करने  से  में  अपने  क्षेत्र  की  रेल  सम्बन्धीਂ

 भावश्यकताओों  पर

 प्रकाश  ड डालना  चाहुंगा  ।  श्रीमन्‌  ।  कोणार्क  नाल  पर्वतों  की  राजकुमारी  के  रूप  में  जानी
 ayy  3+)
 भात  हू  ।  फिर  grt wl  कॉडाइक  नाल  >

 et  11.0  पे सारे  विश्व
 से

 पर्यटक  को  डाई कनाल  बीच

 परीक्षण wy  eTor
 बिछाने  हेतु  पाता  fear  चाहिए  और  उसके

 अनुसार  अधिक  पत्र  उठाए

 चाहिए  |

 376
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 मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  बहुत  समय  से  पिछड़े  क्षत्रों  का  जैसे

 इलुमलाइ
 और  आसपास  के  क्षेत्रों  औद्योगिक  विकास  करने  के  लिए  भद र  rg-freat  लवेली

 लाइन  को  दिशा-परिवहन  किया  जाना  चाहिए  मैं
 रेत्र  मंत्री  से  अनुरोध  करता

 ह
 किस्से  पन्नों

 को  भारत  के  रेल-मानचित्र  में  सम्मिलित  किया  जाए  ।

 श्रीमन्‌  तांनरम-चेंगलेपुटर  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाए  जाने  की  मांग  उस  क्षेत्र  में

 बढ़ाते  हुए  यातायात  को  देखते  हुए  काफीਂ  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  है  ।  जब  श्री  ओ०  पी०

 भलगेसन  उप  रेल  मंत्री  थे  तो  भाषा  की  जाती  थी  कि  यह  कार्य  हो  जायेगा  ।  उस  समय  यहं

 अनुभव  किया  गया  था  कि  तांबूल-चों  गले  je  के  बीच  बड़ी  लाइन  afer  मितव्ययी  भर

 लाभकारी  रहेगी  |  मैं  हूं  कि  इस  प्रस्ताव  पर  रेल  मंत्री  ने  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  है

 किन्तु  इस  बजर  में  चेंगलेपुर  और  तांनरम  के  बीच  न  तो  दोहरी  लाइन  बिछाने  प्रावधाव

 हैं  न  बड़ी  लाइन  बिछाने  का  ।  मैं  मननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  भुल  पर-ध्यान  gs

 तथा  आवश्यक  कार्यवाही  करें  1

 श्री मन  मदुराई-बोदी-मूनार  लाइन  का  यातायात  सर्वेक्षण  तीब्र  गति  से  किया  जाना

 चाहिए  |  डिजिटल  और  केवल  के  बीच  रल-लाइन  बिछा ने  के  धारे  में  यातायात  सर्वेक्षण  1952

 में  किया  गया  था  तथा  बाद  में  उस  विचार  को  छोड़  गया  था  ।
 मैं  मांग  करता  हू  कि

 डिजिटल  शौर  कंबल  के  बीच  रेल-लाइन  .  बिछाने  के  लिए  फिर  से  सर्वेक्षण  कराया  जाए
 तथा

 वहां  लाइन  बिछाने  के
 लिए

 पत्र  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  विष्णु  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  हम  आपके  दल  के  बहुत  सें

 सदस्यों  को  इस  चर्चा  में  शामिल  करें  तो  कृपया  आप  संक्षिप्त  भाषण  दीजिए
 |

 श्री  विष्णु  प्रसाद  मैं  रेल  बजट  का  समधन  कर्ता  है  ।  जैसा  कि  बजट

 प्रस्तावों से  दिखाई  देता है  माननीय  रेल-मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किया  qq  1984-85  का  रेल

 बजट  युक्ति  संगत
 है

 तथा  इसमें  सभी  पक्षों  के  साथ  न्याय
 किया  गया

 सभा  के  दोनों  ओर  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  भाषण  मैंने  सुने  हैं  ॥  सभी  ने

 बजट  ar  स्वागत  है  बजट  में  किए  प्रावधानों  की  प्रशंसा  की
 इससे

 पताਂ  चलता  है  कि  बजट  सभी  वर्गों  लोगों  की
 भाषशयकताओं

 पूरा  करने  में

 कॉ  कौर  कायों  '
 जसी  वस्तुओं  के  लिए  '

 द्र  कम

 करने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  का  स्वागत  इससे  इन  वस्तुओं  के  मूल्यों  गिरावट

 लाने  में  सहायता  ।  इससे  ढुलाई  कें  लिये  अधिक  माल  कोआ कर्षित  करने  में  थी

 मिलेगी  ।  121  घस्तुमों  की  भाड़ा-दर  कम  करने
 के

 लिए  -  रल-मंत्रालय  बधाई देता  हु

 ग्
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 इससे  मूल्यों  को  कम  चैनलों  सहायता  मिलेगी  तथा  सरकार  ध
 ee

 किए  जाने  घाले  मुद्रा-रफेती

 विरोधी  उपायों  में  योगदान  मिलेगा  |

 सेधा  प्रदान  करने  रेलवे  के  भाधनिकीकरण  के  लिए  इस  बजठ

 में  कुछ  नये  कार्यक्रमों  के  प्रस्ताव  रखे  गए  हैं  ।.  बिना  यात्रा  करने  से  होने  वाले  भारी

 नुकसान  और  यातायात  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  ama aays coy रण  के  सर्वत्र

 यात्री  यातायात  पर  थोड़ा  afeAiz  लगाना  न्यायोचित  है  are  किसी  को  भी  पर

 नहीं  होनी  चाहिए  |

 बर्ष  1983-84  दौरान  प्राप्त  के  लिए  रल  मंत्री  बधाई  के  पात्र

 हैं  1100.8  अधिक  गाडियां  गई  हैं  तथा  12.  लम्बी  दूरियों  की  गाड़ियों  की

 Bla  बढ़ा-दी  गई  है  72.  रेलगाड़ियों  को  डाज  के  इंजन  से  चलने  बाली  बना  दिया  गया  है

 तथा  237  गाड़ियों  की  बढ़ा  दी

 हमारे  जेसे  देश  tat  का  जी  निवेश  अधिकतम  है  जो  47,000  करोड़

 है  यह  सत्य  भी  वाणिज्यिक  उद्यम  की  भांति  तथा  इसे  लाभ  भी  पंजी  निवेश

 के  होना  चाहिये  ।  साथ  हमारी  रेलों  सामाजिक  बाहन  भी  उठना  चाहिये  |

 बजट  '  का  :  बनाते  समय  माननीय  ta  मंत्री  जी  ने  वाणिज्यिक  पक्ष  तथा  समाजिक  उत्तरदायित्व

 के  संतुलन  की  है  जनों  तथा  feral  भर  पट रियों  की  स्थिति
 .

 अच्छी

 नहीं  है  ।  से  बैंगनों  की  उप्र  कभी  की  परी  हो  चुकी  है  तथा  24  प्रतिश्त  यात्री  बोरिया

 एकदम  कबाड़ हैं
 ।  इसीलिये  रेलवे  सुधार  समिति  ने  सुझाव  दिया  था  कि  रेलवे  को  इ  जनों

 तथा  डिब्बों  atc  पटरियों  की  मरम्मत  और  नवीकरण  के  लिये  कम  से  कम  2000  करोड़  रुपये

 stra fast  करने  ।

 किन्तु  बजट  में  पटरियों  के  बदलने  के  लिये  प्रावधान  किया  गया  ।  है  ?  पट्टी

 बदलने  केवल  350  करोड़  रुपया  ate  इ  जनों  डिब्बों  के  लिये  केवल  5724.37  करोड़

 ५  रखे  गये  हूँ

 भी  मूल  चन्द  डागा
 :

 योजना  wat  यहाँ  बैठे  आप  उनसे  पूछिए  ।

 भी  चय  प्रसाद
 :  बजट  से  रेलवे  के  घन  सकट  का  पता  चलता  है  ।  46

 परियोजना
 चल  रहोਂ  हैं

 और  wae  लिये  कम
 पे

 कम  करोड़  रुपया
 चाहिये  ।  परन्तु  बजट

 केवल  90  करोड़  रुपये  ही  रखे  गये  रेलवे  विद्युतीकरण के  लिये  भीं  बहुत  थोड़ी  राशि  va

 गई
 बजट  के  ज्ञापन  के  स्पष्टीकरण  में  यह  बताया  गया है  कि  छठी  पंचर्वीय  योजना वधि  में

 14-000  किलोमीटर
 पटरियों  नवीकरण  तथा  2-800  किलोमीटर  धिद्य,/तीकरण  की

 परिकल्पना
 की  गयी  areas  उपलब्धि  बहुत  कम  होगी  ।  धन  की  कमी  की  ang  से  बहुत

 सी  नई लाइनें
 बिछाने  की  परिधोजनागों  गेट  बदलने  की  योजनाओं  तथा  बहुत  से  अन्य  कार्यों

 का  सातवीं  qaaeiy  में  डाल  दिया  जायेगा  ||

 378:
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 रख-रखाव  के  पिछल ेढेर  सारे  wal  को  पूरा  मरम्मत  विस्तार  के  faa

 रेलवे  को  अधिक  पानी  प्राप्त  होनी  चाहिए  ।  |  योजना  आयोग  की  आम  aye  में  रेलवे  at

 अतः  में  सरकार  से  अपील  करता  हुं  रेलवे  मंत्रालय  की  a  धनराशि  की  स्वेच्छा  से  ख्

 करने  का  अधिकार  होना  चाहिये  ताकि  उन्हें  योजना  अयोग  अथवा  वित्त  मंत्रालय  की  स्वीकृति

 लेने  की  आवश्यकता  न  पड़े  ।  समय-समय  पर  सुझाव  भी  feat  wat  है  कि  रेल वे  निदेशक  से  घन

 राशि  जुटाने  की  व्यवस्था  करें  व  विश्व  बैक  अथवा  किसी  अ  राष्ट्रीय  बक  से  धन  ले  सकतें

 यह  भीਂ  सुझाव  दिया  गया  है  कि  उन्हें  विशेष  रेल  विकास  निधि  की  स्थापना  करना  चाहिये
 |

 वे  बौंड  के  द्वारा  बाजार  से  भी  ऋण  ले  सकते  समय-समय  पर  में  प्रस्ताव
 क्यें

 गये  हैं  ।  किन्तु  अभी  तक  भी  रेल  मंत्रालय
 ने  कोई

 भी  कौवा ही  नहीं  की

 17  के  फाइनेंशियल  एक्सप्रेस  में  यह  टिप्पणी  की  गयी  थी

 ovat  स्थिति  सरकर  द्वारा  उपलब्ध  मिश्रित  थान्तारिक

 ही  इसका  हल  अर्थात  सरकार  द्वारा  धन  दिया  जाये  तथा  बाजार  से  भी  धन

 एकत्रित  किया  इसके
 हूं

 अपने  पंजी  ढाचे  कों
 आधुनिक

 लेखा  प्रक्रियाओं  के
 अनुरूप

 ढालना  होगा aਂ

 केन्द्रीय  बजट  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  केन्द्र  सरकार  रेलवे  के  fog  अधिक  धन

 की  व्यवस्था  कर  ।  तभी  रेलों  की  स्थिति  में  सुधार  feat  जा  सेंकता  है  ।  रेलवे  सुधार  समिति

 ने  ag  भीਂ  सुझाव  दिया  है  कि  रेलवे  को  260  करोड़  सोये  क  अदात  भी  मिलना

 चाहिये  ।  यह  तब  तक  जाना  चाहिये  जब  तंक  पुराना  बकाया  न  चुक  जाएं  मैं  यह

 सुझाव  दूंगा  कि  इसे  भान  लिया  जाना  चाहिये  और  मैं  tate  सें यह  arf  atice  रूप

 में  देने  के  लियें  कहूंगा  ताकि  रेलवे  व्यवस्था  को  afte  सुचारू  राशि

 एवं टु दू  बाया

 जा

 सके  |

 रेलों  का  उत्पादन-धुत्त  से  छूट  जानी
 चाहियें

 ।  इससे  रेलों  200.  करोड़  से

 300  करोड़  रुपये  तक  की  राहत  ।  रेल  व्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाये  रखने  के  लिये

 ag  आवश्यक  हैं  कि  रेलवे  ge  नवीन  परिधान  तथा  साहसी  कदम  उठाये  के  लिये

 बनायी  गई  योजनाओं  तथा  उपलब्धि  के  बीच  के  अन्तर  की  देखेते  हुए  कि  रेलवे  के  सैमबरघ  में

 go  उपाय  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  निर्भीक  रेल  मंत्री  रेलों  को

 स्वस्थ  बनाये  रखने के  लिये  दृढ़  करने में  समर्थ at  ।

 अगर  में  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  की  कुछ  समस्याओं  का  उल्लेख  नहीं  ' करती  हूं  तीं  मैं  अपनी

 Hat  व्य  पूरा  करने  में  असफल  रहूंगा  |

 उत्तर  पूर्वी
 & त्र  के  लिये  कई  योजनाओं  की  स्वीकृति  देंने  के  कई  थी सेनाओं  की

 eutartay  देने  के  लियें  मैं  sara  मंत्री  जी  को  बंधाई  देती  हूं  ।  at  गईं  गें  से  गोहाटी

 न
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 लाइन  का  निर्माण  होने  जा  रहा  है  ।  गोहाटी  से  ढिबरुगढ़  तक  की  मीटर  गेज  लाइन  को

 के  लिये  भी  इस  बजट  में  एक  क  रोड़  रुपये  का  प्रावधान  गया  है  ।  इसके  साथ  ही

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  छह  रे  लाइनें  बिछायी  गयी  जो  पूर्वी  प्रदेश  .  के  राज्यों  और  उत्तर  के

 संघ  राज्य  को  हैं  ।  ही  में  प्रधान  मंत्री  ने  जोगी घो या  में  सड़क-एवं-रेल  पुल  के

 निर्माण  at  नींव रखी है  ।  हम  इसका  स्वागत  करते हैं  प्रधान  मंत्री  जी  एवं  भारत  सरकार

 उत्तर  परवीं  क्षेत्र  के  विकास  में  दिलचस्पी  लेने  के  लिये  बधाई  देते  हैं  ।

 सन्‌  1981.0  के  भारत  सरकार  ने  कुछ  परियोजनाओं  के  सर्वेक्षण  कायें  को

 स्थिति  दीः  उन  प्रस्तावों  में  गोहाटी  से से  ढिबरुगढ़  बरास्ता  aah  तथा  ataraiz-

 जोरहाट-सिबसागर.व्यापार
 की  दृष्टि  से  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  लाइन  है  |

 इसी  तरह  ही  पंचरत्न  स्  गोहाटी  लाइन  भी  महत्वपूर्ण  है  ।

 अगर  यह  दो  रेलवे  लाईन  बिछा  जाती  है  तो  इससे  मेघालय  तथा  असम  की  घाटी

 की  भारी  सेवा  होगी  तथा  संचार  साधनों  में  सुधार  अधिक  विकास  की  वृद्धि  में  भीਂ

 मदद  मिलेगी  ।
 इसके

 अलावा
 यह  पूर्वोत्तर  क्षे

 त्रਂ
 की  सामरिक  आवश्यकताओं  दूसरे  शब्दों  में

 सम्पूर्ण
 देश

 bl  आवश्यकताओं  पूरा  करेंगी  |

 मं  भारत  सरकार  से  गोहाटी  के  लिए  परिक्रमा  सेवा  करने  का  भी  भारहुत

 जो  कि  सभी  राजधानी  गोहाटी  से  20  मील  दूर  है  तथा  हवाई  मड्ड  से  प्रागज्योतिशपुर

 की  दूरी  32  मील  है  ।  इस  रेलवे  लाइन  का  विद्युतीकरण  होना  चाहिए  ।  यदि  ag  परिक्रमा  रेल

 सेवा  ार काना भार  शादी  ज़ाती  है  तो  दूसरे  गोहाटी  के  लोगों
 की

 सेवा
 होगी  और  साथ  ही  साथ

 सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  के  लोगों  की  भी  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  oft  को  ध्यान  तिनसुखिया  मेल  की  भोर  दिलाना  चाहूंगा  ।  यह यह  देश  में

 अधिक  भीड़े  बाली  ad  मैं रेल  मन्त्री  से  आग्रह  करू  गा  कि  वह  aq  गाड़ी

 के  डब्बों  को  बढ़ायें  व  इसके  ठहरने  के  स्थानों  को  कम  करें  ।  इसमें  कोई
 अतिरिक्त

 aq  नहीं

 es  समझता
 ह

 कि  माननीय  मंत्री  जी
 इसे  तुरन्त  कर  सकते

 हं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आपको  इसके  लिये  पत्र  लिखना  चाहिए  था  ।

 भी  चित्रण  प्रसाद :  मैंने  इसे  समिति  में  रखा  था  तथा  माननीय

 dat  जाँ  को  नई  दिल्ली  से
 गोहाटी

 तक  राजधानी
 एक्सप्रेस  शुरू  करने

 के  लिए  भीਂ  कहां

 भी  बिर्ण चक  प्रसाद
 माननीय  सदस्यों  ने  मंत्री  जी  को  पत्र  लिखें  होते  ate  उसके  बाद

 बे  उन  का  उल्लेख  यहां
 करते  कुछ  समस्याएं  तो  यहां  पहली  दफा  उठाई

 जा
 रही
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 महोदय :.  मैंने  औपचारिक सलाहकार  समिति  में  इसे  उठाया  था
 ।

 रेलवे

 प्रतिष्ठान
 फै  बारे  में  मैं

 कहूंगा गा  कि
 बल्कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  एक  भीਂ  प्रतिष्ठान  नहीं

 :
 ।

 मैं  रल  मंत्री  से  पूर्वोत्तर  क्षत्र  के लिए  कम  से  कम  एक  रेलवे  प्रतिष्ठान  की  स्वीकृति

 देने  का  अनुरोध  करूगा  |

 संतुलित  बजट  प्रस्तुत  करने
 के  लिये  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को

 बधाई
 देता  हू  ।

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  कुछ  कहनें से  पहले  में  भाप  शुक्र  गुजार

 हु  ate  आपको  धन्यवाद  देता  हू  कि  अपने  मुझे  रेल  बजट  पर  बोलने  का  मौका  दिया  ।  at

 अभी  tar  कि  अपने  कहां  कि  समय  बहुत  कंप  है  और  सभी  माननीय  सदस्य  संक्षेप  में  अपनी

 बातें  कहें  ।  दुर्भाग्य  कीं  बात  है  कि  हमें  जब  भीਂ  बोलने  का  मोका  दिया  जाता  समय  समाप्त

 हो  जाता  है  भोर--काफी  लोगों  को  मजबूर  होकर  आपसे  निवेदन  करना  पड़ता  समयाभाव

 के  कारण  शिष्टाचार  की  बाते  भी  करने  में  मैं  मजबूर  gs  हमारे  मंत्रीजी  ने  बजट  पेश

 किया  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  ख़ड़ा  हुआ  हु  ।

 पक्ष  गौर  की  बात  सुनने  पर  मुझे  ऐसा  अभास  अपने  मन  की  बात

 कह  रहा  पक्षों
 के  ने  क़हा  मातु नीय  मंत्री

 जी  ने  बहुत  ही  संतुलित  बजट  पेश

 किया  है  ।  सबसे  बड़ी  चीज  यह  है  कि  दोनों  ही  पक्ष  यह  naga  करते  हैं  कि
 हमारे

 मंत्री  जी  के

 हाथ
 atta:  दृष्टि  से  बंधे  हुए  जिस  की  से  वे  कुछ  नहीं  कर  पा

 रहे  हैं  ।  मैं  आपके

 माध्यम  से  कहना  किः  यदि रेल  मंत्री  को  सचमुच  में  छूट  नहीं  दी  गई  और  आधिक

 सहायता
 विशेष  से  नहीं  दी  तो  जितना  विकास  मंत्री  oft  करना  चाहते  वे

 नहीं  कर

 पायेंगे  रेलवे  का  विकास  का  मतलब  का  विकास  |  समय  कम
 इसलिए

 मैं  एक-दो

 जो  जरूरी
 कहू  कर  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  दिलना  चाहता  हु
 .।

 अभी  अभी  अखबारों  में  हमने  पढ़ा  और  पढ़  कर
 :  प्रसन्नता  हुई  कि  हमारे  मंत्री  जीਂ

 बहुत  a  प्रशासक  हैं  और  निर्भीक हैं
 |  रेलवे  विभाग  की  एक  होने  वालीਂ  उसक

 पेपर  आउट  हो  जाने  की  वजह  से  मंत्री  जी  ने  उसको  रोक  दिया  ।  लाखों  विद्यार्थी  बिना  परीक्षा

 दिए  वापस  गए  ।  मंत्री  जी  ने  जाँच  करवाई  ale  जिस  अफसंर  पर  सन्देह  था  कि  उसके  कारण

 TF  आउट  हुए  उसकी  कर  गया
 |  लेकिन  सथ  ही  मुझे  दुख  होता

 इस  काम  के  लिए  उनकों  चारों  तरफ  साधुव  मिलना  चाहिए  ले  किन  देखा  कि  अखबारों

 एक  खबर  वहू  शायद  किसी  यूनियन
 के  हैड  भी  कहा  यदि  सस्पेंशन  वापस

 लिया  mar  at.  लोग  हड़ताल  करेंगे  और  जाने  क्या-क्या  खुराफात  करेंगे  ।  मैं  आपके

 माध्यम  से  उन  कर्मचारियों से  ay  करूंगा
 यहि  काम  आप  लोग  करते  हैं  तो  देश

 में  कोई  नहीं  चल  पाएगा
 |  कोई  चोरी  के  आधार

 पर  निकाला  जाय  तो

 अनुशासनहीनता
 .  में  जाये  तो  इस  तरह  कसे  प्रशासन

 चलेगा  मैं
 मंत्री
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 जी  से  कहूंगा  कि  यह  कड़वी  दवा
 लेकिन  इससे

 भविष्य
 अच्छी  इसे  az  जरूर  अमल

 होना  चाहिए  ।  साथ  ही  जो  यह  रेलवे  सेवा  आयोग  है  उस  पर  कड़ी  नजर  रखी  जाए  ।  यदि

 कड़ी  नजर  नहीं  रखी  जाएगी  तो  भाए-दिन  तरह  से  घुटाले  होते
 अच्छे  तथा

 मेघावी

 छात्र  नहीं  आ  गलत  छात्र  आयेंगे  ।

 बहुत  पहले  पे  एक  मांग  मंत्री  जी  के  सामने  चली  भा  रही  है  बहुत  बड़ी  संख्या
 में  ऐसे

 लोग  जो  बी०  इंटरमीडिएट  हैं  आप  के  यहां  कैजुअल  लेबर  के  रूप  में  काम  कर  रहे

 यहाँ  तक  देखने  में  आया  है  कि  वे  दो-दो  और  तीन-तीन  साल  से  कान  था  रहे  चार-पांच

 महीने  के  बाद  उन  की  सरिस  में  कर  feat  है  जिस से  वे  परमानेन्ट  नहीं  हो  सकते

 माप  से  पहले  जो  रेल  मन्त्री  थे  उन्होंने  AIRTAT  दिया  था  यदि  रेलवे  में  कोई  जगह  ख'ली

 होगी  और  यदि  वे  उस  के  योग्य  पाये  जायेंगे तो  उन्हीं  लेंगी  मे ंसे  भरती  की  जाएँगी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  क्या  उस  मोती  पर  अमले  रहां  है  ?  यदि  नहीं  हों  रहां  तो  edt  नहीं ही  रहां है
 मौर  यदि  हो  रहा  है  तो  उस  के  ब्या  परिणाम  निकले  इस  मैं  क्यां  weit  हुई  है  मैं  जॉज

 जोरदार  शब्दों  में  मांग  करता  हूं  कि  इस  athe  मजदूरों  को  भी
 कैजुअल  लें वर  कैं

 हूँ  में  काम

 कर  रहे  उन  की  योग्यता  को  दृष्टि  में
 रखे  कर  रैगुलर

 नोकरी  में
 wet  जीएँ  i

 जो  बातें  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  कही  मैं  उन  दोहराती  नहीं  चाहता  हू  ।  लेकिन

 खान-पान  के  मामले  में  अवश्य  कहना  चाहता  है अपे  की  यहं  काम  बहुत  डीला  चले  रहा

 दस  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिएं  ।  दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  रेल-गाडियों  में
 रक्षा

 कौ  है  ।  एक

 बार  में  लखनऊ  से  भा  रहा  था  गाड़ी  ais  में  गई  उसे  में  ato  पी०  एवं  कैं
 लोगं  रहते

 उन्होंने  adi  से
 फाटक  खोल  दिया  ।  ऐसे  कामों  पर  कड़ी  जर्जर  रखी  रजाएँ  क्योंकि क भ् १  |

 चोरियां  होती  हैं  उन  के  बारे  में  अम  लोग  की  धारणा  यहँ  है  कि
 दस

 जे  ate  का  हाथ

 है  १  थी

 प्रो०  सत्य  वेव  fag
 :  किलो गों  का  1

 oft  राम
 नगीना  मिश्र  :  आर०  पी०  एफ०  और  रेल  कर्मचारियों  की  हाथ  रहता  हैं  |

 जो  जानकारी  मुझे  हुई  है  मैं  उसे  निर्भीकता  से  are  के  ली  मैंने  रखे  रहा  हैं  घौर  यही कारण  है
 कि  रेलवे  में  चोरियां  बढ़ती  जा  रही  है  ।  treat  मालूम  होंगा  सुलसंरांये  स्टेशन  पर  आज  तक

 किसी  चोरी  को  रोका  नहीं  जा  सका  ।  भाप  चाह तों  ee  की  स्पेशल  जांचें  करवा  लें  |  रोजी

 लाखों  रुपयों  की  चोरी  होती  है  और
 भज  भी  ag  जगहें  चोरियों

 के  लिए  प्रसिद्ध है
 ।

 आप  ने  इस  बजट
 में

 रेल॑
 किराये  नहीं  यह  बहुत  aor  काम  है  |  लेकिन

 बिना  टिकट  यात्रा  करने  art  के  लियां  आप  क्यो

 कार्यवाही

 करनें  जां  रहे  ।  मैंने
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 पॉड  के  देखा  घिन  टिकट  यात्रा  करने  बालों  को  पकड़  लें  जाया  जा  रहा  वहां  पर

 लोगों  भी  एक  आदमी  मारा  गया  और  बहुत  से  घायल  हुए

 किनाभध्ठिकट  यात्रा  की  मौजूदा  हालत  यह  है  इस  को  50  फीसदी  भी  दिया  जाए  तो

 तो  रेलवे  को  बहुतਂ बड़ी  आमदनी  हो  जाएगी  ।
 गाजियाबाद  के  पस  मैं  अभी  हाल  में  आ  रहा

 था

 चेन-पुलिंग  हुई-यह  चार-पांच  दिन  पहले  की  घटना  रेलवे  पुलिस  कुछ  नहीं  कर

 लेकिन  यात्रियों  ने  उनको  पकड़  कर  खूब  पिटाई  की  भर  पुलिस  को  दिया  ।  यात्री  दुखी

 हो  गये  क्योंकि  थी  ।-  यदि  का  कोई  समाधान  निकाला

 तोः  लबे  की  अमरीकी  बढ़ਂ  जायेगी  ।

 प्लेट  फार्म  टिकट  भाप  नें  एक  रुपये  का  कर  दिया  है-मेंरी  दृष्टि  में  यह  बहुत  ज्यादा

 हम  लोग
 जब

 जाते  हैं  तों  जों  लॉंग  रिसीव  करने आते  हैं  तब  भी  लेना  पड़ता है  ।  मेरा  ऐसा

 भनमान  है  कि  इससे  आपको  विशेष  आमदनी  नहीं  हो  पायेगी  ।  साल  भर  भाप  इसको  चला  कर

 देख  लीजिए-जितनी  आपको  भाठ  भाने  का  टिकट  रखने  से  होती  उतनी  आमदनी

 भी  नहीं हो  पाएगी  ।  एक  रु०  का  टिकट  रखने  से  होती  उतनी  आमदनी  भी  नहीं  हो

 पायेगी  ।  एक  रु०  का  होंने  से  कोई  भी  नहीं  खरीदेगा  जो  जो  खरीदते  हैं  वे

 नहीं  खरीदेंगे  ।  मैं  जिस  इलाकें  से  हूं  वहां  एक  अलग  सरकार  बनी  हुई  आदमियों

 का  जाता  है  भोर  फिरौती  ले  कर  जाता  है उसी  के  पड़ौस  वाले  इलाके  में

 हम  रहते  हैं  ।.  इस  बात  कोਂ  रेलवे के  हित  में  समझता हूं  कि  इसको g  आने  का
 at  रहने

 दिया  जाय

 मंत्री  महोदय  ने  लोक  सभा  में  बयान  दिया  था  कि  जितनी  गाड़िया  चल  रही

 यदि  वे  घाटे  में  भी  चल  रही  तो  भी  जनहित  में  उनको  चलाते  रहेंगे  ।  इसी  सम्बन्ध  में

 एक  संबल  अयोध्या  का  ear  का  जिसको  आप  बन्द  करने  जा  रहे  लेकिन  मंत्री  जी  ने  वहां
 के  लोगों  के  जजਂ  कात  देख  फ़सलों  कि  उसको  बन्द  नहीं  किया  चाहे

 जितना भी  घाटा  हो

 पहले  चटनी  से  बरहज  तक  चार  गाड़ियां  चलती  थीं  लेकिन  अध  केवल  दो
 बार

 ही  ट्रेनें  चलाई  जाती  हैं  ।  मंत्री
 जी  इस  बात  को  जानते  वे  जानकारीਂ  प्राप्त  कर

 सकते  अगर  उन्हें  यह  बात  मालूम  न  हों  तो  हम  आपसे  यही  प्रार्थना  करते  है  कि  हमारी

 जोट नो बंद  कर  दी  हैं  ट्रे  नें  को  फिर  से  चला  दिया  जाए  ।  हम  जब  वहां  जाते  है  तो

 हमसे  कहते  फेंकी  हम  सदब  ठीक  से  विरासत  नहीं  करते  इस  कारण  से  थ  ट्र  नें  चल

 रही
 हम

 आतें  हाव  Heme  करते  हैं  कि
 जो

 हमारी
 qt

 बंद
 कर  दी  गई  हैं  उन  ही

 ट्र नोंक ों फिर  से  चला
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 अभी  व्यास  जी  बोल  रहे  थे  तो  अधिकारी  नाराज  हों  रहे  थे  ।  मैं  ब्रितानी  चाहता

 हूं  कि  गोरखपुर  से
 भागे  देवरिया  तक  कोई  दन  नहीं  जातीਂ  थी  ॥  जब  हमने  लिखा तो  हमें  लिख

 कर  भाया  कि  Satta  डिफिकल्टीज.के  कारण
 आगे  गाड़ी  नहीं  जा  सकती  है  ।  जब  से  मंत्री

 जी  ने  रेलवे  को  अपने  अधिकार  में  है  कौर  व्यवितगत  रुचिका  तब  से  ट्रेन

 7 सब  ट्र  नें  देवरिया  से  आगे  छपरा  तक  जाने  लगी  हम  भरोसे  यहीਂ  चाहते  हैं  कि
 जो  टू

 हमारी  पहले  चलती  उन्हीं  को  फिर  से  चलवा
 हम  भापसे  अधिक

 दस
 नहों

 मांगते
 ।

 राज  नया  बजट  बन  रहा  है  कौर  नए  काम  क  उसमें  .  समावेश  हो  रहा  है  ।  हम

 उस  इलाके  से  भाते  हैं  जिस  इलाके  में  एक  पुल  के  कार्य  का
 .
 समावेश  ara  से  8-9  सोल  पहले

 के  बजट  में  हुआ  था  ।  हमारे  देश  की  प्रधान  मंत्री  छि तौनी  में  जाकर  के  गण्डक  नदी  पर

 बिहार  और  यु०  पी०  को  जोड़ने  के  लिए  पुल  का
 शिलान्यास  किया  था  |  उसके  लिए  लाखों  रु०

 खच  हुआ  उसके  लिए  सामान  भी  वहां  गया  काम  भी
 शुरू  हु

 हुआ  था  ।  हर  साल

 पूछने  पर  कि  यह  पुल  बनेगा  या  इस  पुल  के  बनते  का  काम  पूरा  नहीं  हो  पा
 रहा  है  ।

 इससे  जनता  विश्वास  डगमगाता  मैं
 जानना  चाहूंगा

 कि  जिस  पुल  के
 निर्माण  का

 समावेश  बजट  में  हुआ  ज़िस  पुल  का  शिलान्यास  देश  की  प्रधान  मंत्री  जी  ने  किया
 वह

 काम  9-10  साल  के  बाद  भी  अधूरा  क्यों  है  ?
 मुझे

 यह  कहते  हुए  संकोच  होता  है  फि  एक  पुल
 के  निर्माण  कार्य  का  प्रधान  मंत्री  जी  और  वह  काम  पूरा  नं  रैं  मंत्री  जी  सें

 जानना  चाहता  हूं कि  कया  कारण  है  जिससे  अप  उस  पुल  को  निर्माण  कार्य  प्रा  नहीं  करना

 चाहते  कौन-सी  परिस्थितियां  हैं  जो  आपको  मजदूर  रही  अपके  सामने  भारिक

 दबाव  है  ?  वहां  के  किस  और  छोटे  लोगों  की  बड़ी  आशाएं  हैं  आकांक्षाएं  हैं  कि  इस  पुल  का

 निर्माण  काय  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  हो  ।  मैं  चाहूंगा
 कि  मंत्री

 जीਂ  इसको  जल्दी  से  जल्दी

 बनाएं  |

 इतना  ही  देवरिया  शहर  में  रेलवे  ब्रिज  बनाने  के  लिए  स्टेट  गधनें मेंट  ने  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट  को  रिकमण्ड  किया  था  ।  हर  सेल  बजट  में  जिगर  होता  है  कि  |  वह  बनेगा

 लेकिन  आज  तक  बह  नहीं  बन  पाया  है  ।  कम  से  कम  आप  यह  बता  दे  यह  बनेगा  या  नहीं

 बनेगा  ।  सभी  जगह  सेकड़ों  पुल  बन  रहे  हमारे  यहां  एक  छोटा-सा  पुल  नहीं  बन  पा  रहा

 कुशीनगर  एक  घार्मिक  स्थल  है  जहां  भारत  a  नहीं  बल्कि  विश्व  कौने-कौने  से  लोगों

 यात्रा  करने  के  लिए  आते  parte  चार  साल  छितौनी  तक  रेल

 लाईन  के  बारे  में  कहा  गया  था  कि  पह  बनेगी  ।  उसका  aa  भी  हो  चुका  है  भर  आपके

 में  बह  मौजूद  होगा  |  वहां  की  जनता  हम  से  पूछती  है  कि  पहले  को चर  हुआ

 ह्म  इस  बजट  में  देखते  हैं  उस  रेल-लाईन  की  समावेश  नहीं  भाप  इसमें  [८ ॥  बजट  में  देख
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 a  शसतइएल्‍ए  एएए  ए

 उसमें  यह  हुआ  था  कि  यह  एक  इम्पाटेंट  रेल  लाईन  लेकिन  आज  तक  उस  पर

 काम  शुरू  नहीं  हुआ  सर्वे  में  अनुमान  लगाया  कि  यह  15  करोड़  रु०  में  बन  जाएगी  ।

 सर्वे  अपके  पास

 18.00

 इतना  ही  नहीं  मान्यवर  पर  साल  इसी  सदन  में  जब  बेचारा  रोड  से  मलिया  तक

 ् AY
 बच  लाइन  खोलने  का  मैंने  निवेदन  किया  था  तो  नर  cd  लेकिन  अगली  बार  अवश्य

 इसका  ध्यान  रखा  जाएगा  |  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  पहां  पर  लोग  बसों  ar

 छतों  पर  ब्रांच  लाइन  स्थापित  की  जाए  ।

 भटनी  जंग्शन  है  बनारस  कौर  गोरखपुर  का  ।  जयंती  जनता  ट्रेन  आपने  चलाई  इसके

 लिए  धन्यवाद  ।  लेकिन  भटनी  जंक्शन  पर  जयंती  जनता  को  रोका  जाना  चाहिए  |
 इसके

 अलावा  भाटपाररानी  में  झांसी  मेल  और  मोर्चा  को  रोका  जाए  |

 इसके  साथ  ही  मान्यवर  बहुत  जरूरी  चीज  की  भोर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हु
 बनारस  से  चटनी  तक  रेल  लाइन  कन्वेंशन  का  काम  कितने  समय  में  पूरा  होगा  ।  इसके  अभाव

 में  गोरखपुर  से  बनारस  लोग  नहीं  सकते  |  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  बनारस  से  भटनी  रेल

 लाइन  कब  तक  बनकर  तैयार  होगा  |

 मत  में  यहीं  निवेदन  करूगा  कि  जिन  बातों  की  भोर  मैंने  ध्यान  दिलाया  है  उस  पर

 मंत्री  महोदय  सहानुभूति  gas  विचार  करें  ।  धन्यवाद

 करो  सैफुद्दीन  सोज  :  उपाध्यक्ष  5457  करोड़  रु०  की  राजस्व

 वसूली  तथा  70  करोड़  रु०  के  घाटे  वाला  यह  मालूम  पड़ता  है  मधुदण्डवत्त से  सहमत  हूं

 जिन्होंने  कहा  कि  रेलवे  के  पास  धन  की  उचित  व्यवस्था  होनी  चाहिए  सकी  रेलों  का  सही

 में  विकास  किया  जा  सके  |  मैं  चाहूंगा  कि  रेल  मंत्री  जी  बादਂ  में  योजना  मंत्री  से

 बातचीत  करे  ;  विशेष  रूप  में  उचित  धन  राशि  के  ताकि  लोगों  की  जरूरतों  को  पूरा

 किया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रो०  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  =  i

 6.0.3  स०  |" ह

 ततपश्चात  लोक  सभा  1984/17  1905  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  स्थगित  हुई
 |

 इण्डियन  प्रेस

 ३85



 48/44/10/84  (N)
 210

 ©  1984  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों

 के  नियम  379  और  382  के  अंतगर्त  प्रकाशित  और

 marae  इण्डियन  ली  द्वारा  मुद्रित —


